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 *835.  थी  कश्मोदो  लाल  लाटव  :  क्‍या  कल्याज  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निराश्चितों  को  60  रुपये  प्रतिमाह  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही

 यदि  तो  क्या  यह  धनराशि  उनके  भरण  पोषण  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  और  वे  कब  से  उठाए
 जायेंगे  ?

 |
 कह्वाण  भंजालव  को  राज्य  संत्री  राजेश  कुमारों  :  से

 विकलांगों  और  विधवाओं  सहित  विभिन्‍न  वर्गों  के  निराश्चितों  को  सामान्यतया  राज्य  सरकारों  द्वारा
 वित्तीय  सहायता  दी  जाती  राज्य  स*कारों  द्वारा  निर्धारित  की  गई  धनराशि  प्रतिमास  30  रु»  से
 100  रु०  के  बीच  अलग-अलग  होती  है  और  आशा  है  कि  इससे  उनके  परिवारों  एवं  समुदायों  के  प्रयासों

 में  सहायता  मिलेगी  ।  बाल  गूहों  में  निराश्चित  बच्चों  की  देखभाल  और  संरक्षण  के  एक  केन्द्रीय
 प्रायोजित  योजना  है  जिसमें  लगभग  प्रति  भास  की  दर  से  भरण-पोषण  का  खर्च  भारत
 सरकार  द्वारा  दिया  जाता  राज्य  द्वारा  संचालित  गृहों  में  रह  रहे  निराश्रित  वृद्"ों  और  आशक्तों  को
 संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  सहायता  प्रदान  की  जाती

 ]

 ही  कम्मोदी  लाल  जाटव  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  निराश्चित  लोगों  को  30  रुपये
 से  100  रु०  प्रतिमास  पेंशन  दी  जाती:है  ।  हमारे  मध्य  प्रदेश  में  केवल  60  रुपये  पेंशन  निराश्चित  लोगों  को
 दी  जाती  है  जो  दो  रुपये  रोज  पड़ती  है  ।  इस  दो  रुपये  में  भला  वह  क्‍या  लकड़ी  या  मसाला
 लेगा  और  कितना  अन्य  चीज  लेगा  ।  यह  पेंशन  बहुत  कमती  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप
 निराश्षित  लोगों  को  और  ज्यादा  सहायता  देंगे  ताकि  गरीब  लोगों  का  गुजारा  हो  सके  ?

 डा०  राजेस्त्  कुमारों  वाजपेयी  :  इस  मामले  में  स्टेट  गवनंमेंट्स  को  लिखा  गया  है  कि  इसको
 सो  रुपए  प्रति  माह  कर  दिया  जाए  ।  ज्यादातर  स्टेट  इस  बात  के  लिए  राजी  हो  गयी  हैं  कि  वह  60  रुप

 गि
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 प्रति  मास  देंगी  ।  इससे  आगे  बढ़ाने  के  लिए  प्लानिंग  कमीशन  से  बातचीत  की  लेकिन  यह  स्टेट  का
 सब्जेक्ट  ह ैऔर  इससे  स्टेट्स  के  ऊपर  आशिक  बोझ्ष  पड़ेगा  ।  प्लानिंग  ने  स्टेट  गवन॑मेट्स  से  बातचीत  करने
 के  लिए  कहा  स्टेट  गवर्नमेंट्स  में  कंसीड्रेशन  जारी  हमारी  राय  में  यह  राशि  कम  है  और  हम
 समझते  हैं  कि  स्टेट  गवनंमेंट  इस  राशि  षो  बढ़ाने  पर  विचार  कर  सकें  तो  अच्छा  है  ।

 |

 श्री  कस्मोदी  लाल  जाटव  :  क्या  निराश्षित  लोगों  के  लिए  अलग  से  कालोनियां  बनाने  की  योजना
 पर  भी  सरकार  विचार  कर  रही  है  जिससे  कि  उनमें  निराश्चित  लोगों  को  बसाया  जा  सके  ?  .

 डा०  राजन्द्र  कुमारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  ओल्ड  एज  में  निराश्चित  लोगों  के  लिए  फिलहाल
 परिवार  के  अन्दर  रहकर  ही  सप्लीमेंटरी  असिसटेंश  देने  के  सिलसिले  में  यह  स्कीम  जारी  है  और  यही
 हमारी  अप्रोच  इसलिए  अलग  से  कालोनी  बनाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  और  न  मैं  यह  समझती

 हूं  कि  अलग  से  कालोनी  बनाने  की  आवश्यकता  ऐसे  लोगों  के  लिए  कुछ  जो  वोलेन्ट्री  आरगेनाइजेशंस
 चल  रही  उनको  हम  मदद  देते  हैं  ।  या

 श्री  भ्रविन्द  नेताम  :  अध्यक्ष  यह  बात  सही  है  कि  यह  राज्य  का  विषय  मैं  मानतीय
 मंत्री  जी  से यह  जानना  चाहूंगा  कि  ऐसे  कार्यक्रम  कितने  राज्यों  में  नहीं  है  ?  जिनमें  नहीं  क्या  भारत
 सरकार  उनको  कोई  दिशा  निर्देश  देगी  ताकि  यह  कार्यक्रम  सभी  राज्यों  में  लागू  हो  सके  ?

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  वाजपेयो  :  यह  कार्यक्रम  सभी  जगह  ही  यह  जरूर  है  कि  इसकी  सहायता
 राशि  में  कमोवेशी  सभी  जगह  यूनीफामं  रेट  नहीं  लेकिन  यह  स्कीम  सभी  प्रदेशों  में  है  ।

 श्री  वो०  तुलसीराम  :  अध्यक्ष  अभी  मन्‍्त्री  महोदया  ने  बताया  कि  30  रुपए  से  100  र०
 तक  प्रतिमास  सहायता  राशि  दी  जाती  है  ।  ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  सौ  रुपए  प्रतिमास  आप  कहीं  द्वी  दे

 रहे  हों  लेकिन  ऐसा  मैं  मानता  हूं  कि  30  रुपए  से  60  रुपए  तक  प्रतिमास  आप  उन  लोगों  को  दे  रहे  हैँ  ।

 अध्यक्ष  तीस  रुपए  में  एक  बूढ़े  आदमी  का  क्या  हो  सकता  है  जबकि  कोई  आदमी  होटल  में  जाता

 है  तो  तीस  रुपए  तो  उसका  एक  दिन  में  ही  ख्च  हो  जाता  एक  बूढ़े  आदमी  का  एक  महीने  में  तीस  रुपए
 में  कैसे  गुजारा  हो  सकता  है  ?  इसके  लिए  उसको  ज्यादा  धन  मिलना  चाहिए  ।  जो  राज्य  सरकारें  नहीं  दे

 रही  क्या  उनको  केन्द्र  सरकार  कोई  निर्देश  देगी  या  केन्द्र  स ेउनको  अधिक  राशि  आवंटित  की  जाएगी
 ताकि  वहां  पर  वृद्ध  लोगों  को  ज्यादा  सहायता  मिल  सके  और  उनको  पेंशन  ठीक  तरह  से  मिल  सके  ।

 इसके  अलावा  भी  उनका  गुजारा  ठीक  तरह  से  हो  इसके  लिए  कोई  दूसरी  व्यवस्था  करने  के  लिए
 कोई  स्कीम  आपके  पास  है  ?  रु

 डा»  राजेन्द्र  कुमारो  अध्यक्ष  आंध्र  प्रदेश  में  भी  30  रुपए  दिए  जा  रहे

 श्री  बो०  तुलसी  राम  :  आंध्र  प्रदेश  में  60  रुपए  दे  रहे  हैं  ।

 डा०  राजेन्द्र  कुमारो  मेरे  पास  जो  आंकड़े  उनमें  आंध्र  प्रदेश  के  लिए  30  रुपए

 दर्शाया  गया  इसलिए  माननीय  सदस्य  पहले  अपनी  स्टेट  में  ही  कहें  तो  अच्छा  जहां  तक  केन्द्र

 सरकार  का  सवाल  हमने  पिछले  वर्ष  हर  राज्य  सरकार  को  लिखा  था  ओर  कंसल्टेटिव  कमेटी  में  भी

 यह  मामला  आया  हमने  लिखा  था  कि  150  रुपए  भी  अगर  कर  दिए  जाएं  तो  ठीक  लेकिन  इसके

 लिए  भी  4500  करोड़  झुपए  का  प्रावधान  करना  इस  वजह  से  प्लानिंग  कमीशन  ने  कहा  कि

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  मध्य  में  इतनी  राशि  देना  सम्भव  नहीं  यह  राशि  कम  यह  मैं

 मानती  हूं  ।
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 पासपोर्ट  जारो  क  रने  में  विलस्य

 *837.  श्री  बलव/त  सिंह  रामृवालिया+  ॥
 »  :  कया  विवेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भी  राम  घन

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  मार्ग  निर्देशों  के  अनुसार  किसी  आवेदक  को  कितनी  अवधि  के
 भीतर  पासपोर्ट  मिल  जाना

 वास्तव  में  कितनी  अवधि  के  भीतर  आवेदकों  को  पासपोर्ट  जारी  किए  जाते

 पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 पासपोर्ट  जारी  करने  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  और  विलम्ब  के  कारणों  को  दूर  करने  हेतु
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 [  प्रमुवाद  ]

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  के०  नटबर  :  और  आमतौर  पर  स्पष्ट

 पुलिस  रिपोर्ट  मिल  जाने  के  बाद  पांच  दिन  के  भीतर  पासपोर्ट  जारी  कर  दिए  जाने  चाहिए  ।
 आवेदकों  को  सामान्यतः  6  सप्ताह  में  उनके  पासपोर्ट  मिल  जाने  चाहिए  ।

 पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलंब  मुख्यतः  इसलिए  होता  है  कि  सत्यापन  प्राधिकारियों  से
 सत्यापन  रिपोर्टों  के  मिलने  में  देर  होती  कुछ  मामलों  में  विलम्ब  इसलिए  भी  होता  है  कि  आवेदक
 द्वारा  अधूरी  सूचना  दी  जाती  है  ।

 एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  तथा  विलम्ब  के  कारणों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  नीचे  लिखे
 कदम  उठाए  हैं  :

 (1)  जिन  मामलों  में  विलम्ब  छह  सप्ताह  से  अधिक  उनमें  पासपोर्ट  अधिकारी  सम्बद्ध
 साक्ष्यांकन  प्राधिकारियों  को  स्मरण-पत्र  जारी  करेंगे  ।

 (2)  तीन  महीने  से  अधिक  के  विलम्ब  वाले  मामलों  को  विदेश  मन्त्रालय  के  माध्यम  से  संबंधित
 राज्य  सरकारों  के  साथ  उठाया

 (3)  आवेदन  पत्रों  पर  त्वरित  कार्यवाही  करने  और  कम्प्यूटरीकृत  पासपोर्ट  कार्यालयों  में
 आवेदकों  को  पूछताछ  काउंटर  पर  ही  कम्प्यूटरीकृत  सूचना  देने  के  उद्देश्य  से  कम्प्यूटर
 प्रणाली  में  सुधार  किया

 (4)  असम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  परामर्श  से  विभिन्‍न  पासपोर्ट  आवेदन  प्रपत्रों  को सरल  बनाया
 .

 (5)  पाप्तपोर्ट  आवेदन  प्रपत्र  आवेदकों  को  यथोचित  समय  के  भीतर  काउंटरों  पर  दिये  जाएं
 «और  अनुरोध  प्राप्त  होने  पर  आवेदन  प्रपत्र  के  मूल्य  का  पोस्टल  र  तथा  आवेदक

 8
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 का  पता  लिखा  और  यथोचित  डाक  टिकटें  लगा  लिफाफा  प्राप्त  होने  के  दो  दिन  के  भीतर

 भेजे  जाएं  ।

 (6)  डाक  विभाग  के  पराम्श  से  डाकघरों  के  जरिए  पासपोर्ट  आवेदन  प्रपत्र  भेजने  से  सम्बद्ध
 मसले  की  जांच  की  जाए  जिसके  संबंध  में  डाक  विभाग  ने  सहमति  व्यक्त
 की

 (7)  पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलम्ब  से  सम्बद्ध  शिकायते  प्राप्त  होने  पर  कम्प्यूटर  की  सहायता
 से  जांच  करने  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  की  जाए  ।  ५

 थी  बपबन्‍्त  सिंह  राभगलिया  :  स्वयं  मन्त्री  महोदय  ने  ही  यह  स्वीकार  किया  है  कि
 पासपोर्ट  जारी  करने  में  देरी  मुख्य  रूप  से  विभिन्‍न  साक्ष्यांकन  प्राधिकारियों  से  मिलने  वाली  सत्यापन
 रिपोर्ट  में  देरी  क ेकारण  इसलिए  जब  यह  स्पष्ट  है  कि  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  सत्यापन  भेजने
 के  लिए  महीने  का  समय  दिया  गया  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  सत्यापन  छः  महीने  के  भीतर  नहीं
 पहुंचता  है  तो  क्या  यह  नहीं  माना  जाये  कि  रिपोर्ट  ठीक  है  ?  और  निर्यात  के  लिए  पहले  ही  एक  स्थान
 पर  काय  होता  है  तथा  सहकारी  गतिविधियों  एवं  औद्योगिक  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  भी  काम  एक  ही
 जगह  होता  आप  पासपोर्ट  प्रणाली  में  भी  एक  ही  स्थान  पर  काये  होने  की  व्यवस्था  क्यों  नहीं
 जिससे  पुलिस  रिपोर्ट  का  सत्यापन  कार्य  इत्यादि  भी  आसान  होगा  ?

 ]

 महोदय  :  आज  तो  रामूवालिया  जी  को  अच्छी  तरह  से  जवाब  देना  अज  ते

 रामूबवॉलिया  जी  दो  मुच्छां  ते  तोता  पेया  बोलदा  है  ।

 श्री  के०  नटतर  सिह  :  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिये  गये  रचनात्मक  तथा  सहायक  सुझाव  की

 सराहना  करता  उन्होंने  एक  स्थान  पर  कायं  होने  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  हम  निश्चित  रूप  से
 उस  पर  गौर  करेंगे  ।  सत्यापन  के  सम्बन्ध  जैसा  कि  वह  जानते  हैं  यह  कार्य  विदेश  मन्त्रालय  द्वारा  नहीं
 किया  जाता  है  परन्तु  भारत  सरकार  की  अन्य  एजेंसियों  द्वारा  किया  जाता  है  और  हम  इस  देरी  को  कम
 करना  चाहते  हैं  क्योंकि  हम  आवेदकों  किसी  भी  तरह  परेशानी  में  नहीं  डालना  चाहते  यदि  छः

 महीने  की  सत्यापन  अवधि  को  कम  किया  जा  सकता  है  तो  हम  इसे  कम  करना  चाहेंगे  ।  पासपोर्ट
 कारियों  के  वाधिक  सम्मेलन  में  इन  सभी  समस्याओं  पर  विचार  किया  गया  परन्तु  विभिन्‍न  कारंणों  से
 माननीय  सदस्य  भारत  के  एक  विशेष  भाग  से  सम्बन्धित  हैं  और  वह  जानते  हैं  कि  क्यों--यह  महसूस
 किया  गया  कि  हमें  सत्यापन  के  लिए  कठोर  नियम  बनाने  होंगे  ।  परन्तु  मैं  देखंगा  कि  यदि  इसे  कम  किया
 जा  संकता  इस  समय  मैं  सभा  को  यह  आश्वासन  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  मूझे  सम्बन्धित  विभाग  से
 बातचीत  करनी  होनी  ।

 शो  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  :  मैं  माननीय  मन्त्री  का  आभारी  मेरे  प्रश्न  का  जवाब  देते
 समय  मन्‍्त्री  जी  ने  देश  के  एक-एक  क्षेत्र  विशेष  की  ओर  संकेत  किया  है  जहां  से  मैं  सम्बन्धित  हूं  ।  मैं  एक
 अन्य  प्रश्न  पूछना  चाहता  पंजाब  के  लोगों  के  लिए  केवल  पंजाब  से  ही  पुलिस  सत्यापन  लेगा  आवश्यक

 नहीं  है  परन्तु  हरियाणा  और  चण्डीगढ़  से  भी  पुलिस  सत्यापन  लेना  आवश्यक  है  |  क्‍या  यह  न्याय  है  ?
 क्या  यह  सही  कदम  है  ?  मैं  माननीय  मन्त्री  स ेएक  जानकारी  चाहता  एक  बहुत  गम  खबर  थी  कि  वे
 जालन्धर  पासपोर्ट  कार्यालय  को  बन्द  करने  जा  रहे  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  पर  पहले  ही  बहुत
 अधिक  दबाव  है  क्योंकि  इसे  हिमाचल  चण्डीगढ़  तथा  पंजाब  के  6  जिलों  को  सम्भालना
 पड़ता  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  पंजाब  के  आवेदकों  को  3  राज्यों  से  सत्यापन  क्यों  लेना  पड़ता

 है
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 है  और  आप  जालन्धर  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  को  क्‍यों  बर्द  करने  जा  रहे  हैं  ?

 को  के०  नटबर  सिह  :  पहले  मैं  उनके  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  जवाब  जालन्धर  कार्यालय

 को  बन्द  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  कम्प्यूटरीकरण  के

 कारण  हम  कुछ  पासपोर्ट  कार्यालयों  की  पूरी  व्यवस्था  का  पुनगंठन  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ओर  कुछ
 मामलों  में  हम  कार्यालयों  का  दर्जा  घटा  कर  उप-कार्यालय  कर  सकते  परन्तु  जालंधर  के  लिए  कोई
 निर्णय  नहीं  लिया  गया  और  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है  उसे  मैं  निश्चित  रूप  से  ध्यान  में  रखू  उनके
 प्रश्न  के  प्रथम  भाग  के  सम्बन्ध  में  कि  पंजाब  तथा  हरियाणा  से  पुलिस  सत्यापन  क्यों  आवश्यक

 मैं  निविदन  करता  हूं  कि  वह  यह  प्रश्न  गृह  मंत्रालय  से  पूछें  ।

 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि
 जैसे  पासपोर्ट  जारी  करने  में  देरी  अनियमितता  है  उसी  प्रकार  कुछ  नागरिकों  को  पासपोर्ट  देने  में  दिखाई
 गई  जल्दबाजी  भी  अनियम्तिता  नहीं  है  ?  विशेषतौर  पर  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  भारतीय  पासपोर्ट
 अधिनियम  196”  की  आवश्यव  ताओं  के  अनुरूप  तथा  कई  अन्य  उपबन्धों  के  अनुरूप  यह  आवश्यक  है
 कि  जो  लोग  न्यायालय  के  सम्मन  का  अपवंचन  करने  के  दोषी  पाये  गये  हैं  अथवा  जो  लोग  विदेशी  मुद्रा
 विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  के  दोषी  पाये  गये  हैं  अथवा  जो  लोग  अनंतिक  कार्यों  में  लिप्त
 पाये  गये  हैं  उन्हें  बिना  छानबोन  के  पासपोर्ट  नहीं  दिये  जाने  चाहियें  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  उन्हें
 आपातकालीन  यात्रा  प्रमाण  पत्र  दिये  जाने  चाहियें  ?  और  यदि  यह  प्रावधान  है  तो  कया  मैं  स्पष्ट  रूप  से
 यह  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  श्री  विन  चड्ढ़ा  के  मामले  मे  इन  बातों  कां  उल्लंघन  किया  गया  था  और  क्‍या
 उसे  पासपोर्ट  दिये  जाने  क ेबावजूद  और  उसे  पासपोर्ट  जारी  करने  में  भी  काफी  धोखाधड़ी  की  गई  थी  ?
 मैं  एक  ठोस  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 श्री  के०  नटवर  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने  श्री  रामूवालिया  के  प्रश्न  के  क्षेत्र  को  बढ़ा  दिया  है'**
 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  देरी  अवश्यंभावी  जल्दबाजी  बहुत  खराब  यह  बात  इसी  प्रश्न

 के  तहत  आती

 श्री  के०  मटबर  सिह  :  मेरे  पास  इस  मामले  विशेष  का  विवरण  नहीं  है  परन्तु  यदि  आप  चाहते  हैं
 तो  हम  निश्चित  रूप  स ेआपको  यह  विवरण  उपलब्ध

 प्रो०  मश्चु  रध्छकते  :  आप  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  का  जवाब  दे  सकते  हैं  कि  क्‍या  यह  संच  है  कि  जो
 शोग  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  न्यायालयों  के  सम्मन  का  अपवंचस
 करने  वालों  तथा  जो  लोग  षडयन्त्रों  मे ंशामिल  होने  के  दोषी  पाये  गये  उन्हें  पातपोर्ट  नहीं  दिये  जाने
 चाहियें  ?

 श्री  के०  नटवर  सिह  :  यह  बिल्कुल  सही  बात

 प्रो०  मधु  दष्डब्ते  :  फिर  श्री  विन  चड्ढ़ा  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 ओो  के  ०  नठवर  विह  :  यहां  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  मैं  यह  जानकारी  एकत्रित  करके  आपको
 दे  सकता

 थो  ए०  चाल्से  :  हम  यह  समझ  सकते  हैं  कि  पासपोर्ट  जारी  करने  में  होने  वाली  देरी  जायज  है
 परन्तु  केरल  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  कार्यालयों  में  पासपोर्ट  के  लिए  आवेदन  उपलब्ध  नहीं'हैं
 जबकि  प्रत्येक  ट्रेवल  एजेंट  के  पास  आवेदत  पत्र  उपलब्ध  आवेदन  पत्र  खरीदने  लिए  लोगों  को
 500  रुपये  तक  देने  पड़ते  हैं  और  वे  इस  बात  पर  जोर  देते  हैं  कि.ये  आवेदस  पत्र  ट्रेबल  एजेंठ  के  माध्यम से
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 ही  जाने  चाहियें  ।  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या  वह  इन  भ्रष्ट  तरीकों  की  जांच
 करवायेंगे  और  क्‍या  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  सम्बन्धित  कार्यालयों  में  आवेदन  पत्र  हमेशा  उपलब्ध  हों  ?

 थो  के०  नटवर  सिह  :  दो  दिन  पहले  मैं  केरल  में  था  ओर  मैंने  कोचीन  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट
 अधिकारी  को  व॒लाया  था  क्‍योंकि  यह  बात  मेरे  ध्यान  में  लाई  गई  थी  ।

 आओ  ए०  चघाल्स  :  पिछले  तीन  सप्ताह  से  त्रिवेन्द्रम  में  आवेदन  पत्र  उपलब्ध  नहीं

 शो  के०  नटवर  सिह  :  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  दो  दिन  पहले  मैं  त्रिवेन्द्रम  भी
 गया  था  ।

 शो  नारायण  चोबे  :  यह  समाचार  आपके  लिए  नहीं  यह  समस्या  केवल  एक  आम  आदमी  के

 लिए

 करी  के  ०  नटवर  सिह  :  चोबे  मेहरबानी  मेरी  बात  हमें  आवेदनपत्रों  की

 अनुपलब्धता  की  जानकारी  दी  गई  मैंने  इसकी  जांच  की  है  और  आगे  से  इसमें  सुधार  किया

 शो  ए०  चाल्स  :  परन्तु  प्रत्येक  ट्रेवल  एजेंट  के  कार्यालय  में  आवेदनपत्र  उपलब्ध

 थ्रो  के०  नटवर  सिह  :  आपने  जिस  कठिनाई  का  जिक्र  किया  है  मुझे  उसकी  जानकारी  ग्ही
 कारण  है  कि  मैंने  व्यक्तिगत  रूप  से इस  ओर  ध्यान  दिया  यह  एक  प्रशासकीय  अड़चन  है  तथा  यह
 बड़ी  आपदा  नहीं  है  जो  हुई  है  ।  हम  देखेंगे  कि  इसे  ठीक  किया  जाये  ।

 क्रो  तम्पन  थामस  :  भारतीय  नागरिकता  अधिनियम  के  अन्तगंत  कुछ  उच्च  न्यायालयों  ने  यह
 निर्णय  दिया  है  कि  पासपोर्ट  एक  नागरिक  के  लिए  पहचान  परन्तु  विदेश  मन्त्रालय  इसे
 एक  बहुत  पविन्न  दःतावेज  मानती  है  और  यह  महसूस  करती  है  कि  एक  आम  नागरिक  सामान्य  हालत
 में  इसका  हकदार  नहीं  है  ।  जैसाकि  श्री  रामू्‌वालिया  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  निर्धारित  समय  में  रिपोर्ट
 नहीं  आती  है  तो  यह  माना  जाना  चाहिए  कि  नागरिक  को  उसका  एक  मौलिक  अधिकार  यानि  उसका
 पहचान  पत्र  देने  में  सरकार  को  कोई  आपत्ति  नहीं  यदि  इसे  आप  इस  परिपेक्ष  में  देखें  तो भारत
 प्रत्येक  नागरिक  पासपोर्ट  के  रूप  त  अपना  पहचान  पत्र  प्राप्त  कर  सकता

 मैं  आपको  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  कई  लोगों  को  क्षेत्रीय  पासपोढे
 लयों  में  पासपोर्ट  जारी  करने  में  होने  वाली  देरी  क ेकारण  नौकरी  नहीं  मिल  पा  रही  हाल ही  में

 यह  बात  हमारे  ध्यान  में  आई  है  कि  केरल  में  30,000  आवेदन  पत्र  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  लम्बित  पड़े
 हैं  ।  कई  आवेदकों  की  नौकरियां  चली  गई  हैं  क्योंकि  वे  इस  अवस्था  में  नहीं  हैं  कि  ,  पासपोर्ट  प्राप्त  कर
 सके  और  विदेशों  में  जाकर  अपनी  नौकरी  कर  जबकि  हम  उन्हें  नौकरियां  नहीं  दे  उन्हें
 विदेशों  में  भी  नौकरी  ढूंढने  क ेअवसर  से  वंचित  कर  दिया  गया  इस  परिपेक्ष  में  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  पासपोर्ट  जारी  करने  जो  बहुत  कड़ी  प्रक्रिया  अपनाई  जा  रही  है  उसे  कुछ
 सरल  किया  जायेगा  ओर  प्रत्येक  नागरिक  को  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  सरल  प्रक्रिया  अपनाई
 जायेगी  ।

 श्री  के०  मटवर  सिहु  :  हम  यह  आश्वासन  देना  चाहते  हैं  कि  भारत  के  प्रत्येक  नागरिक  जिसने
 किसी  भी  नियम  तथा  विनियम  का  उल्लंघन  नहीं  किया  है  और  जो  अपराधी  नहीं  रहा  को  पासपोर्ट
 लेने  का अधिकार  मानदंडों  की  एक  पूरी  सूची  है  जिन्हें  पूरा  किया  जाना  हम  यथाशीघ्र  भारत
 के  प्रत्येक  नागरिक  को  पासपोर्ट  जारी  करना  चाहते
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 अब  पश्चिम  खाड़ी  तथा  मंध्यपूर्वी  देशों  में  जाने  वाले  लोगों  के  सम्बन्ध  मैंने  दो  दिन  पूर्व॑
 त्रिवेन््रम  में  इस  विशेष  मामले  पर  सम्बन्धित  अधिकारियों  तथा  सरकार  के  साथ  चर्चा  की  थी  ।
 लियों  तथा  दलालों  का  एक  वर्ग  हैं  जिसे  हम  हटाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 वे  अनपढ़  लोगों  का  शोषण
 करते  हैं  और  उनसे  समुद्र  पार  सुनहरे  संसार  का  वायदा  करते  हैं  परन्तु  जब  वे  वहां  जाते  हैं  तो  वे  अपने
 आपको  मुसीब्रतों  से  घिरा  हुआ  पाते  ये  दलाल  भोले-भाले  लोगों  से  पंसा  ऐंठते  हैं  और  हम  इस  वर्गं
 विशेष  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  ।

 जहां  तक  नौकरियां  मिलने  में  विलम्ब  का  संबंध  है  जब  तह  आवेदन  पत्र  त्रुटि  रहित  न  हों
 पोर्ट  जारी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  कई  मामलों  में  आवश्यक  सूचना  उपलब्ध  नहीं  होती  हैं  क्योंकि  ये
 लोग  अशिक्षित  होते  हैं  और  दलाल  उनसे  पैसा  ले  लेते  हैं  और  उन्हें  गुमराह  करते  हैं  कि  उनके  खाड़ी  के
 देशों  में  पहुंचते  ही  चमत्कार  हो  जायेगा  ।  आप  भी  स्वयं  जानते  हैं  कि  काफी  संख्या  में  लोग  खाड़ी  से
 केरल  वापस  आ  गए  हैं  और  वहां  जाने  के  बाद  भी  बेरोजगारी  का  सामना  क  र  र  हे  हैं  ।  परन्तु  जो  आधार

 भूत  बात  आपने  कही  हैं  उसे  मैंने  नोट  किया  हम  यथाशीघ्र  पासपोर्ट  जारी  करना  चाहते  हैं  और
 यदि  आवश्यक  हुआ  तो  हम  इसमें  एक  घंटे  का  भी  विलम्ब  नहीं  परन्तु  इसमें  सुरक्षा  सम्बन्धी

 मंजूरी  तथा  भारत  में  इसके  सम्बन्ध  में  रखी  गई  शर्तों  के  बारे  में  कतिपय  औपचारिकताओं  को  देखना
 पड़ता  है  और  किसी  भी  व्यक्ति  को  इनसे  गृजरना  होता  एक  संसद  सदस्य  के  नाते  आप  इसको
 मानेंगे  ।

 सोवियत  संघसे  रिएक्टरों  को  खरीद

 841.  श्री  फमल
 /  :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  प्रताप  भानु  शर्मा

 क्‍या  सरकार  ने  सोवियत  संघ  से  1000  मेगावाट  के  रिएक्टर  खरीदने  के  सम्बन्ध  में
 अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  कुल  कितने  रिएक्टर  खरीदे  जाएगे  तथा  इनका  मूल्य  कितना

 ये  रिएक्टर  किन  स्थानों  पर  लगाए  और

 ये  कब  तक  कार्य  करना  आरम्भ  कर  देंगे  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झौर  पूर्ति  विसाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :
 से  1000  मेगावाट  क्षमता  वाले  दाबित  हल्के  पानी  किस्म  के  दो  रिएक्टरों  की  स्थापना  में

 सहायता  देने  की  सोवियत  संघ  की  पेशकश  के  लागत  तथा  अन्य  पहलुओं  के  बारे  में
 एक  अन्तर-सरकारी  करार  का  प्रारूप  सरकार  के  विचाराधीन  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  निर्णय
 अभी  लिया  जाना

 परियोजना  का  कायंक्रम  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  में  निर्धारित  किया  यह
 रिपोर्ट  इस  परियोजना  को  शुरू  करने  के  बारे  में  निर्णय  के  लिए  जाने  के  बाद  तैयार  की  जाएगी  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  भारत  भारी  जल  वाले  रिएक्टर  बना  रहा  है  लेकिन  इसने  अभी  तक  दाबित
 जल  रिएक्टरों  का  डिजाइन  बनाना  शुरू  नहीं  किया  दाबित  जल  भारी  जल  रिएक्टरों
 से  अधिक  सक्षम  होते  हैं  ।

 क्या  इस  समझौते  में  प्रोद्योगिकी
 के

 अन्तरण  की  बात  है  क्योंकि  इसकी  भविष्य  में  आवश्यकता
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 पड़ेगी  ?  यदि  हमारे  पास  दाबित  जल  रिएक्टरों  के  लिए  किसी  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  है  तो  यह
 एक  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  होगी  ।

 जैसेकि  मैंने  कहा  था  हम  भारी  जल  रिएक्टर  बना  रहे  इसलिए  क्या  यह  प्रस्तावित  सरभौता
 केवल  खरीद  के  संबंध  में  ही  है  या  इसमें  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  की  भी  बात  है  ।  परिष्कृत  यूरेनियम  की

 सप्लाई  के  बारे  में  क्या  किया  जा  रहा  है  ?  क्‍या  इस  समझौते  में  परिष्कृत  यूरेनियम  की  सप्लाई  की  बात
 भी  ह

 थी  झिवराज  वो०  पाटिल  :  इसके  दो  रास्ते  एक  रास्ता  तो  यह  है  कि  हल्के  पानी  और  परिष्क्ृत

 यूरेनियम  का  इस्तेमाल  किया  जाये  ।  दूसरा  रास्ता  यह  है  कि  भारी  जल  और  प्राकृतिक  यूरेनियम  का
 उपयोग  किया  जाये  ।  इस  तरह  इसे  बन्द  नहीं  करना  पड़ेगा  तथा  इस  पर  भी  बुरा  प्रभाव  नहीं
 इस  क्षेत्र  में  विकास  और  रिएक्टर  का  किया  जाना  जारी  रहेगा  ।

 जहां  तक  पहले  रास्ते  का  सम्बन्ध  है  जिससे  हल्के  पानी  और  परिष्कृत  यूरेनियम  की  बात  है  हम
 1000  मेमावाट  विद्युत  क्षमता  उत्पादित  करने  वाले  बड़े  रिएक्टरों  को  प्राप्त  करने  और  उन्हें  बहां
 स्थापित  करने  की  कोशिश  कर  रहे  इससे  हमें  वह  समयावधि  घटाने  में  मदद  मिलेगी  जिसमें  विद्युत
 पैदा  की  जा  सकती

 जहां  तक  परिष्कृत  यूरेनियम  का  सम्बन्ध  है  हम  इसे  सोवियत  संघ  से  प्राप्त  करेंगे  ।

 झो  कमल  नाथ  :  मन्त्री  महोदय  ने  अभी  इसको  अत्यावश्यकंता  के  बारे  में  कहा  यह
 प्रथम  1979  में  आरम्भ  किया  गया  जेसेकि  हम  सब  जानते  हैं  अब  1988  भभी  तक  यह
 अधर  में  लटका  पड़ा  है  ।

 हाल  ही  में  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  के  अध्यक्ष  सहित  एक  दल  ने  वित्त  सचिव  के  साथ  मास्को  का
 दौरा  किया  अनुमान  लगाया  जाता  है  कि  कार्य  सूची  की  मदों  में  एक  मद  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय
 लेने  के  बारे  में  थी  ।

 क्या  इस  पर  अन्तिम  निर्णय  लिया  जा  चुका  है  ?  यदि  तो  क्यों  नहीं  और  यदि  तो  कब
 तक  बह  हो

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  ऐसे  कुछ  महे  थे  जिन  पर  सोवियत  संघ  और  सोवियत  विशेषज्ञों
 से  चर्चा  करने  की  आवश्यकता  हमारा  दल  वहां  गया  उनका  दल  यहां  आया  था  ।  उन्होंने
 कई  पहलुओं  पर  चर्चा  इंधन  की  ऋण  की  उपलब्धता  और  कई  अन्य  बातें  ।
 जहां  तक  मुझे  जानकारी है  इस  पर  सरकार  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  हम  एक  निर्णय
 पर  पहुंचने  वाले  इस  तरफ  या  उस  तरफ  लेने  वाली  शंष  चाहे  वे  कुछ  भी

 पूरी  कर  दी  जायेंगी  ।

 थरी  प्रताप  मानु  क्रर्मा  :  अध्यक्ष  आणविक  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  हमारे  देश  ने  काफी
 कुछ  प्राप्त  किया  हमारे  वैज्ञानिकों  और  इन्जीनियरों  ने  दाबित  भारी  जल  वाले  रिएक्टरों  और  फास्ट
 ब्रीडर  रिएक्टर  प्रौद्योगिकी के  क्षेत्र  में  अपनी  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  :  हमारे  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  अगले  50  वर्षों  के  लिए  एक
 परियोजना  रूपरेखा  विकसित  की  उस  परियोजना  रूप  रेखा  में  उन्होंने  केवल  500  मेगावाट  क्षमता
 वाले  दाबित  भारी  पानी  के  रिएक्टरों  के डिजाइन  पर  ही  अधिक  जोर  दिया  इस  मामले  में  हमारे
 पास  दाबित  हल्के  जल  रिएक्टरों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  इसलिए  इसे  उस  परियोजना  की  रूपरेखा  में
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 केसे  शामिल  किया  जायेगा  और  इसे  हमारे  दाबित  भारी  जल  वाले  वर्तमान  डिजाईन  ढांचें  में  कैसे  ढाला
 जा  सकेगा  ?  दूसरे  हम  उस  फास्ट  ब्रीडर  प्रौद्योगिकी  के  साथ  क॑से  आगे  बढ़ेंगे  जिसे  हमने  पहले  ही  प्राप्त
 कर  लिया  है--और  हमने  कलप्पकम  में  फास्ट  ब्रीडर  परीक्षण  रिएक्टर  बी०टी०
 सित  कर  लिया  है  ?  इसलिए  हमारे  देश  की  इस  भावी  आवश्यकता  का  क्या  भविष्य  है  और  आप  इसे
 सोवियत  संघ  के  साथ  भावी  समझौते  के  रूप  में  किस  प्रकार  लेते  हैं  ?

 थो  शिवराल  बो०  जब  मैंने  श्री  कमल  नाथ  द्वारा  रखे  गये  पहले  पूरक  प्रश्न  का  उत्तर
 दिया  था  तो  मैंने  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  यह  एक  अतिरिक्त  बात  इससे  हमारे  भारी
 जल  और  प्राकृतिक  यूरेनियम  के  मार्ग  को  विकसित  करने  के  लिए  हमारे  स्वदेशीय  प्रयास  पर  कोई  प्रभाव
 नहीं  पड़ेगा  ।  हमारी  इस  क्षेत्र  में  क्षमता  है  और  हमने  अपनी  स्वयं  की  प्रौद्योगिकी  द्वारा  रिएक्टर  स्थापित
 किये  अपनी  प्रोद्योगिकी  द्वारा  भी  हम  500  मेगावाट  के  रिएक्टर  स्थापित  कर  रहे  और  सरकार
 द्वारा  भी  एक  गिर्णय  लिया  गया  है  कि  देश  में  500  मेगावाट  के  छह  रिएक्टर  स्थापित  किये  जायें  तथः
 छह  बाद  में  स्थापित  किये  इस  प्रकार  देश  में  बारहं  500  मेगावाट  के  रिएक्टर  ब१
 जाएंगे  ।  ेु

 दूसरा  जैसे  कि  आपने  कहा  फास्ट  ब्रीडर  रिएक्टर  आरम्भ  करने  का  हम  इस  दिशा
 में  भी  अपने  प्रयास  कम  नहीं  इसलिए  फारट  ब्रीडर  रिएक्टर  प्रौद्योगिकी  भी  विकसित  की  जायेगी
 ओऔर  फिर  हम  इसको  इस  हृ॒द  तक  विकसित  करेंगे  कि  इसका  इस्तेमाल  वाणिज्यक  प्रयोजनों  के  लिए  भी
 किया  जा  सके  ।  हम  फास्ट  ब्रीडर  रिएक्टर  प्रौद्योगिकी  का  भी  इस्तेमाल  करने  जा  रहे  हैं  ।

 तोसरी  बात  थोरियम  को  इंधन  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  की  हम  यह  करने  की  कोशिश
 कर  रहे  हैं  कि सोवियत  संघ  के  साथ  एक  सौदा  करके  एक  अतिरिक्त  सुविधा  प्राप्त  कर  लें  जो  देश  में
 1000  मेगावाट  की  दो  इकाइयां  स्थापित  करने  में  सहायता  इसका  श्रर्थ  यह  है  कि  इस  तरीके  से
 2000  मेगावाट  विद्युत  पैदा  की  जा  और  इससे  कुछ  फायदे  भी  होंगे  जोकि  हमें  उपलब्ध  हो
 सकेंगे  ।  इसलिए  यह  एक  अतिरिक्त  चीज  जो  कुछ  हम  करने  की  कोशिश  कर  रहे  थे  यह  उसका
 क्किल्प  नहीं  होगा  ।  इस  बारे  में  कोई  आशंका  नहीं  होनी  कोई  भय  नहीं  होना  चाहिए  जो
 चीजें  हम  स्वदेशीय  रूप  से  कर  रहे  थे  वे  जारी  हम  उस  मार्ग  को  नहीं  छोड़ेंगे  are साथ  ही  यदि
 इस  प्रकार  की  सुविधा  उपलब्ध  है  तो  हम  निश्चित  रूप  से  इस  सुविधा  का  भी  उपयोग  करना  चाहेंगे
 भौर  अपने  देश  में  इस  तरीके  से  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  स्थापित  करना

 थरो  प्रानन्‍्द  गजपति  राजू  :  मन्‍्त्री  महोदय  ने  अभी-अभी  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  जो  कुछ
 पहले  स्थापित  किया  जा  चुका  है  यह  उसमें  एक  बढ़ोतरी  वह  भी  इस  मायने  में  कि  यह  विद्युत
 सप्लाई  का  एक  अतिरिक्त  स्रोत  हो  परन्तु  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  इन
 रिएक्टरों  जो

 कि  आयात  किये  जाने  प्रति  इकाई  विद्युत  उत्पादन  की  कुल  लागत  क्या  है  ?
 वरण  की  रक्षा  करने  में  पर्यावर्णीप  लागत  क्‍या  है  और  प्रति  इकाई  सुरक्षा  लागत  क्या  है  और  अन्य
 इकाइयों  से  विद्युत  उत्पादन  की  तुलना  में  यह  कितनी  यदि  यहां  से  विद्युत  की  लागत  अधिक  पड़ती
 है  तो  फिर  यह  उत्पादन  में  किस  प्रकार  से  सहायक  होगी  क्योंकि  हम  भी  फिर  ऊर्जा  के  गैर-परंपरागत
 स्लोतों  का  सहारा  ले  सकते  हैं  जिसमें  कम  पर्यावर्णीय  समस्‍यायें  हैं  ।  इसलिये  जहां  तक  इसके  उत्पादन  की
 बात  है  इसकी  अन्य  इकाइयों  के  साथ  किस  प्रकार  तुलना  की  जा  सकती  है  ?  *

 ओ  शिवराज  वी
 ०  पाटिल  :  1000  मेगावाट  के  विद्युत  जनित्र  को  स्थापित  इस

 गिकी  के  इस्तेमाल  से  ऊर्जा  की  प्रति  इकाई  उत्पादन  लागत  प्रतियोगितात्मक  यह  उतनी  हीं
 प्रतियोगितात्मक  होगी  जितनी  कि  ऊर्जा  की  प्रति  इकाई  लागत  का  हमारे  अन्य  रिएक्टरों  में  स्वदेशीय

 9



 मौखिक  उत्तर  27  1988  8

 तरीके  से  विकसित  प्रौद्योगिकी  इस्तेमाल  करके  हम  इसका  उत्पादन  यह  बिजली  की  प्रति  इकाई
 लागत  के  भी  प्रतिस्प्धंनीय  होगी  जो  हम  कोयले  का

 इस्तेमाल
 करके  उत्पादन  करते  हैं  ।

 जहां  तक  स्वदेशी  तरीके  से  विकसित  प्रौद्योगिकी  का  इस्तेमाल  करके  उत्पादित  बिजली  की  प्रति
 इकाई  लागत  का  सम्बन्ध  है  इसकी  तुलना  पन-बिजली  वाले  तरीके  से  प्रौद्योगिकी  की  प्रति  इकाई  लागत
 से  नहीं  की  जा  सकती  है।यह  अतुलनौय  परन्तु  इस  पर  विस्तृत  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  अन्तिम
 निर्णय  इस  बात  पर  दिया  जा  सकता  है  कि  क्या  यह  अधिक  अनुकूल  होगी  या  यह  पैदा  की  गई  बिजली
 की  लागत  के  समान  होगी  ।  जहां  तक  सुरक्षा  की  बात  है  यह  फायदेमन्द  होगा  कि  इस  प्रकार  की  प्रकृति
 के  रिएक्टर  को  एक  स्थान  पर  रखा  जाये  ।  यदि  हमारे  विभिन्न  स्थानों  पर  कई  रिएक्टर  होंगे  तो  सुरक्षा
 प्रदान  करने  में  हमें  कठिनाई  होगी  और  सुरक्षा  उपलब्ध  कराने  की  लागत  भी  बढ़  जायेगी  ।  परन्तु  यदि

 एक  स्थान  पर  हमारी  इस  प्रकार  की  1000  मेगावाट  विद्युत  उत्पादन  करने  वाली  इकाई  हो  तो  सुरक्षा
 उपलब्ध  करने  की  और  सुरक्षा  की  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  की  लागत  भी  कम  होगी  ।  अतः  इस
 कोण  से  भी  यह  इकाई  काफी  फायदेमन्द  होगी  ।

 श्री  ग्रानन्‍्द  गजपति  शजजू  :  सुरक्षा  की  प्रति  इकाई  लागत  क्या  है  और  आप  इसकी  गैर
 गत  ऊर्जा  से  कैसे  तुलना  करेंगे  ?  आप  ऐसा  रिएक्टर  ले  हैं  जिसमें  हमें  काफी  समस्याएं  आयेंगी  |

 शी  शिवरःज  वो०  पादिल  :  सुरक्षा  की  प्रति  इकाई  लागत  ऐसी  अवधारणा  है  जो  बहुत
 पक  अब  यदि  हमारे  पास  एक  तापीय  विद्यत  केन्द्र हो  तो  एक  तापीय  विद्युत  केन्द्र  के  जरिये  से  भी

 विद्युत  पैदा  करने  की  प्रति  इकाई  सुरक्षा  लागत  क्या  होगी  ।  प्रारिस्थितिकी  भी  रक्षा  करनी  यदि

 हम  उस  स्थान  से  कोयले  का  खनन  करते  हैं  तो  पारिस्थितिकी  की  भी  रक्षा  की  जानी  चाहिए  और  यदि

 वायु  राख  के  तत्वों  से  प्रदूषित  हो  जाती  है  तथा  ये  सब  चीजें  वातावरण  में  फैल  जाती  हैं  तो  फिर  हमें
 पारिस्थितिकी  की  एक  स्थान  पर  रक्षा  करने  के  सग्बन्ध  में  और  अन्य  स्थानों  में  वातावरण  की  वायु  की
 रक्षा  करने  के  लिये  आने  वाली  लागत  की  गणना  करनी  पड़ेगी  ।  इसलिये  यह  बहुत  व्यापक  रूप  ले  लेता

 है  और  इसके  लिये  यह  तुलना  करने  हेतु  कि  तापीय  विद्युत  केन्द्र  के  इस्तेमाल  से  सुरक्षा  प्रदान  करने  की
 लागत  कया  आयेगी  ।  विभिन्‍न  रूप  से  इसका  अध्ययन  किया  जाना  भले  ही  हम  पन  बिजलीਂ
 का  इस्तेमाल  करते  हों  तो  भी  उसके  लिये  हम  भूमि  को  जलमग्न  कर  देते  हैं  और  यहां  सुरक्षा  प्रदान
 करने  की  प्रति  इकाई  लागत  भी  भिन्‍न

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मेरे  पूरक  प्रश्न  के भाग  के  अन्तगंत  आता  यह  उस
 स्थान  के  चयन  से  सम्बन्धित  है  जहां  ये  सुविधायें  दी  जायेंगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  इस  शताब्दि  के  अन्त  तक
 10,000  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  करने  के  हमारे  लक्ष्य  की  बात  की  गई  और  ये  दो  रिएक्टर
 इस  दृष्टिकोण  से  आयात  किये  जा  रहे  हैं  कि  आणविक  विद्युत  उत्पादन  के  जरिए  विद्य्‌  त  का  उत्पादन

 बढ़ाया  जायेगा  ।  इस  संदर्भ  में  बिहार--मंत्री  इसे  स्वीकार  करेंगे  -  देश  में  एक  मात्र  स्थान  है  जहां
 यूरेमियम  पाया  जाता  है  ।

 एक  भाननीय  सदस्य  :  केरल  में  भी  यह  मिलता  है  ।

 प्रो०  के०  के०  लिवारी  :  इसकी  मुझे  जानकारी  नहीं  विद्युत  पैदा  करने  के  दृष्टिकोण
 भी  बिहार  बहुत  पिछड़ा  हुआ  इसलिए  राज्य  में  यूरेनियम  की  उपलब्धता  और  बिजली  की  कम

 उपलब्धता  तथा  बिहार  राज्य  के  आकार  और  संसाधन  तथा  क्षमता  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  इनमें
 से  एक  सुविधा  बिहार  को  प्रदान  करेगी  ?

 श्री  शिवराज  वो०  बिहार  ऐसा  राज्य  है  जहां  खनिज  संसाधनों  का  बाहुल्‍य
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 यूरेनियम  उपलब्ध  है  और  कोयला  भी  उपलब्ध  इसलिये  इससे  सम्बन्धित  सभी  पहलुओं  पर  विचार
 करने  के  पश्चात  कि  यह  इकाई  कहां  स्थापित  की  जायेगी  एक  निर्णय  लिया  जाना  इसको
 विशेषज्ञों  की एक  समिति  द्वारा  जांच  की  जानी  चाहिए  और  इससे  संबंधित  अन्य  पहलुओं  पर  भी  विचार
 किया  जाना  चाहिए  तथा  इसके  पश्चात्‌  यह  निष्कर्ष  सरकार  के  पास  आयेंगे  और  सरकार  निर्णय  लेगी  ।
 इस  वक्‍त  मेरे  लिये  यह  कहना  कठिन  होगा  कि  ये  इकाई  कहां  लगाई  जानी

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  कुछ  सर्वेक्षण  पहले  ही  किये  जा  चुके

 झोषधों  के  दुरुपयोग  में  बद्धि

 +842.  श्रो  भ्रेश्वर  )
 9  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  बी०  वेकटेश  |

 क्या  देश  में  गत  तीन  महीनों  में  औषधों  के  दुरुपयोग  में  अचाचनक  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्या  इस  बुराई  को  रोकने  के  लिये  कोई  व्यापक  योजना  तैयार  की  जा  रही
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारी  :  इस  निष्कर्ष  के

 समर्थन  करने  की  कोई  जानकारो  नहीं  है  कि  देश  में  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  नशीली  दवाओं  के

 योग  के  मामलों  में  अचानक  वृद्धि  हुई  फिर  उपलब्ध  सूचना  से  पता  चलता  है  कि  नशीली

 दवाओं  की  समस्या  समाज  के  सभी  वर्गों  में  फैली  हुई  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  की  बुराई  पर

 नियंत्रण  करने  और  यदि  संभव  तो  इसे  समाप्त  करने  के  लिये  सभी  प्रयास  किये  जाने

 नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  को  और  अधिक  फंलने  से  रोकने  के  लिए  सामुदायिक  प्रयासों  की

 शीलता  में  जन-चेतना  का  निर्माण  करना  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कदम  है  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  हाल  ही
 में  अनेक  बैठकें  व  प्रचार  अभियानों  का  आयोजन  किया  गया  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  के

 खतरों  के  बारे  में  जन-चेतना  में  तीव्र  विकास  हुआ

 और  हां  ।  सरकार  ने  एक  बहु-आयामी  दृष्टिकोण  अपनाया  है  जिसमें
 संदर्भ  पुनर्वासात्मक  कार्यकर्त्ताओं  का  प्रशिक्षण  तथा  अवैध
 व्यापार  पर  नियंत्रण  करना  शामिल  ल्‍

 श्री  मर्द्ेश्वर  तांतो  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  देने  में  मंत्री  महोदया  को  बड़ी  कठिनाई  उठानी  पड़ी
 है  और  मैं  उनका  आभारी  हूं  ।  किन्तु  इस  सभा  में  जो  उत्तर  दिये  गये  वे  बड़े  अस्पष्ट  हैं  ।  यह  उत्तर
 अस्पष्ट  उनके  अनुसार  इस  निष्कर्ष  के  समर्थन  करने  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  गत  तीन

 महीनों  के  दोरान  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  के  मामलों  में  अचानक  वृद्धि  हुई  किन्तु  जो  उत्तर
 दिया  गया  है  उससे  पता  चलता  है  कि  देश  में  सभी  वर्ग  के  लोगों  में  नशीली  दवाओं  की  लत  पड़  गई

 चूंकि  यह  बात  सभी  लोगों  को  पता  है  कि  इसकी  लत  सभी  वर्ग  के  लोगों  में  पड़  गई  है  ।
 अब  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  अभी  तक  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  लगाया
 गया  है  क्योंकि  आपकी  जानकारी  के  अनुसार  यह  समस्या  समाज  के  सभी  वर्गों  में  फैली  हुई  मैं

 इसके  बारे  में  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  कि  अब  तक  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया  है  ।
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 डा०  राजेग्द्र  कुसारो  बारुपेयो  :  मेरे  पास  ऐसे  मामलों  की  निश्चित  संख्या  नहीं
 )

 श्री  भद्नेश्वर  तांती  :  इस  समय  देश  में  स्मेक  और  हेरोइन  का  नाम  बहुत  प्रसिद्ध  सभी  लोग
 विशेषकर  कालेज  और  स्कूल  के  छात्र  इन  मादक  औषधियों  के  आदी  नशीली  दवायें  कैंसर  और
 तपेदिक  से  अधिक  खतरनाक  हैं  ।  इन  घातक  नशीली  दवाओं  से  फंफड़े  खराब  हो  जाते

 हैं  भौर  अन्ततोगत्वा  पूरा  शरीर  प्रभावित  हो  जाता  है  तथा  अन्त  में  युवा  व्यक्ति  मर  जाते

 )  उत्तर  के  अनुसार  मंत्री  महोदय  को  जानकारी  है  कि  नशीली  दवाओं  की  सम  प्या  पूरे  देश  में
 फंली  हुई  उत्तर  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सरकार  ने  बहु-आयामी  दृष्टिकोण  अपनाया  है  जिसमें

 संदर्भ  सेवायें  म्लुनर्वासात्मक  कार्यकर्ताओं  का  प्रशिक्षण
 तथा  अवध  व्यापार  पर  नियंत्रण  करना  शामिल  आपने  इसे  अपनाया  किन्तु  क्या  मैं  यह  जान
 सकता  हूं  कि  क्या  इन  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  भी  कुछ  किया  गया  अथवा  ये
 नायें  केवल  कागज  पर  ही  हैं  ?

 |  .
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  कह  रही  थीं  कि  तेज  क्‍या  आपने  उनकी  बात  सुनी  ?

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  वाजपेयो  :  सरकार  को  इस  मामले  की  जानकारी  है  और  अपने
 समाज  में  व्याप्त  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  की  समस्या  से  हम  बहुत  अधिक  चिन्तित  हैं  और  हम  इसे
 मिटा  देना  चाहते  उसके  लिए  अनेक  उपाय  किये  गये

 1986-87  के  पहली  बार  पन्द्रह  बिस्तरों  वाला  नशा  की  लत  छूड़ाने  वाले  एक  केन्द्र  के

 लिए  धन  दिया  गया  और  उसे  दिल्‍ली  में  स्थापित  किया  गया  इसका  काय॑  प्रगति  पर  नशीली
 दवाओं  के  आदी  व्यक्तियों  का  उपचार  करने  के  लिए  1987-88  8  में  स्वयंसेवी  संगठनों  को  नशे  की  लत

 छुड़ाने  वाले  6  और  केन्द्र  खोलने  की  स्वीकृति  दी  गई  इस  काम  को  हम  स्वयंसेवी  संगठनों  के  माध्यम
 से  कर  रहे  ये  केन्द्र  उत्तर  बंगलौर  और  कलकत्ता  में  इसके  अलावा
 1985-86  5-86  के  दरान  4  स्वयंसेवी  संगठनों  ने  नशे  की  लत  छुड़ाने  वाले  21  शिविर  लगाये  थे  जहां  नशीली
 दवाओं  के  आदी  1,026  व्यक्तियों  का  इलाज  किया  गया  ।  तत्पश्चात्‌  1986-87  में  ऐसे  23  शिबिरों
 को  आध्थिक  सहायता  दी  गई  चालू  वित्तीय  वर्ष  अर्थात्‌  1957-88  के  दोरान  गुजरात  और
 राजस्थान  के  नशा  की  लत  छुड़ाने  वाले  ऐसे  26  केन्द्रों  को धन  दिया  गया  ।  इसके  अतिरिक्त  1985-86  6
 के  पहली  बार  दिल्ली  में  7  परामशंदाता  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  1987-88  7-88  के  बितीय  वर्ष
 के  दोरान  उत्तर  पश्चिम  गुजरात  और  कनढिक  में
 21  नये  केन्द्र  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दें  ।

 डा०  राजेन्द्र  कुमारो  वाजपेयी  :  यह  केवल  कागज  पर  ही  नहीं  हम  इसे  ईमानदारी  से  कर

 रहे  हैं  ।

 प्रो०  सफुद्दीन  सोज  :  अतीत  में  किसी  समय  कुछ  फिल्में  उदारतापूर्वक  आयात  की  गई
 इसके  पीछे  निश्चित  ही  सही  इरादा  रहा  मुझे  यह  जानकारी  है  कि  कंसेटों  में  लगभ्रम  200  फिल्में

 अनधिकृत  रूप  से  हैं  जिन्हें  परिचालित  किया  जा  रहा  लाखों  कंसेट  होंगे  ।  इन  फिल्‍मों  से  बड़ा
 खतरा  है  क्योंकि  इन  फिल्मों  में  सेक्सप्रधान  हिंसा  और  तशीली  दवाओं  की  लत  के  दृश्य  हैं  ।

 कल्याण  मंत्रालय  स्कूलों  और  कालेजों  में  हमारे  बच्चों  जीवन  खतरे  में  सेरा
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 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  माननीय  मंत्री  सर्वेक्षण  कराने  को  तैयार  हैं  जिससे  देश  में  जो  हो  रहा  उसके

 प्राधिकृत  आंकड़े  प्राप्त  हो  सके  और  इसके  बाद  क्‍या  वह  इस  समस्या  को  समाप्त  करने  के  लिए  ठोस

 उपाय  करेंगी  ?

 .  हा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :  हमने  उपाय  किये  हैं  और  इस  समस्या  को  समाप्त  करने  के

 लिए  हम  और  अधिक  सख्त  उपाय  करने  की  चेष्टा  कर  रहे  हम  जनमत  तेयार  करना  चाहते  और

 इसके  लिए  हम  काम  कर  रहे  जहां  तक  कंसेटों  तथा  अन्य  बातों  का  संबंध  माननीय  सदस्य

 ने  जिन  बातों  का  उल्लेख  किया  मुझे  उसकी  जानकारी  नहीं  है  ।

 डा०  चन्व्रशेछ र  ब्रिपादो  :  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि नशीली  दवाओं  की  आदत  और  नशीली

 ग्रवाओं  के  दुह़पयोग  पर  समुचित  नियंत्रण  रखने  के  लिए  सरकार  ने  कुछ  स्वयंसेवी  संगठनों  को  शामिल

 करते  हुए  अनेक  उपाय  किये  मैं  मंत्री  महोदया  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  अपने  देश  में

 स्वापक  और  प्रशासक  नशीली  नवाओं  का  निर्माण  बड़े  पैमाने  पर  किया  जा  रहा  यदि  इतका
 निर्माण  किया  जायेगा  तो  उनका  सेवन  किया  ही  उन  नशीली  दवाओं  के  निर्माण  पर  समुचित
 नियंत्रण  रखने  के  बारे  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  जिनका  हमारे  देश  के  युवा
 लोगों  द्वारा  बहुत  अधिक  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  और  इस  प्रकार  वे-नशीली  दवाओं  के  शिकार  हो  जाते

 हैं  और  उनके  आदी  हो  जाते

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  वाजपेयी  :  कुछ  नशीली  दवाओं  का  इस्तेमाल  दवा  के  रूप  में  किया
 जाता  यह  सच  है  किन्तु  इन  दवाओं  के  निर्माताओं  को  लाइसेंस  प्रदान  किए  जाते  यदि  अन्य

 बस्तुयें  तैयार  की  जाती  हैं  तो  सरकार  उसका  पता  लगा  रही  है  और  उसके  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  की  |
 जाएगी  ।

 शी  डी  एन०  रेड़ी  :  हमारे  देश  में  नशीली  दवाओं  के  दुश्पयोग  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि

 मूल  नशीली  औघधें  हैं  जिनसे  सघटक  दवाइयां  तैयार  की  जाती  ऐसी  दवाइयों  में  से  150
 बएक्क  और  स्वास्थ्य  क ंलिए  हानिकारक  चीन  में  और  हाल  ही  में  बंगलादेश  में  ऐसी  मूल  नशीली
 दवाओं  की  संख्या  घटाकर  लमभम  40  से  50  तक  कर  दी  गई  है  जिससे  वे  नशीलो  दवाओं  के  दुरुपयोग
 पर  नियंत्रण  करते  क्‍या  मंत्री  महोदया  उनके  उदाहरण  का  अनुसरण  करेंगी  और  अपने  देश  में  उन

 सूल  नशीली  दवाओं  की  संख्या  कम  करेंगी  जिनके  कारण  मुख्य  रूप  से  नशीली  दवाओं  का  दुरुपयोग  बढ़
 रहा  चीन  और  बंग्लादेश  ने  ऐसा  किया  है  तो  हम  क्‍यों  नहीं  कर  श्कते  ?  इस  विंपय  पर  परामशंदात्री
 समिति  में  विस्तारपू्वंक  चर्चा  की  गई  थी  और  माननीय  मंत्री  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  वह  इस  मामले
 पर  विचार  करेंगी  और  ऐसी  बहुत  सारी  दवाओं  में  से  अनावश्यक  और  हानिकारक  दवाओं  की  संख्या
 घटाकर  कम  कर  देंगी  जिससे  कि  नशीली  दवाओं  का  दुरुपयोग  कम  हो

 इ।०  राजेन्द्र  कुमारी  वाजपेयी  :  हमने  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  को  नोट  कर  लिया  है  और  हम
 इस  पर  विचार

 बन्दਂ  से  हुई  हामि

 +844.  श्री  सुमाष  यःदवत  ॥
 »  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शो  सीताराम  जे०  गाबलोी
 ५

 15  1968  को  कदਂ  के  फलस्वख्य  राष्ट्र  के  सभी  क्षोत्र  में  अनुमानतः
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 खली  तीीदभल  न  न  तप  ::।्््पततक्‍प्घ्ल्‍प््///"//।//्जैै्ल््ज््ज

 कितनी  हानि

 इस  अवसर पर  देश  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  और  कितने  घायल

 इस  पर  सरकार  का  कितना  व्यय  और

 क्‍या  इस  हड़ताल  का  आम  जनता  पर  कोई  प्रभाव  पड़ा  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्‍या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  संत्ञालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  चिदस्थ  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  अलग-अलग  राज्यों  और  अलग

 अलग  क्षेत्रों  में  बन्द  का  परिवर्ती  और  आंशिक  असर  हुआ  था  और  इस  तथ्य  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए
 यह  बन्द  उस  समय  हुआ  था  जब  विभिन्‍न  श्रमिक  संगठनों  द्वारा  बन्द  के  उद्देश्य  से  उद्देश्य  के

 लिए  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कुछ  क्षेत्रों  में  हड़ताल  का  आह्वान  किया  गया  था  इस  बात  का
 मान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  राष्ट्र  को  वास्तव  में  कितनी  हानि  हुई  !

 तीन  व्यक्ति  मारे  गए  और  48  व्यक्ति  जख्मी  हुए  ।

 +  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  कार्यों  के  लिए  अद्धं  सेनिक  क्लों  की  तेनाती  पर

 आम  थ्यय  से  अधिक  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कोई  विशिष्ट  व्यय  नहीं  किया  गया  ।
 ह

 देश  के  कुछेक  राज्यों  में  परिवहन  जैसी  जन-सेवाओं  में  कमी  होने  के  कारण  उन  क्षेत्रों  के
 व्यक्तियों  को  दैनिक  मजूरी  की  हानि  सहित  असुविधा  हुई  ।

 ]
 भरी  सुमाष  यादव  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  प्रश्न  राष्ट्र  की  हानि  होने  के  सम्बन्ध  में  पूछा

 मुझे  खेद  है  कि  गृह  मंत्रालय  ने  इसको  बहुत  गम्भीरता  से  नहीं  लिया  अतः  मैं  मंत्री  जी  से  यह
 जानना  चाहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ?  इस  बन्दਂ  के  अन्तगंत
 इस  देश  को  कुल  कितनी  हानि  हुई  है  ?  इस  देश  के  मतदाता  और  नागरिक  यह  जानने  के  लिए  इच्छुक  हैं
 कि  कुल  कितनी  हानि  हुई  है  ?  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  कि आप  यह  सब  हमें  बताने  का  कष्ट  करें  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 श्री  पो०  चिदस्थरस  :  मैंने  इसका  कारण  बता  दिया  है  कि  सही  अनुमान  लगाना  क्यों  सम्भव

 नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  कोयला  क्षेत्र  मे ंअथवा  रेल  विभाग  को  कितनी

 हानि  हुई  है  तो  मैं  कुछ  आंकड़े  दे  सकता  किन्तु  पूरे  राष्ट्र  को  होने  वाले  घाटे  का  अनुमान  लगाना
 सम्भव  नहीं  है  ।

 ]
 भ्रो  सुमाष  यादव  :  अध्यक्ष  गृह  मंत्रालय  से  मेरी  यह  प्रा्थंना  है  कि वह  हानि  का

 मान  लगाने  पर  पुनविचार  करे  और  अगर  सम्भव  हो  तो  बताने  की  कृपा  जो  तीन  व्यक्ति  मारे
 गये  उन  तीन  व्यक्तियों  को  सरकार  की  तरफ  से  कोई  मुआवजा  दिया  गया  या  नहीं  ?  अगर
 बजा  दिया  गया  है  तो  कितना  दिया  गया  है  ?  इसके  अलावा  जिन्होंने  उनको  जख्मी  किया  है  और  मारा

 है  क्या  उनके  खिलाफ  फोजदारी  मुकदमा  दायर  किया  गया  है  ?

 ]
 झो  पो०  चिदस्थरम  :  बिहार  में  एक  व्यक्ति  पुलिस  की  गोलो  से  मारा  गया  केरल  में  दो
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 अभी
 व्यक्ति  उस  समय  मारे  गये  थे  जब  आटा  मिल  मालिक  ने  बंदूक  से  गोली  चलाई  इसके  बारे  में

 कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  उन्हें  कोई  मुआवजा  दिया  गया  अथवा  नहीं  अथवा  उन  मामलों  को  दर्ज  किया

 गया  है  अथवा  मैं  इस  बात  का  पता  लगाऊंपा  कि  मुआवजा  दिया  गया  है  अथवा  नहीं  और  मामले
 दर्ज  किए  गए  हैं  या  नहीं  ।

 श्री  वकक्स  पुरुषो त  मन  :  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  को  केरल  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिए  गए
 इस  वक्तव्य  की  जानकारी  है  कि  बंद  वाले  दिन  दिल्‍ली  में  पुलिस  द्वारा  सेकड़ों  महिलाओं  के  साथ

 .  त्कार  किया  गया  था  ;  यदि  तो  मुख्य  मंत्री  द्वारा  इस  प्रकार  के  ग्रैर-जिम्मेदाराना  वक्तव्य  दिये  जाने
 के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विन्नार  है  ?

 क्रो  पो०  चिदस्बरम  :  मैंने  सभा  की  कार्यवाही  देखी  जिसमें  केरल  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिये
 गये  वक्‍तब्य  का  आभास  मिलता  इसमें  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  दिल्‍ली  में  पुलिस  के  अभिरक्षण
 में  अनेक  महिलाओं--संकड़ों--महिलाओं  के  साथ  बलात्कार  किया  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है
 कि  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  दिया  गया  मुझे  नहीं  पता  कि  किस  आधार  पर  मुख्य  मंत्री  ने  ऐसा  वक्तव्य
 दिया  है  ।  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  नहीं  न  ही  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  ऐसी  कोई  घटना
 दिल्ली  में  नहीं  हुई  वास्तव  में  ऐसा  आरोप  तो  संसद  में  भी  नहीं  लगाया  गया  यह  बहुत  ही  दुःखद
 और  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  न ेएक  ऐसा  आरोप  लगाया  है  जिसके  बारे  में  संसद  में
 भी  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 भ्रष्यक्ष  महीवय  :  शांत  शांत  रहिये  -'।

 )

 श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि सःकार  का  क्‍या  उठाने  का  विचार
 है  *(ध्यवधान  )  **

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  गलत  क्‍या  उन्होंने  इसका  खंडन  किया  बस  इतनी  सी
 हैं

 *

 )**

 भ्रध्यक्ष  महोवय  :  वह  ऐसा  क्यों  नहीं  कर  सकते  हैं  ?  **

 (  +*

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए  |  यह  क्या  है  ?  आप  सब  एक  साथ  क्‍यों  चीख  रहे  हैं  *

 )  **

 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  बेठ  जाइए***

 )  **

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  अनुमति  के  बिना  जो  कुछ  कहा  जा  रहा  उसे  कायंवाही  वृत्तांत  में
 सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा'**

 )  **

 क्रायेवाही  बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ध्यान  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  बैठ  जाइए'**

 )  **

 एप्रयक्ष  महोदय  :  अब  बैठ  जाइये  ।  मेरी  बात  सुनिये  ।  बात  यह  है  कि  उन्होंने  बयान  का  खँढन
 किया  है  ।  ओर  कोई  बात  नहीं  हैਂ  **

 )
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  इस  प्रश्न  से  संबद्ध  **

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  इस  प्रश्न  से  संबद्ध  इससे  सभा  की  प्रतिष्ठा  को  ठेस  नहीं  पहुंचती
 है  ।  यह  वक्तव्य  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  है  और  यह  इस  प्रश्न  से  सम्बद्ध  इसीलिए  इसका
 उल्लेख  किया  गया  इसके  अतिरिक्त  कोई  बात  नहीं  है

 )  **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  व्यर्थ  ही  चिल्ला  रहे  कुछ  नहीं  हो  रहा  श्रीं  आगे

 बोलिए*

 )  **

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  सब  ठीक  है  ।  अब  बंठ  जाइये  ।  तो  श्री  आचाये***

 )  **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  ।  श्री  आचाय॑  बोलने  जा  रहे  हैं'*  *

 )

 भरी  बसुदेव  भ्राज्ायं  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बंद  के  सम्बन्ध  में
 कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  क्या  तमिलनाडु  में  राष्ट्रपति  शासन  के  तमिलनाडु
 सरकार  ने  देखते  ही  गोली  मार  देने  के आदेश  जारी  किए  थे  और  क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  कोई  जांच

 राई  है  कि  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  महिलाओं  पर  लाठी  चार्ज  किया  गया  तथा  पुलिस  स्टेशन  पर  उन  पर

 :  हमला  किया  गया  था***  )  ?  क्‍या  कोई  जांच  कराई  गई  है  ओर  यदि  तो  जांच  की  क्‍या
 रिपोर्ट  है  ?  **

 ) ह
 झध्यक्ष  महोदय  :  आप  व्यथं  में  क्‍यों  चीख  रहे  हैं  ?  ***

 )

 झध्यक्ष  महोदय  :  अब  बैठ  जाएये  ।  वह  प्रश्न  पूछ  चुके  आप  और  क्या  चाहते  हैं  **

 )
 झो  पो०  चिदस्थरम  :  मुझे  यह  याद  नहीं  है  कि  माननीय  सदस्य  श्री  बसुदेव  आक्कायं  ने  यह  प्रश्त

 £  इस  सभा  में  बंद  वाले  दिन  या  बंद  के  एक  दिन  बाद  उठाया  था  और  उसका  जोरदार  खंडन  किया  गया
 था  तथा  अस्वीकार  कर  दिया  गया  )

 जग
 अब

 **  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किये
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 भरी  बसुदेव  प्राचायं  :  वह  कंसे  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  पहले  उन्हें  अपनी  पूरी  कर  लेने  दीजिए  ।

 )  *

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुनते  नहीं  ह ैआप  शोर  क्यों  करते  इतने  कमजोर  लगते  जोर  से
 बोलते  हो  ।

 )  *

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  अनुमति  कै  बिना  वे  लोग  जो  कुछ  कहते  वह  कार्यवाही  वृत्तांत  में

 सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )  *

 श्री  इस्जोत  गुप्त  :  जब  इसे  सभा  में  उठाया  गया  था  तब  इससे  इन्कार  नहीं  किया
 गया  था  और  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  इसकी  जांच  कराई  श्री  बूटा  सिह  ने  कहा  था  ;

 जांच  करूंगा  और  तब  बताऊंगा  ।”  अब  वह  कहते  हैं  कि  इसका  जोरदार  ढंग  से  खंडन  किया  गया
 था  ।

 झष्यक्ष  सहोवय  :  पहले  मुझे  यह  सुनने  दीजिये  कि  उन्हें  क्या  कहना  आप  इसकी  आधी  बात
 कह  रहे  हैं  ।

 )
 थ्री  पी०  चिदम्बरस  :  इन  आरोपों  का  खंडन  किया  गया  था  कि  महिलाओं  को  पीटा

 गया  था  ।  )
 .

 कुछ  भाननोय  सबसे  :  जी  जी  नहीं  )
 श्री  सेफुह्दीन  चौधरी  :  किसने  इन्कार  किया  था  ?  )
 श्री  बसुदेव  प्राचाये  :  श्री  बूटा  सिंह  ने  इस  सभा  में  स्वयं  ही  वक्‍तव्य  दिया  )

 भ्री  संफुह्दीन  चोधरो  :  ****  में  बोला  नहीं  जा  सकता  )
 भ्रध्पक्ष  महोदय  :  आप  असंसदीय  भाषा  नहीं  बोल  सकते

 )
 भ्रष्यक्ष  सहोदय  :  यदि  वह  असंसदीय  भाषा  बोलते  हैं  तो  क्‍या  मैं  इसकी  अनुमति  दे  सकता ह

 )

 $  कार्यंबाही  बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  ॥
 +#अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तांत  स ेनिकाल  दिया  गया  ।
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 श्री  बसुदेव  झाखाय  :  जी  वह  असंसदीय  नहीं  है  ।

 धध्यक्ष  महोदय  :  पहले  उन्हें  पूरी  बात  कह  लेने  दें  तब  मैं  देखूंगा  ।

 )  **

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )  **

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनकी  बात  को  बीच  में  ही  काट  रहे  उन्हें  पहले  अपनी  बात  पूरी
 करने  दीजिए  ।

 )
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  नियन्त्रण  के  बाहर  दोते  जा  रहे  आप  मेरे  धैयं  की  सभी
 सीमाएं  लांघ  रहे  हैं  ।

 )  |
 झष्यक्ष  महोदय  :  मैं  कहता  हूं  कि  पहले  उन्हें  अपनी  पूरी  बात  कहने  दीजिये  और  इसके  बाद  मैं

 देखूंगा  ।  मैं  धमकियों  से  झुकने  वाला  नहीं  हूं  ।

 )

 प्रधान  संत्रो  राजोब  :  मेरे  विचार  से  कोई  भी  माननीय  सदस्य  की  इस
 बात  से  असहमत  नहीं  होगा  कि  सभा  में  नहीं  बोला  जाना  मैं  इस  बात  से  पूर्णतया
 भैत  हूं  और  यदि  सभा  में  नहीं  बोला  जाना  तो  विपक्ष  को  चुप  रहना  पड़ेगा  ।  )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  शब्द  असंसदीय  है  और  उसे  कारयंवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 *

 प्रो०  मधु  दंड्वते  :  अध्यक्ष  प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  के  अब  हमें  पता  चला  कि
 लगभग  समूचे  वाद  विवाद  में  वह  चुप  क्‍यों  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  विरोधी  दल  के  विदद्ध  उन्हें
 इस  प्रकार  का  बड़ा  आरोप  नहीं  लगाना  सभा  का  नेता  समस्त  विरोधी  दल  के  साथ  इस  तरह
 का  अनादर  नहीं  कर  सकता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  आप  प्रधान  मंत्री  द्वारा  इस  सभा  में
 लगाये  गये  आरोपों  का  अनुमोदन  करते  हैं  ?  समस्त  विरोधी  दल  पर  इस  प्रकार  का
 आक्षेप  करना  सभा  के  नेता  के  लिए  उचित  नहीं  यह  सच  नहीं  कह  सकते  इसीलिए  वह  सभा  से

 चुपचाप  खिसक  गये  )

 इस  समय  भरी  बसुदेव  झाचार्थ  तथा  कुछ  भ्रन्य  माननीय  सदस्य
 सभा  भ्रवन  से  बाहर  चले  गये

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।

 $*  कायवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 18



 7  1910  लिखित  उत्तर

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 रेडिएशन  ध्रौर  ध्राइसोटोप  प्रौद्योगिको  बोर्ड

 धिनुवाद ]
 ह

 +836.  श्री  पो०  भ्रार०  कुमारमभंगलम  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  गठित  रेडिएशन  और  आइसोटोप  प्रौद्योगिकी  बोर्ड  विकिरण
 से  प्रभावित  वस्तुओं  सम्बन्धी  नीति  की  समीक्षा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  शिवराज  वी०  :
 नहीं  ।  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  रेडिएशन  और  आइसोटोप  टैक्‍्नालाजी  बोर्ड  का  ,

 किरणित  खाद्य  पदार्थों  सम्बन्धी  नीति  की  समीक्षा  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 उच्च  न्यायालयों  शोर  उच्चतम  न्यायालय  में  भनुसूचित  जातियों
 जनजातियों  के  कर्मचारियों  के  श्रारक्षण/पदोन्‍्नति  के

 लंबित  पड़े  भमासले

 है

 +६  38.  भ्री  राम  प्यारे  सुमन  :  क्या  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों  के  कमंचारियों  के  आरक्षण  और  पदो-नति  से  सम्बन्धित  कितनी  रिट  याचिकाएं  लम्बित
 पड़ी

 ह
 े

 क्‍या  सरकार  का  विक्षर  ऐसे  सभी  मामलों  का  निर्धारित  समय  के  भीतर  निपटान
 सुनिश्चित  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  है  ताकि  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जातियों  के  समुदायों  को  संविधान  द्वारा  प्रदत्त  लाभ  वास्तव  में  प्राप्त  हो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विधि  भोर  न्याय  मंत्री  विदेश्वरो  :  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ओर
 सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इलेक्ट्रॉनिको  के  क्षेत्र  मे ंउक्ण  अनुसंधान  धोर  विकास  के  लिए
 बेशानिक  सोसायटो

 बे

 /  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 झो  माणिकराव  होडल्य  गावित  ह्‌  कृपा  करेंगे

 $839,  भी  सानिक  रेड्डी

 क्या  इलैक्ट्रॉनिकी  विभाग  का  देश  में  इलैक्ट्रॉनिकी  के  क्षेत्र  में  उच्च  अनुसंधान  और



 लिखित  उत्तर  27  1988

 विकास  के  लिए  एक  वैज्ञानिक  सोसाइटी  बनाने  का  प्रस्ताव  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 यह  सोसाइटी  कब  से  कार्य  करना  शुरू  कर  और

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता  होगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :
 और  अथंव्यवस्था  के  सभी  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रॉनिकी  प्रौद्योगिकी  का  प्रसार  बड़ी  तेजी  से  हो

 रहा  है  |  कुछ  क्षेत्रों  की आवश्यकत्ताएं  अपेक्षाकृत  कम  होने  के  कारण  देश  में  उनका  अनुसंधान  तथा
 विकास  पर्याप्त  मात्रा  में  किया  जा  रहा  हाल  ही  में  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  जो  प्रगति  हुई  है
 उससे  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  तथा  माइड्यूलों  का  काफी  मात्रा  में  मानकीकरण  हो  सका  है  और  इसके *
 फलस्वरूप  इन  उपकरणों  एवं  माड्यूलों  की  विविधताओं  और  उनकी  अल्प  मात्राਂ  में  होने  वाली  मांग  के

 बावजूद  विभिन्‍न  क्षेब्रों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  समन्वित  आधार  पर  किफायतशारी
 से  अनुसंधान  तथा  विकास  करना  संभव  हो  चूंकि  एक  पंजीकृत  संस्था  का  संग्ठनात्मक  ढांचा
 उच्च  प्रोद्योगिकी के  क्षेत्र  मे ंपरिणामोन्‍्मुख  समयवद्ध  परियोजनाओं  के  लिए  बहुत  ही  अनुकूल  साबित

 हुआ  जैसा  कि  टेलीमेटिक्स  विकास  केन्द्र  के  मामले  में  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने
 यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  उन्नत  इलेक्ट्रॉनिकी  अध्ययन  केन्द्र  और  प्रथाली  इंजीनियरी  तथा
 परामर्श  संगठन  )  के  अपने  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  इस  समय  अपने  ही  संगठन  में  जो  कार्यकलाप
 चलाए  जा  रहे  जो  उन्हें  मिलाकर  एक  ही  संस्था  के  अन्तमंत  जारी  रखा  प्रशासनिक
 घचारिकताओं  को  पूरा  करने  की  कारंवाई  की  जा  रही

 तथा  के  कार्यकलापों  के  लिए  चालू  वर्ष  में  लगभग  2.7  करोड़  २०  के
 बजट  का  प्रावधान

 मारतोय  नोसेना  की  गहत  के  लिए  विभाल

 $840.  थी  एच०  बो०  पाटिल  )
 #  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्री  बरसरात  भासहाज  |

 भारतीय  नौसेना  को  दूर  तक  फैले  हुए  समुद्र  तट  मश्त  लगाने  और  हिन्द  महासागर
 क्षेत्र  को  कारगर  ढंग  से  अहितकारी  तथ्यों  से  मुक्त  रखने  में  सक्षम  बनाने  के  लिए  किस  प्रकार  के  मध्यम
 और  लम्बी  रेंज  वाले  विमानों  की  आवश्यकता  और

 ह  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  भारतीय  नौसेना  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रक्षा  सन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  और  आई०  और  टी०यू०  142  एम
 विमान  लम्बी  तथा  मध्यम  दूरी  के  समृद्री  सर्वेक्षण  और  गश्त  के  लिये  इस्तेमाल  किए  जाते  नौसेना
 की  जरूरतों  के  लिये  अपेक्षित  संख्या  में  उपयुक्त  विमान  क्रमिक  आधार  पर  प्राप्त  किये  जा  रहे

 विल्लछो  में  हस्त  शिल्प  मेला

 *845.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :
 कया  अपंग  और  विकलांग  व्यक्तियों  से  सम्बन्धित  स्वयंसेवी  संगठन  ने  दिल्ली

 में-हस्तरतल्‍्व  भेखा  आयोजित  किया  जंसाकफि  दिनांक  4  1988  के  एक्सप्रेसਂ  में
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 समाचार  प्रकाशित  हुआ
 क्‍या  सरकार  सारे  देश  में  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  का  समर्थन  कर  रही  है  और  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इन  संगठनों  की  गतिविधियों  का  कोई  मूल्यांकन  किया  जाता  है  या  उन  पर  निगरानी
 रखी  जाती  है  और  संगठनों  को  इस  सम्बन्ध  में  बताया  जाता  है  ताकि  भविष्य  में  वे  सुधार  कर  सक्

 कल्याण  मंत्रालय  फो  राज्य  मंत्री  राजन्द्र  कुमारी  :  हां  ।

 इस  प्रकार  का  मेला  स्वयं  स्वैच्छिक  संगठन  द्वारा  बिना  सरकार  की.सहाथता  से  आयोजित
 किया  गया  विशेष  व्यावसायिक  रोग  का  शीघ्र  पता  लगाने  और  निदान

 विकलांगों  के  लिए  कतन्रिम  अंग  लगाने  के  क्षेत्र  में  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  प्रदान  कर

 रही  है  ।  ब्यौरे  संलग्न  और  2  में  दर्शाये  गये  हैं  ।

 1987-88  के  दौरान  विकलांग  ब्यक्तियों  के  लिए  संगठनों  को  सहायता
 दी  गई  अनुदान  सहायता

 ऋ०  राज्य  का  नाम  1987-88  के  दौरान  दी  गई  संगठनों  को  संख्या
 धनराशि  लाखों  में  )

 ॥॒

 1  2
 ह

 3  4

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  16.13.  5

 2.  असम  --  --

 3.  बिहार  7.10  4

 4...  गुजरात  25.86  12

 5.  हरियाणा  हि  1.38  2

 6.  हिमाचल  प्रदेश  -  17.10

 7.  अम्भ्‌  ओर  कश्मोर  4.21  2
 8.

 कर्नाटक  ह  35.69  14
 9...  केरल  16.75  14

 10.  मध्य  अदेश  4.93  5
 11.  महाराष्ट्र  46.79  21
 12.  मणिपुर  4.22  2
 13.  मेघालय  —  लि



 बखित  उत्तर  ,  27  अप्र,ल  19  88

 1  2  3  4

 14.  नागालैंड  Se  _

 15.  उड़ीसा  4.64  3

 16.  पंजाब  2.24

 17.  राजस्थान  4.84  6

 18.  सिक्किम
 _

 19. =  _  तमिलनाड  23.40  23

 20...  0.76  1

 21.  उत्तर  प्रदेश  43.51  20

 22.  पश्चिम  बंगाल  47.82  14

 23.  चंडीगढ़  1.29  3

 24  दिल्ली  41.74  21

 25  गोवा  0.11

 26  लक्षद्वीप
 न

 27...  पांडिचेरी
 ह

 --  -

 28...  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  --  न

 29.  अरुणाचल  प्रदेश  «  _

 830.  दादर  और  नगर  हवेली  --

 31.  मिजोरम
 _

 32.  दमन  और  द्वीप  --  कि

 340.51  175
 ——o  अमम»मन  सम-«मन्‍म  अरममम»क

 1987-88  के  दौरान  के  लिए  सहायक  यंत्र/उपकरण  खरीदने/लगाने  के  लिए

 सहायता  यौजना  के  अन्तगंत  राज्यकेन्द्र  शासित  प्रदेश  को  दी  गई  धनराशि

 क्र०  सं०  राज्य  का  नाम  जारी  की  गई  राशि
 में  )

 1  2  3

 4  आन्ध्र  प्रदेश  50,000
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 2

 3.  असम

 4.  बिहार

 5.  गोवा

 6...  गुजरात

 7.  हरियाणा

 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9.  जम्मू  और  कश्मीर

 10.  कनटिक

 11.  केरल

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र
 14...  सणिपुर

 15.  मेघालय

 16.
 नागालैंड

 17.  मिजोरम

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 20.  राजस्थान

 21.  सिक्किम

 22.  तमिलनाड

 23.  त्रिपुरा

 24.  उत्तर  प्रदेश

 25.  पश्चिम  बंगाल

 केन्द्र  शासित  प्रदेश  ह
 1.  अंडमान  और  निकोबार

 2.  चंडीगढ़

 दादर  और  नगर  हवेली

 4...  दमन  ओर  द्वीप

 लिखित  उत्तर

 12,00,000

 15,000

 14,  "0,516

 3,00,000

 14,75,900

 40,000

 4,30,000

 10,10,000

 1,75,000

 28,90,000  ,

 16,00,000

 25,00,00  )

 9,70,000

 एन्‍-न्‍न्‍न्‍

 43



 ।  ब
 ट

 ;

 5.  दिल्ली  21,85,000

 6.  मक्षद्वीप  .  _

 7...  पांडिबेरी

 8.  परिवहन  भत्ते  पर  विविध  व्यय  5,367

 3,01,9

 सोमा  सुरक्षा  बल  के  लिए  हेलोकाप्डर

 |
 $846.  ो  बुड्धि  चस्द्र  जेन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सीमा  क्षेत्रों  मे ंतस्करी  रोकने  के  लिये  सीमा  सुरक्षा  बल  को  हेलीकाप्टर
 देने  का  निणंय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  तस्करी  रोकने  के  लिये  अब  तक  क्या  प्रयत्न  किए  गये  हैं  और

 उनका  क्‍या  परिणाम  रहा  है  ?

 बह  समत्रो  बूटा  और  भारत  पाक  सीमा  पर  सीमा  सुरक्षा  बल

 के  साग्रांसिक  स्तर  को  उन्‍नत  करने  के  लिये  लाइट  विंग  वाले  गश्ती  विमान  उपलब्ध  कराने  की  एक
 स्कीम  विचाराधीन

 सीमा  सुरक्षा  बल  सीमा  पर  सतक  सीमा  सुरक्षा  बल  के  विस्तार  की  पंच-वर्षीय  योजना
 के  घुसपैठ  और  तस्करी  की  रोकथाम  करने  के  लिये  उसकी  शक्ति  और  अन्य  आधारभूत

 को  सुदृढ़  किया  जा  रहा

 केरल  में  संगठनों  द्वारा  प्राप्त  विदेशी  अंशदान

 पमुवाद  ]
 +847.  प्रो०  के०  यो०  थास्स  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  कौन-कौन  से  संगठन  विदेशी  दान/अंशदान  प्राप्त  कर  रहे

 क्‍या  इन  संगठनों  के  लेखाओं  में  कोई  अनियमितता  पाई  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 मृह  सन्‍्त्रो  बूटा  :  केरल  में  बड़ी  संख्या  में  संगठन  विदेशी  अभिदान  प्राप्त
 रने  की  सूचना  दे  रहे  सूचना  के  अधिक  विस्तृत  होने  के  कारण  इसके  ब्योरे  प्रस्तुत  करना  सम्भव

 हीं  यदि  किसी  विशिष्ट  संगठन  से  सम्बन्धित  सूचना  अपेक्षित  हो  तो  उसे  प्रस्तुत  किया  जा
 क्ता  है  ।

 ओर  केरल  में  मुख्य  प्राप्तकर्ताओं  के  लेखों  की  जांच  करने  प्रश  8  स्रंगठनों  को  उनके
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 लेखों  में  अनियमितता  पाये  जाने  और  अन्य  गतिविधियों  के कारण  किसी  विदेशी  अभिदान  को  स्वीकार

 हर

 करने  से  निषिद्ध  कर  दिया  गया  है/पूर्वानुमति  लेना  आवश्यक  कर  दिया  गया  है  ।

 एल०  टी«६  टी०  इं०  के  नेता  को  दी  गई  घनराशि

 +848.  प्रो०  मधु  दंडबते  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  भारत  श्रीलंका  समझौते  के  बारे  में  6
 1988  को  सभा  में  दिये  गये  वक्‍तव्य  के  सन्दर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  सरकार  ने  उक्त
 समझौते  के  सिलसिले  में  एल०  टी०  टी०  ई०  के  नेता  को  अब  तक  कितनी  धनराशि  का  भुगतान
 किया  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  के०  नटवर  :  लिटूटे  को  दी  गई  अंतरिम  वित्तीय

 राहत  की  पूरी  पृष्ठ  भूमि  6  1988  को  सदन  में  दिये  गये  वक्तव्य  में  बता  दी  गयी  सरंकार
 को  इस  सबंध  में  और  कुछ  नहीं  कहना

 गोबा  के  लिए  राज्य  संवर्ग

 *४49.  भरी  ज्ञांताराम  नायक  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दमण  और  दीव  पुनरगंठन  1987  में  किये  गये  उपबन्ध  के  अनुसार
 रांज्य  संवर्ग  बना  दिया  गया

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  और  गोवा  राज्य  सरकार  के  बीच  इस  विषय  पर  यढि
 कोई  बातचोत  हुई  है  तो  उसमें  किन  पहलुओं  पर  चर्चा  की  गई

 क्‍या  गोवा  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  कि  कह  किस
 प्रकार  का  संवर्ग  बनाना  चाहती  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  त्रतिक्रिया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्र/लय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री
 पोी०  अभी  नहीं  श्रीमान्‌  ।

 से  गोवा  सरकार  ने  निम्नलिखित  विकल्प  सुझाये  हैं  :  -

 गोवा  के  लिए  पृथक

 अथवा

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेसाथ  संयुक्त

 अथवा

 महाराष्ट्र  जैसे  पड़ौसी  राज्यों  में  स ेकिसी  एक  के  साथ  संयुक्त  संवर्ग  ।

 यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 अ्रमरीकन  सैंटर  में  ध्लाग

 +850.  भीमतो  माधुरी  सिंह  |
 }  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  गौरीक्ंकर  राजहूंस  |
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 कया  4  1988  को  नई  दिल्ली  में  जिस  भवन  में  अमरीकन  सेंटर  स्थित  है  उसकी

 पांचवीं  में  आग  लग  गई  थी  ।

 यदि  तो  आग  लगने  का  क्या  कारण

 क्‍या  जिस  भवन  में  आग  लगी  उसमें  अग्नि  शमन  यंत्र  लगे  हुये  और

 यदि  तो सरकार  का  उक्त  भवन  के  मालिक  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  करने  क
 विचार  है  ?

 गृह  सन्‍्त्री  बूटा  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 आग  लगने  का  सही  कारण  ज्ञात  नहीं  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  में  क्‍श्रातंकवाद  के  शिकार  ध्यक्तियों  को  मुश्नावजा  श्रोर  सुविधाएं
 *+४51.  श्री  कमल  चोधरो  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  पंजाब  में  आतंकवादी  गतिविधियों  के  बारे  में

 24  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  336  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किये  जाने  के  बाद  आतंकवादियों  द्वारा  की  गई  हत्याओं
 से  सम्बन्धित  कितने  मामलों  को  अब  तकਂ  सुलझाया  गया  है  और  कितने  दोषी  व्यक्तियों  को  पकडा  और
 गिरफ्तार  किया  गया  है  तथा  कितने  चालान  अदालतों  में  विचारण  हेतु  प्रस्तुत  किये  गये  और

 आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गए  या  घायल  किये  गये  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  मुआवजे  के
 अतिरिक्त  अन्य  क्या  झ्लुविधाएं  अथवा  रियायतें  दी  हैं  ?

 गृह  मम्त्रो  बूटा  पंजाब  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार
 12  1987  से  14  1988  तक  की  अवधि  के  दौरान  राज्य  में  आतंकवादी  गतिविधियों  के
 कारण  हुई  घटनाओं  में  1251  व्यक्ति  मारे  गये  थे  ।  12-5-1987  से  14-1-1988  तक  की  अवधि  के
 दोरान  दर्ज  किये  गये  गिरफ्तार  किए  गए  अभियुक्त  व्यक्तियों  की  उन  मामलों  की  संख्या
 जिनकी  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  आदि  के  बारे  में  उपलब्ध  ब्यौरे  नीचे  दिये  गए

 1.  दर्ज  किए  गए  मामलों  की  संख्या  3442

 2.  विचारणाघीन  मामले  252

 3.  जिन  मामलों  में  दोष  मुक्ति  हुई  13
 4.  लापता  मामले  35

 5.  वे  मामले  जिनकी  जांच-पड़ताल  को  जा  रही  है  ।  3140

 6.  वे  मामले  जिनमें  दोषसिद्धि  हुई  2

 7.  दोष  सिद्ध  व्यक्ति  वि  2

 8.
 गिरफ्तार  किए  गए  उग्रवादी/आतंकवादी  2678

 26



 7  19.0  .0  )  लिखित  उत्तर

 (@)  राज्य  में  आतंकवादी  हिसा  के  परिणामस्वरूप  जिन  परिवारों  के  व्यक्ति  मारे  गये  हैं  उनका

 पुनर्वास  करने  की  दृष्टि  से उनको  निम्नलिखित  अतिरिक्त  रियायतें  और  सुविधाएं  दी  गई  हैं  :

 (1)  आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गये  व्यक्तियों  की उन  विधवाओं  को  मुफ्त  निम्न  आय  वर्ग  के
 मकान  दिये  जायेंगे  जिनकी  सहायता  के  लिए  शारीरिक  रूप  से  सक्षम  कोई  सदस्य  नहीं  है
 बशतें  राज्य  में  उनका  अपना  कोई  मकान  न  हो  ।

 (2)  43  प्रतिशत  ब्याज  को  दर  पर  25  वर्षों  में  वसूल  किये  जाने  वाले  निर्धारित  मूल्य  पर
 निम्न  आय  वंगं  के  मकानों  को  खरोदने  की  जिसमें  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए
 ऋण  वापस  न  करने  की  छूट  होगी  आतंकवादी  हिंसा  से  पीड़ितों  के  परिवारों  को  दी

 जैसा  कि  सिख  आप्रवासी  परिवारों  के  मामले  में  है  ।

 (3)  प्रभावित  परिवारों  क ेलिए  आवासीय  प्लाटों  में  2  प्रतिशत  तथा  सभी  शहरी
 सुधार  न्‍्यासों/॒गगर  पालिका  निगमों  में  वाणिज्यिक  प्लाटों/बूथों,

 दुकानों  आदि  के  लिए  10  प्रतिशत  आरक्षण  किया  आवासीय  प्लाट  सामान्य
 आरक्षित  मूल्य  से  20  प्रतिशत  कम  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराए  जाएंगे  ।

 (4)  ऐसे  को  औद्योगिक  केन्द्रीय  गोइंदवाल  परियोजना  आदि  में

 तरजीह  के  आधार  पर  औद्योगिक  प्लाट  भी  दिए  जाएंगे  ।

 (5)  मारे  गये  व्यक्तियों  की  विधवाओं  को  निम्नलिखित  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  ताकि  वे  पंजाब

 महिला  तथा  बाल  कल्याण  निमम  द्वारा  तैयार  की  गई  ऋण  योजनाओं  के  अन्तर्गत  अपनी
 जीवनक्षम  आर्थिक  इकाईयां  स्थापित  कर

 यदि  ऋण  योजना  है  तो  50  प्रतिशत  आथिक  सहायता  दी  जाएगी  ।

 यदि  ऋण  योजना  5,001  रुपये  से  10,000  रुपये  तक  है  तो  40  प्रतिशत
 आधिक  सहायता  दी  और

 यदि  ऋण  योजना  10,001  रुपये  से  20,000  रुपये  तक  है  तो  25  प्रतिशत
 आध्िक  सहायता  दी  जाएगी  ।
 निगम  द्वारा  दिया  गया  ऋण  ब्याज  मुक्त  है  ।

 (6)  विधवाओं  के  अतिरिक्त  मृतक  के  परिवार  का  उक्त  मद  संख्या  5  के  अन्तगंत  आने  वाला
 कोई  सदस्य  जो  बैंक  से  25,000  रुपए  तक  का  ऋण  प्राप्त  करता  वह  आर्थिक

 यताः  के  रूप  में  5,000  रुपवे  तक  का  अनुदान  पाने  का  हकदार  होगा  ।

 (7)  रोनी  कमाने  वाले  व्यक्ति  की  मृत्यु  की  तारीख  से  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  विधवाओं
 को  250  रुपये  प्रतिमाह  की  दर  से  पैंशन  दी  जायेगी  ।

 (8)  मृतक  के  परिवार  के  सदस्यों  को  पंजाव  महिला  तथा  बाल  कल्याण  निगम  द्वारा  चलाये
 जा  रहे  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  प्रशिक्षण  दिया  जाएगा  ।

 (9)  मृतक  की  पुत्री  के  विवाह  के  अवसर  पर  का  अनुग्रह  पूर्वक  अनुदान  दिया
 जाता

 (10)  मृतक  के  बच्चों  को  राज्य  के  और  राज्य  से  सहायता  प्राप्त  शैक्षिक  संस्थानों  में  निःशुल्क
 शिक्षा  ।
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 वे  व्यक्ति  जो  :

 स्थाई  झूप  से

 ऐसी  कोई  चोट  लगने  जिसके  कारण  पैरों  और  हाथों  का  हिलना-डुलना  पूर्ण  रूप

 से  समाप्त  हो  और

 मेरु-रज्जू  कਂ  लगी  किसी  के  कारण  स्थाई  रूप  से  100  प्रतिशत  अक्षम  हो
 जाते  भी  उक्त  मद  9  तथा  10  में  उल्लिखित  राहत  के  हकदार  होंगे  ।

 बंगला  देश  को  एस्‍्लामो  राज्य  घोषित  करने  का  समाचार

 $852  ४०  बो०एल०  शलेश  )
 >  :  क्या  विदेश  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रो०  पो०  जे०  करियन  |

 कया  सरकार  को  बंगला  देश  के  राष्ट्रपति  द्वारा  बंगला  देश  को  एक  इस्लामी  राज्य  घोषित
 करने  सम्बन्धी  हाल  के  वक्तव्य  से  वंगला  देश  में  रह  रहे  2  करोड़  अल्पसंख्यक  हिन्दुओं  क॑  बीच  उत्पन्न
 आतंक  के  समाचार  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  स्थिति  के  प्रभाव  पर  विचार  किया  है  जिसके
 फलस्वरूप  बड़ी  संख्या  में  हिन्दू  भागकर  भारत  में  आएंगे  और  भारी  शरणार्थी  समस्या  उठ  खर्ड
 और

 यदि  तो  भारत  सरकार  का  इस  स्थिति  से  किस  प्रकार  निपटने  का  विचार  है  तथा  क्या

 इस  मामले  पर  बंगला  देश  सरकार  से  विचार  किया  गया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  नटवर  :  हां  ।  सरकार ने  राष्ट्रपति
 इरशाद  की  इस  आशय  की  घोषणा  की  रिपोर्ट  देखी  हैं  कि  बंगला  देश  की  संसद  में  एक  ऐसे  विधेयक
 पर  विचार  किया  जायेगा  जिसमें  इस्लाम  को  बंगला  देश  का  धमंਂ  घोषित  किया  जाएगा  ।

 बंगला  देश  की  सरकार  ने  हमारी  सरकार  को  आश्वासन  दिया  है  कि  चिता  की  कोई  बात

 नहीं

 परमाणु  श्रपशिष्ट  का  निपटान

 $853.  थो  दोछर्तासहजी  जदेजा  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  परमाणु  अपशिष्ट  का  निपटान  करने  में  सभी  सम्भव  सावधानियां  बरती  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  वर्ष  2000  तक  ऐसे  अपशिष्टों  का  निपटान  करना  एक  गम्भीर  समस्या  बन॑
 ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ...  रक्षा  मन्त्ालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पति  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवशज  वो०
 और  हां  ।  विकिरण  सक्रिय  अपशिष्ट  पदार्थों  उनमें  विद्यमान  रेडियो  सक्तियता  के उभर
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 आधार  पर  सामान्यतः  मध्यम  और  निम्न  स्तर  के  अपशिष्ट  पदार्थों  की  श्रेणियों  में  बांटा
 जाता  है  ।  ऐसे  अपशिष्ट  पदार्थों  का  सुरक्षित  ढंग  से  भंडारित  करने  से  पहले  विस्तृत  संसाधन  और

 कूलन  किया  जाता  केवल  बहुत  निम्व  स्तर  के  अपशिष्ट  जिनका  निपटान  करना  सुरक्षित
 होता  यह  सुनिश्चित  करने  के  बाद  विसजित  किए  जाते  हैं  कि  उनका  स्तर  निर्धारित  सीमाओं  के
 भीतर  ही  पर्यावरण  का  निरन्तर  मानीटरन  भी  यह  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  किया  जाता

 है  कि  उचित  स्वास्थ्य  और  संरक्षा  सस्बन्धी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 नहीं  ।  विकिरण  सक्रिय  अपशिष्ट  पदार्थों  के  संसाधन  और  उपचार  में  काम  में
 लाई  जाने  वाली  प्रौद्योगिकियों  का आधुनिकीकरण  इस  उद्देश्य  से  किया  जा  रहा  है  कि  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्तर  पर  विकसित  प्रौद्योगिकियों  के  अनुरूप  बनाया  जा  सके  ।

 यह  प्रश्न  उठना  ही  नहीं  ।

 त  धघाट-जीप्ति  सड़क  का  निर्माण

 +854.  श्री  हरोश  रावत  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताਂ  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  जिले  में  वाहनों  के लिए  उपयक्त  तवाघाट-जीप्ति  सड़क
 का  निर्माण  करने  की  जिम्मेदारी  सीमा  सड़क  संगठन  को  सौँपी  गई  है

 (@)  यदि  तो  क्‍या  इस  सड़क  के  लिए  प्राककलन  तैयार  करने  इत्यादि  की
 चारिकताए  पूरी  कर  ली  गई  हैं

 यदि  तो  इन्हें  कब  पूरा  किया  गया  और

 यदि  तो
 इन  औपचारिकताओं  को  कब  तक  पूरा  किया  जाएगा  तथा  इस  सड़क  का

 निर्माण  कायं  कब  तक  शरू  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  सन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  सड़क  निर्माण  का  कार्य  सीमा  सड़क  को
 लिए  सिद्धांत  रूप  में  निंय  ले  लिया  गया  है  ।

 की  सींपने  के

 अभी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  सड़क  को  सर्वेक्षण  रिपोर्ट/अनुमानित  परियोजना
 सड़क  विकास  बोडं  के  कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिए
 इसका  निर्माण  शुरू  हो  जाएगा  ।

 अनुमान  के  आधार  पर  सीमा
 जाने  के  पश्चात  आशा  है  1989-90  के  दौरान

 धार्महस्पा  को  घटनाएं
 -  [  प्रनुवाद  |

 +865.  श्री  जितेना  प्रसाद  ञ्ज्न्ं  :
 क्या  गृह  मन्‍त्री यह  बताने  की  ग श्री  यशवस्त  राव  गडाल  पाटिल  ।

 गृह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  7  1988  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ
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 “50,000  इण्डियन  कमिट  सूसाइड  एवरी  ईयरਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितनी  आत्महत्याएं  की

 क्या  अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  आत्महत्याओं  की  दर  अधिक  और

 आत्महत्याओं  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  समन्त्नो  बूटा  :  श्रीमान  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1986  और  1987  के  दौरान  53,492  और

 38,32  *  मामले  सूचित  किए  गए  ।

 केन्द्रीय  एजेंसियों  द्वारा  उच्च  अन्य  देशों  में  की  गई  आत्महत्याओं  के  मामलों  के  में

 सूचना  संकलित  नहीं  की  जाती

 क्योंकि  आत्महत्या  करने  के  निश्चय  की  कोई  पूर्व  चेतावनी  अथवा  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 होती  है  इसलिए  पहले  ही  निवारणात्मक  कारंवाई  करना  कठिन  प्रतीत  होता  है  दहेज  के  कारण

 आत्महत्या  द्वारा  हुई  मौतों  के  बारे  में
 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  महिलाओं के

 प्रति  अपराधों  के  बारे

 में  कानून  को  कड़ा  बनाने  के  लिए  निषेध  अधिनियम  1961  में  1984  और  1986  में  संशोधन

 किया  गया  इहेज  के  कारण  हुई  मौतों  के  मामलों  से  ही  नहीं  बल्कि  विवाहित  महिलाओं  के  प्रति

 ऋरता  के  मामलों  से  भी  कारगर  ढंग  से  निपटने  के  लिए  भारतीय  दण्ड  अपराध  प्रक्रिया

 1973  और  भारतीय  साक्ष्य  1872  को  भी  संशोधित  किया  गया

 काउंसिल  फार  एडवांसमेंट  श्राफ  पीपल्स  एक्शन  एण्ड  रूरल  टैब्नालाजो
 द्वारा  प्राप्त  विदेशों  धन

 8554.  श्री  गदाबर  साहा  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सरकार  द्वारा  प्रायोजित

 सिल  फार  एडवांसमेंट  आफ  पीपल्स  एक्शन  एण्ड  रूरल  ग्रुरू  नानक  फाउंडेशन  न्य

 महरौली  नई  दिल्ली  विदेशी  अभिदाय  1976  के  अन्तगंत  विदेशी
 घन  को  देश  में  कई  स्वयंसेवो  संस्थाओं  में  बांटा  जा  रहा

 यदि  तो  काउंसिल  फार  एडवांसमेंट  आफ  पीपल्स  एक्शन  एण्ड  रूरल  टेक्नालाजी
 द्वारा  वर्ष  1985,  1986  और  1987  के  दोरान  विदेशों  से  प्राप्त  धन  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  काउंसिल  फार  एडवांसमेंट  आफ  पीपल्स
 एक्शन  एण्ड  रूरल  टेक्नालाजी  द्वारा  धन  प्राप्त  करने  वाले  उन  संगठनों  को  विदेशी  अभिदाय

 )  अधिनियम के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  लाया  गया  और

 यदि  तो  क्‍या  इन  संगठनों  ने  प्राप्त  धन  के  उक्त  अधिनियम  के  अनुसार  लेखा-जोखा
 प्रस्तुत  किये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  धंत्री  :
 पो०  :  सी०ए०पी०ए०आरगटी  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  विवरणियों  के  अनुसार

 यह  निष्कर्ष  निकलता  है  कि  राशि  अन्य  विभिन्‍न  संगठनों  में  वितरित  की  जाती

 किमममम-ग----त

 3 ३५ ५ +ध
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 1985  —
 .  सूचित  नहीं  किया  गया

 1986  न+  31,57,848.00/-0

 1987  न  28,05,000.00/-₹०

 ऐसे  संगठन  जो  विदेशी  अभिदाय  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अधीन  आते
 विदेशी  अभिदाय  तब  तक  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  जब  तक  वे  या  तो  पंजीकृत  नहीं  हो  जाते  अथवा  केन्द्र
 सरकार से  पूर्वानुमति  नहीं  प्राप्त  कर  लेते  ।

 अभी  तक  सभी  ने  अपने  लेखा-जोखा  प्रस्तुत  नहीं  किये

 प्रनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  स्वतन्त्रता  सेनानी

 8555.  प्रो०  नारायण  बन्द  पराशर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कारावास  की  महीने  की  अवधि  की  शतं  को  घटाकर  तीन  महीने  करने  से  लाभान्वित

 स्वतंत्रता  सेनानियों  जाति/अनुसूचित  जनजाति  और  महिलाएं  )  की  संख्या  का  राज्यवार
 अलग-अलग  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  छूट  के  अन्तगंत  ऐसा  कोई  मामला  सरकार  के  विचारार्थ  अभी  भी  लम्बित  पड़ा

 हा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  सारे  मामले  कब  तक  निपटाने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिस्तासणि  :  से  4,46,062
 दनों  में  से  1,44,972  मामलों  में  पेंशन  दी  गई  हैं  ।  केवल  1052  मामले  राज्य  सरकारों  से  सत्यापन
 रिपोर्टों  के नहीं  आने  अथवा  गैर-सरकारी  जांच  समितियों  द्वारा  संवीक्षा  के  लिए  भनिर्णीत
 स्वतंत्रता  सेनानी  प्रभाग  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  अथवा  महिला  स्वतंत्रता  सेनानियों  के
 रिकार्ड  अलग  से  नहीं  रखे  जाते

 पसम  में  1983  के  दंगों  से  पोड़ित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास
 8556.  श्री  सेयद  शाहबुह्ीन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1983  के  दंगों  और  जनसंहार  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  राहत  देने
 ओर  उनके  पुनर्वास  के लिए  असम  सरकार  को  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  है  और/अथवा
 प्रदान  की

 ह

 मुख्य  शीर्ष  के  अन्तगंत  व्यय  की  गई  उक्त  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या

 अत्येक  शीर्ष  के  अन्तर्गत  कितत्रे  परिवारों  अथवा  व्यक्तियों  को  लाभ  प्राप्त  हुआ
 ओर

 परिवार  के  सदस्यों  द्वारा  मृत्यु  सम्बन्धी  कितने  दावे  प्रस्तुत  किए  गए  हालांकि  मारे
 गए  व्यक्तियों  की  लाशें  नहीं  मिली  थीं  और  इसलिए  वे  शव  परीक्षा  के  अध्यधीन  नहीं  आते  और  जांच
 के  बाद  कितने  दावे  स्वीकार  किए  कितने  अस्वीकार  किष्ट  गए  और  1-1-1988  को  कितने  दावे
 लम्बित  पड़े  थे  ?
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 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  थि्तामणि  :  से  भारत  सरकार
 असम  सरकार  द्वारा  पता  लगाए  गए  52818  परिवारों  को  राहत  और  पुनर्वास  सहायता  देने  के  लिए
 59.98  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किये  इसमें  से  54.71  करोड़  रुपये  अब  तक  असम  सरकार  को  दिये  जा

 चुके  राज्य  सरकार  से  खर्चे  के  आगे  कोई  दावे  प्राप्त  नहीं  हुए  मुख्य  शी्षों  के  तहत  59.98
 रुपये  के  ब्योरे  को  दिखाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 1-1-1988  को  भारत  सरकार  के  पास  परिवार  के  सदस्यों  द्वारा  दायर  किये  गये  मृत्यु
 सम्बन्धी  कोई  दावे  लम्बित  नहीं  पड़े

 विवरण

 राहुत  भ्रावश्यकताएं

 (i)  एक  महीने  के  लिए  खाद्यान्न  की  आपूर्ति

 (४)  नकद  दान

 (iii)  बरतन

 (iv)  मच्छरदानियां  और  कपड़े

 (५)  पोषण  आहार

 (५)  चिकित्सा  और  जन  स्वास्थ्य

 (vii)  शिविरों  और  गांवों  में  पेय  जल  आपूर्ति  प्रबंध

 (viii)  अस्थायी  निवास

 (ix)  बारे  गए  परिवारों  को  अनुग्नरह  पूवंक  अदायगी

 च

 जोड़  :

 पुनर्वास  श्रावद्य  कताएं

 पांच  महीने  के  लिए  खाद्यान्न  आपूर्ति  के  रूप  में
 निर्वाह  सहायता

 (ii)  तीन  महीने  के  लिए  नकद  दान

 (11)  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  52,818  घरों
 (51,149  पूर्णरूप  से  क्षतिग्रस्त  और  1669  आंशिक

 ख्प  से  का  निर्माण

 (iv)  बीज
 ह

 (५)  ट्रेक्ट्रीकरण

 (vi)  गुर  हुए  हल  जोतवे के  बेज  और  दुघःरू  पशुओं  का
 प्रतिस्थापन

 रुपये  लाखों  में

 275.10

 78.60

 21.50

 162  75

 30.00

 137.89

 34.89

 25.00

 152.45
 कब  ++  आओ

 918.09

 1373  62

 235.80

 2599.00

 49.20

 5.00

 180.00
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 स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  क ेलिए  सहायता  20.00

 स्कूल  और  अन्य  सावंजनिक  भवनों  का  पुनर्निर्माण  98.92

 (5)  पशुओं  के  स्वास्थ्य  की  देखरेख  11.00

 (5)  प्रुलों  और  सड़कों  की  मरम्मत  478.00

 (xi)  उवंरक  4.40

 गैर-कृषक  परिवारों  को  सहायता  55.00

 ह
 5079.94

 सकल  जोड़  :  5998.03

 सूसा  झौर  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  के  लिए  योजना

 8557.  भरी  सडटम  भोरास  मृति  :  क्‍या  घोजना  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  हंपा  करेंगे  कि  :  |
 क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  हाल  ही  में  घोषणा  की  है  कि  योजना  प्रक्रिया  से  सूखे  के  कारणों  का

 पता  लगाया  जाना  चाहिए  और  इन  क्षेत्रों  में सिचाई  सुविधाओं  के  लिए  योजनाएं  तैयार  की  जानी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  उसके  क्या  परिणाम

 क्‍या  विशेषज्ञों  आदि  के  किसी  सरकारी  दल  ने  देश  में  सूखा-प्रवण  और  बाढ़-प्रवण  क्षेत्रों
 के  लिए  दीघंकालीन  अथवा  अल्पकालीन  योजनाएं  तैयार  करने  के  प्रश्न  पर  विचा  र  किया  और

 यदि  तो  रिपोर्ट  के  कब  तक  प्रस्तुत  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 योजना  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्नालय  में  राज्य  मंत्रों  बोरेन
 सिह  :  से  प्रश्न  के  भाग  में  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  इसमें  किन  क्षेत्रों  का  उल्लेख
 किया  जा  रहा

 फ़िगेट  द्वारा  परीक्षण  पूरे  करना

 8558.  भरी  प्सर  सिह  राठवा  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लए  है

 क्या  गोदावरी  श्रेणी  के  प्रक्षेपास्त्र-युक्त  तीसरे  फ्रिगेट  ने  अपने  परीक्षण  पूरे  कर
 लिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  विकसित  करके  नौसेना  को  सौंपने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  सन्भालय  में  राज्य  मन्‍ज्ो  संतोष  मोहन  :

 राष्ट्रीय  सुरक्षा की  दृष्टि  से  ये  ब्यौरे  प्रकट  नहीं  किमे  जा  सकते  |

 यह  पोत  16  1988  भारतीय  नौसेना  में  शामिल  किया  गया  ।
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 कम्प्यटर  एककों  के  लिए  निर्यात  करने  को  कथ्यता  को  समाप्त  ऋरणा

 8559.  श्री  लक्षण  सलिक  :  क्या  प्रधाव  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम्प्यूटर  उद्योग  में  एककों  पर  व्यक्तिगत  रूप  से  निर्यात  करने  की  बाध्यता  को

 समाप्त  कर  कम्प्यूटर  उद्योग  में  समग्र  रूप  से  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है
 ताकि  इस  उद्योग  द्वारा  किये  गये  आयात  को  निर्यात  द्वारा  पूरा  किया  जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृति  विभाग  में  राज्य  मस्मों  शिवराज  बो०

 :  और  सरकार  ने  हाल  ही  में  कम्प्यूटरों  के  विनिर्माण  में  निर्यात  सम्बन्धी  बाध्यना
 की  शर्त  आमतोर  पर  30%  से  घटाकर  10%  करने  का  निर्णय  किया  स्वदेशी  कम्प्यूटर  उद्योग  के

 विकास  के  लिए  सरकार  एक  समन्वित  नीति  का  अनुपालन  कर  रही  जिसमें  सॉफ्टवेयर  तथा
 उपस्कर  भी  शामिल  सॉफ्टवेयर  के  निर्यात  की  अच्छी  सम्भावनाएं  हैं  ओर  इस  पर
 उचित  वल  भी  दिया  जा  रहा  है  ।  यह  भी  आशा  की  जाती  है  कि  अगले  3-4  वर्षों  में  सॉफ्टवेयर  के  निर्यात
 के  जरिये  विदेशी  मुद्रा  की  जो  आय  होगी  उससे  कम्प्यूटर  के  विनिर्माण  के  लिए  संघटक-पुर्जों/अतिरिक्त
 पुर्जों  के  बढ़ते  हुए  आयात  पर  आने  वाले  व्यय  की  आंशिक  रूप  से  प्रतिपूर्ति  हो  सकेगी  ।

 गृह  सन्त्रालय  में  अनुसूचित  जातियों  श्रनुसूचित/जनजातियों  के  प्रधिकारो

 8560.  भी  झार०  एम०  भोये  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उतके  मंत्रालय  में  श्रेणीवार  कुल  कितने  कमंचारी  और  अधिकारी  हैं  तथा  इनमें

 सूचित  जातियों  जनजातियों  से  संबंधित  कमंचारियों  भौर  अधिकारियों  की  संख्या
 कितनी

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  में  कमंचारियों  और  अधिकारियों  की  श्रेणियों  में  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  मदों  का  भरा  जाना  बकाग्रा

 यदि  तो  इत  बकाया  रिक्त  पद्में  को  कब  तक  भरा  जायेगा  ?

 गृह  सन्‍्त्रो  बूटा  :  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित feat
 तियों  से  संबंधित  कमंचारियों  और  गृह  मंत्रालय  तथा  इसकी  संवर्ग  इकाइयों  में  कःयं  कर  रहे  कर्मचारियों
 की  कुल  संख्या  के  श्रेणीवार  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :---  .

 कर्म  चारियों  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति
 की  कुल  सं ०

 ग्रुप  117  12  3

 ग्रूप  1245  160  17

 ग्रुप  ण्गा  1670  224  47

 ग्रुप  1237  312  51

 2.  गृह  मंत्रालय  में  ग्रप  के  अधिकांश  अखिल  भारतीय  और  सेवाओं  से

 १4



 7  1910  )  लिखित  उत्तर

 प्रतिनियुक्ति  द्वारा  भरे  जाते  हैं  ।  संयुक्त  उप-सचिव  ओर  अवर  सचिव  जैसे  कुछ  ग्रेडों
 को  प्रतिनियुक्ति  और  पदोन्नति  दोनों  के  द्वारा  भरा  जाता  अवर  संचिव  में  निम्नतम  )
 स्तर  पर  पदोम्नति  के  लिए  15  प्रतिशत  आरक्षण  अनुसूचित  जातियों  के  और  7-1/2  प्रतिशत

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  इस  ग्रेड  में  पदोन्नति  समस्त  मंत्रालय  के  आधार  पर  की
 जाती  है  और  कामिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  पदोन्‍तति  के  लिए  सामान्य  चयन  सूची  बनाते  समय

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उचित  प्रतिनिधित्व  पर  ध्यान  दिया  जाता
 इसके  अतिरिक्त  उनके  लिए  आरक्षित  कोटा  भरने  के  लिए  जब  कभी  आवश्यक  होता  है  तो  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सीमित  विशेष  परीक्षाएं  आयोजितਂ  करके  विशेष  कदम

 भी  उठाए  जाते

 3.  ग्रूप  और  में  अनुभाग  विभिन्‍न  ग्रेडों  के
 उच्च  श्रेणी  अवर  श्रेणी  लिपिक  आदि  जैसे  पदों  को  आंशिक  रूप  से  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 और  कमंचारी  चयन  आयोग  के  माध्यम  से  सीधी  भर्ती  द्वारा  और  आंशिक  रूप  से  विभागीय
 योगी  परीक्षाओं  के  माध्यम  से  भरा  जाता  है  या  केन्द्रीय  आधार  पर  वरिष्ठता  एवं  उपयुक्तता  के  अनुसार
 पदोन्नति  की  जाती  है  ।  निर्धारित  कोटे  के  अनुसार  इन  पदों  में  अनुधृचित  और  अनुसूचित
 जातियों  के  प्रतिनिधित्व  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  नियुक्ति  प्राधिकारी  सीधी  भर्ती  और  पदोन्नति  के

 लिए  अलग  रोस्टर  रखते  हैं  और  इस  प्रकार  से  प्राप्त  हुई  आरक्षित  रिक्तियों  को  समस्त  मंत्रालय
 आधार  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  या  कमंचारी  चयन  आयोग  के  माध्यम  से  सीधी  भर्ती  करते  समय  या

 समस्त  मंत्रालय  आधार  पर  पदोन्नति  के  लिए  जोन  निर्धारित  करते  समय  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।
 मंत्रालय  में  ग्रुप  के  लिए  सीधी  भर्ती  रोज़गार  कार्यालय  के  माध्यम  से  की  जाती

 4.  यदि  आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उपर्युक्त
 उम्मीदवारं  उपलब्ध  नहीं  हो  ऐसे  पदों  को  अगले  तीन  भर्ती  वर्षों  तक  आगे  ले  जाया  जाता  है  और
 ऐसे  आगे  ले  जाने  के  तीसरे  वर्ष  में  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  को  अनुसूचित
 जातियों  के  लिए  और  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  को  अनुसूचित  जनजातियों  के
 लिए  आरक्षित  रिक्तियों  स ेबदला  जा  सकता

 ज़नगणना

 8561.  चोधरी  रामप्रकाश  :  क्‍या  ग्रह  मंत्री  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1981  की  जनगणना
 के  आधार  पर  प्रत्येक  राज्य  में  अनुसूचित  अनुसूचित  पिछड़े  वर्ग  के
 लोगों  तथा  अन्यों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  चिन्तामणि  :  1981  की  जनगणना  के  अनुसार
 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  राज्यवार  जनसंख्या  में  दी  गई  संलग्न

 मुसलभानों  ओर  अन्य  धर्मों  की  जनसंख्या  के  आंकड़े  दिये  गये  हैं  जो  परिवार  अनुसूचियों
 के  माध्यम  से  परिवार  के  मुखिया  के  धर्मं  क ेआधार  पर  1981  की  जनगणना  में  एकन्न  किये  गये  थे  ।

 और  में  दिये  गये  आंकड़ों  में  असम  शामिल  नहीं  है  क्योंकि  1981  की
 जनगणना  के  समय  राज्य  में  अशान्ति  होने  क ेकारण  वहां  जनगणना  नैंहीं  करायी  जा  सकी  ।  पिछड़े  वर्गों
 के  राज्यवार  जनसंख्या  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 7  1910  लिखित  उत्तर

 वेतन  निर्धारण  के  प्रयोजन  के  लिए  दीघेकालोन  प्रदोग्वतियां  को  शामिल  करना

 8562.  थ्रो  सनत  कुमार  मं  इल  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  दिनांक  8.2.83  के  कार्यालय  ज्ञापन
 संख्या  13/26/8  पी०आई०  के  साथ  पठित  दिनांक  26.9.81  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या

 पी  ०आई०  के  अन्तगंत  उच्च  ग्रेडों  में  पदोन्नति  होने  पर  दीघंकालिक  पदोन्‍नतियों  को
 वेतन  वृद्धि  निर्धारण  में  विकल्प  के  प्रयोजन  के  लिए  निम्न  पृद  के  वेतनमान  में  वेतन  वृद्धि  की  आगामी
 तारीख  से  नियमित  पदोन्‍नतियों  के  रूप  में  नहीं  लिया

 यदि  तो  दीघंकालिक  पदोन्नति  को  अनुभाग  अधिकारी/आशुलिपिक  ग्रेड-बी  की
 ख्ीमित  विभागीय  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  बंठने  की  पात्रता  के  प्रयोजन  के  लिये  नियमित  सेवा  के  रूप  में
 माने  जाने  के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  कोई  ऐसे  आदेश  जारी  किए  हैं  कि  विभिन्‍न  मन्त्रालयों/विभागों  में  वेतन
 निर्धारण  में  समानता  लाने  हेतु  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  केवल  वरीयता  सूची  की  पदोन्नति  को  ही
 मित  पदोन्‍नति  के  रूप  में  लिया  जा  सकता  और

 यदि  तो  सरकार  क्रा  इस  मामले  को  युक्तिसंयत  बनाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने
 का  विचार  है  ?

 जोक  शिकामत  तथा  पेंन्नन  प्रंत्नालय  में  राज्य  मंप्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 प्ं्ो  पो०  :  से  ऐसे  मामलों  में  भी  जहां  तदर्थ  पदोन्नति  के  ब्राद
 बिना  किसी  व्यवधान  के  नियमित  पदोन्नति  की  जाती  वहां  पदोन्‍तति  की  आरम्भिक  तारीख  से

 इस  लाभ  को  प्राप्त  करने  के  लिए  विकल्‍प  का  प्रयोग  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  विद्यमान  आदेशों  में  पहले
 ही  व्यवस्था  की  गई  इस  प्रकार  ऐसी  दीघंकालीन  पदोन्‍नतियां  जो  कि  तदर्थ  स्वरूप  की  भी  होती
 विद्यमान  आदेशों  के  अन्तगंत  भा  जाती

 बर्थ  1986  से  पृ  के  पेन  प्राने  वालों  की  पेंशन  में  वद्धि

 8564.  थी  के०  एस०  राघत्र  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चौथे  केतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों
 के  लिए  ।  19  6  से  लागू  पेंशन-राशि  ।  1986  को  वर्ष  1986  से  पव॑  के  पेंशन
 पाने  वालों  की  समेकित  प्रेंशन  राशि  से  लगभग  20  से  30  प्रतिशत  अधिक

 हु

 यदि  तो-क्या  सरकार  वर्ष  1986  से  पूब॑  के  पेंशन  पाने  वालों  की  पेंशन  में  वद्धि  करने
 भर'विक्तार  कर  रही  और

 हु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कप
 स्तेक  शिकायत  तक  पेंदान  मंऋलस्‍घ  में  राज्य  संत्रो  तथा  यूह  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  पो०
 जिवस्बरम  ):  से  जी  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार

 पर
 सरकार

 के  निर्णंकों  के  भ्वें शन  के  ढांचे  को  हाल  ही  में  युक्तिसंगत  बनाया  गया  है  ।  पेंशन  की

 राशि
 का  संबंध

 सेवा-निवृत्ति
 के  समय  लो  गई  परिलब्धियों  और  की  गई  अहक  सेवा  से  जोड़ा  गया

 नजुझं  पेंसन  की  संगणना  50  प्रतिशत  की  दर  प्ररकिए  जाने  का  लाभ  सभी  पेंशनभोगियों  को  दे  दिया

 43
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 गया  वहां  1.1.1986  से  पूर्व  के  पेंशनभोगियों  को  वेतन  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के

 सार  अतिरिक्त  राहत  की  मन्जूरी  दी  गई  है  ।  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पेंशन  के  ढांचे  में  हस्तक्षेप
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 के-द्रोय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  में  दायर  मामले

 8565.  श्रीमतो  पटेल  रसाबेन  रासजी  माई  बावणि  ]
 »  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 शो  उत्तममाई  ह०  पटेल
 करेंगे  कि  :

 सरकारी  कमंचारियों  द्वारा  |  1986  से  31  1988  तक  की  अवधि  में
 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  में  कितने  मामले  दायर  किये  और

 इनमें  से  अस्वीकृत  और  विचाराधीन  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  बंत्री
 पो०  :  1  1986  से  31  1988  तक  की  अवधि  में  केन्द्रीय

 प्रशासनिक  अधिकरण  में  सरकारी  कमंत्नारियों  द्वारा  दायर  किये  गये  मामलों  की  संख्या  26790

 इनमें  से  निर्णीत/अस्वीकृत  मामलों  की  संख्या  12958  है  और  1.4.1988  की  स्थिति
 के  केन्द्रीय  प्रशामनिक  अधिकरण  में  विचार  के  लिए  लम्बित  मामलों  की  संख्या  12910

 31.3  1988  को  निपटान  के  लिए  शेष  मामलों  की  संख्या  भी  सम्मिलित

 रेडियो/टेलोविजन  संट

 8566  श्री  वीं०  एस०  कृष्ण  श्रग्यर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  जनसंख्या  की  तुलना  में  रेडियो/टेलीविजन  सेटों  की  प्रतिशतता  कितनी  और

 सरकार  द्वारा  इस  प्रतिशतता  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  कौन  से  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 रक्षा  संत्र/लय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  संत्री  शिवराज  बो०  :

 इस  समय  देश  में  रेडियो  सैटों  की  कुल  अनुमानित  संख्या  6  करोड़  70  लाख  तथा

 दर्शन  सैटों  की  कुल  अनुमानित  संख्या  करोड़  55  लाख  है  ।  यह  देश  की  जनसंख्या  के  हिसाब  से  रेडियो

 के  मामले  में  लगभग  8.4%  तथा  दूरदर्शन  सेटों  के  मामले  में  2%,  बेठता  है  ।

 इस  प्रतिशत  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  कुछ  उपायों  में  उदारतापूर्वक
 लाइसेंस  प्रदान  करना  और  वित्तीय  नीतियों  को  उदार  बनाना  तथा  रेडियो  और  दूरदर्शन  नेटवर्क  का
 विस्तार  करना  शामिल

 फिजो  में  मारतोय  मूल  के  व्यक्षितयों  के  साथ  भेदभाव  किया  जाना

 8567.  श्री  सोमनाथ  रथ  है|  ह॒
 »  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चोधरी  राम  प्रकाश  |

 कया  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  फिजी  में  नये  शासन  में  भारतीय  मूल  के

 44



 7  1910  ,  लिखित  उत्तरें

 व्यक्तियों  के  बिशेषकर  ट्रंड  यूनियन  में  धदभाव  बरता  जा  रहा  और

 यदि  तो  पिछले  कुछ  महीनों  से  इस  बात  को  देखने  के  लिए  उस  देश  में  भारतीय  मूल
 के  लोगों  को  नागरिक  के  रूप  में  उनके  कानूनी  अधिकारों  से  वंचित  न  रखा  क्‍या  नये  राजनीतिक
 कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाने  का  बिचार  है  ?

 विदंश्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  नटबर  :  फिजी  में  सेनिक  शासन  का  तख्ता
 पलटने  का  तथाकथिक  उहूं  श्य  स्वदेशी  मेलानेशियाइयों  को  राजनीतिक  सर्वोच्चता  की  गारंटी  देता  रहा

 ऐसा  समझा  ज्ञाता  है  कि  में  शासन  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  एक  संविधान  बना

 रहा  लेकिन  इस  संविधान  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 भारत  ने  सैनिक  शासन-परिवतंन  की  कड़ी  निन्‍दा  की  है  और  इस  मामले  को  संयुक्त  राष्ट्र
 महासभा  और  पिछले  वर्ष  वेक््‌वर  में  राष्ट्रमंडल  शासनाध्यक्षों  की  बंठक  में  उठाया  राष्ट्रमंडल
 शासनाध्यक्षों  की  बेठक  में  भारत  ने  फिजी  के  बारे  में  विचार-विमशों  में  प्रमुख  भूमिका  निभायी  जिसके

 परिणामस्वरूप  फिजी  की  राष्ट्रमंडल  से  सदस्यता  समाप्त  हो  हमारी  यह  नीति  है  कि  फिजी  को
 अपनी  सदस्यता  प्राप्त  करने  के  लिए  राष्ट्र  मंडल  के  सिद्धांतों  का पालन  करना  होगा  जिसमें  जातीय
 भेदभाव  की  मनाही  है  ।

 27  1988  को  होने  वालो  सदन  को  बेठक  के  लिए  रिएक्टर  कलेण्ट  पम्पों  को

 मोटर  के  लिए  पश्चिम  जमंनो  से  सहयोग

 8568.  श्री  एस  ०  बी०  सिदनाल  )
 »  :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  जो०  एस०  बसवराज  |

 क्या  कर्नाटक  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यम  एन०जी०ई०एफ०  ने  500  मेगावाट  के  परमाणु
 रिएक्टर  के  कूलैण्ट  पम्पों  के लिए  मोटर  के  निर्माण  की  तकनीकी  जानकारी  के  अंतरण  के  लिए  पश्चिम
 जमंनी  की  ए०ई०जी०  के  साथ  कोई  सहपोग  किया

 यदि  तो  क्या  कोई  समझौता  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  कितने  कूलंण्ट  पम्पों  का  प्रतिवर्ष  निर्माण  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्तावन  और  पूति  विभाग  में  राज्य  संत्रो  शिक्रराज  बो०
 और  500  मेगावाट  क्षमता  वाले  दाबित  भारी  पानी  रिएक्टरों  के  वास्ते  रिएक्टर  कूलेंट

 पम्पों  के  लिए  मोटरों  का  निर्माण  एन०जी  ०ई०एफ०  द्वारा  किया  जाएगा  जिसके  लिए  तकनीकी
 कारी  पश्चिम  जमंनी  के  ए०ई०जी०  से  ली  गई

 आशा  है  कि  एन०  जी०  ई०एफ०  द्वारा  अगले  दस  वर्षों  में  रिएक्टर  कूलेंट  पम्पों  के  लिए
 40  मोटरों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ।

 बस्बई  में  नोसेमा  के  कर्मचारियों  को  रियायतो  सरकारो  झावास

 8569.  श्री  प्रकाश  वो०  पाठिल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  बम्बई  में  भारतीय  नौसेना  के  तथां  अधिकारियों चारियों  को

 रियायती  सरकारी  आवास  की  सुविधा  प्राप्त
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 यदि  तो  इसे  सम्बन्ध  में  कुल  कितने  अधिकारियों  और  गैर-अधिकारी  वर्ण  के
 चारियों  को  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  मई  और
 वर्ष  1988-89  में  कितने  मकान  बनाने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ?

 क्षा  पत्रालय  में  रज्र  मंत्री  संतोष  मोहन  :  और  हां  ।  विभिन्‍त॑
 श्रेणियों  के  कामिकों  के  लिये  आवास  की  कमी  इस  प्रकार  है

 आवास

 प्राधिकृत  उपलब्ध  मंजू
 निर्माणाधीन

 (1)  अफसर  1538  1124  414

 (2)  नाविक  [5723  2952  1900

 (3)  सििलियन  3198  1146  620

 और  आवास  की  परियोजनाएं  निधिय्रों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  श्रू  की  जाती
 1988-89  का  निर्माण  कार्यक्रम  निधियों  की  स्थिति  पर  निर्भर

 अल्भूस  सुविधाओं  के  निर्माण  हेसु  प्रादिवासियों  क ेलिए  धनराशि

 8570.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  मूलभूत  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  विकास  पर  आदिवासी  कल्याण  के  लिए
 श्रावंटित  धनराशि  का  उपयोग  जाता  है

 क्‍या  इन  मूलभूत  सुविधाओं  का  निर्माण  गर-आदिवासियों  द्वारा  किया  जाता
 और  ह

 यदि  तो  मूलभूत  सुविधाओं  का  आदिवासियों  द्वास  ही  कराबे  ज़ाने  हेतु  क्या
 कदस  उठाये  गये  हैं  ?

 कल्पाण  श्ंत्रालय  में  उब  मंत्रो  सुमति  :  आदिवासो  उपयोजना  नीति
 का  उद्देश्य  आदिवासी  परिवारों  को  महत्व  देते  हुये  क्षेत्र  विकास  करना

 चिकित्सा  सुविधाओं  आदि  जैसी  अवसंरचना  में  सुध।र  करते  हुए  तश्रा  परिवारोन्मुखी  आय  भअ्ज्लंक
 ऋयंजन्ों  को  ली  शुरू  करते  हुए  इस  नीति  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  की  जाती

 और  अवसंरचना  का  विकास  परियोजना  स्तर  की  समिति  जिसमें
 वासी  प्रतिनिधि  भी  होते  के  फरामर्श  से  जिला/प्ररिग्रोजना  स्तर  की  सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से
 किया  जाता  एन०आर०इ०पी०  तथा  आर०एल०इ०जी०पी०  आदि  के  अन्तगंत  कार्य  स्थानीय
 व्यक्तियों  द्वारा  ही  किए  जाते  ताकि  ऐसे  अवसंरचना  विकास  में  आदिवासियों  का  समावेश  सुनिश्चित
 हो  सके  ।
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 रही  धातु  के  सोदे  में  घोटाला

 8571.  श्री  साशाथण  चौंबे  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनको  ध्यान  20  1988  के  नागपुर  में  समाचार  पत्र
 डील  स्कैण्डल  इन  अम्बाजानी  ऑफਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकषित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  श्रोर  पूर्ति  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :

 और  आयुृध  निर्माणी  अम्बाझरी  और  अन्य  आयुध  निर्माणियों  में  एकत्रित  धातु
 के  दुकड़ों  एवं  कतरनों  इस  संबंध  में  विद्यमान  अनुदेश्ों  के अनुसार  निपटाया  जाता  इस  सम्बन्ध
 में  आमन्त्रित  टेंडर  दो  अधिकारियों  की  उपस्थिति  में  खोले  जाते  हैं  और  सभी  टेडरदाताओ  के  भ्रस्ताव
 फर्मो  के  प्रतिनिधियों  की  उपस्थिति  में  पढ़ें  जाते  इन  दोनों  अधिकारियों  द्वारा  भ्रस्तावों  के  संबंधित

 पृथ्ठों  पर  उसी  समय  हस्ताक्षर  किये  जाते  हैं  ।  टेंडर  खोलते  समय  किसी  भी  ऊपरी  लिखाई  पर

 हस्ताक्षर  किए  जाते  टेंडरदाताओं  का  चयन  एक  समिति  द्वारा  किया  जाता  है  जिसमें  अन्यों  के

 महाप्रबन्धक  और  लेखाओं  के  प्रतिनिधि  होते  इसमें  किसी  पक्ष  को  किसी  तरह  का  लाभ  देने  की  कोई

 गंजाइश  नहीं  बचती  ।

 2.  उक्त  समाचार  में  फर्म  का  नाम  नहीं  बताया  गया  है  ।  सम्भवतः  यह  मेसस  मेब्ल
 कम्पनी  है  जो  एम०आई०डी०सी०  नागपुर  में  एक  लघु  पैमाने  की  यूनिट  के  रूप  में  पंजीकृत  है  ।  1982
 और  1987  के  बीच  उक्त  फर्म  को  एल्यूमीनियम  की  एल्युमीनियम  एवं  पिटवां  पीतल
 तथा  तांबे  की  कतरनों  एवं  टुकड़ों  की  17  संविदाएं  प्राप्त  हुईं  । फर्म  को  पीतल  एवं  तांबे  की

 टुकड़ों  वी  उपयु क्‍्त  संविदाएं  लघु  उद्योगों  के  कोटे  और  उच्चतम  कीमत  पर  खुले  कोंटे  के  लिए  निर्धाश्ति
 मात्राअ  के  लिए  इस  तरह  के  सामान  के  लिए  मंगाई  गई  निबिदाओं  की  विभिन्‍न  खोंपों  में  से
 प्रत्येक  निबिदा  में  इस  फर्म  द्वारा  ऐसी  दरों  का  प्रस्ताव  दिया  जाता  रहा  जिनसे  इस  सामान  की  बिक्री
 से  सबसे  अधिक  आय  प्राप्त  हुई  ।

 राजस्थानी  भाषा  को  संविधान  को  प्राठवों  प्नुसूची  में  क्प्तिस  करने  का  जल्ताव

 ]
 8572.  प्रो०  नि्ला  कुसारो  शक्‍्तावत  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  तीन  करोड़  लोगो  द्वारा  बोली  जाने  वाली  राजस्थानी  भाषा  के
 विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  -  इसे  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  का
 विचार

 क्‍या  सरकार  ने  इसके  विकास  के  लिए  कोई  धनराशि  नियत  की  और

 आकाशवाणी  अथवा  साहित्य  अकादमी  आदि  द्वारा  इस  भाषा  के  विकास  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 लोक  झिकायत  तभा  बेंसन  अंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मग्तर|लब  में  स्य  मंत्री
 पो०  चिदस्व  :  सरकार  का  विचार  है  कि  आठवीं  अनुसूची  में  और  अधिक  भाषाएं
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 शामिल  करने  से  अन्य  प्रभाव  और  प्रतिक्रियाएं  उत्पन्न  होंगी  ।  फिर  सरकार  का  प्रयास  है  कि  सभी
 भाषाओं  की  सांस्कृतिक  और  साहित्यिक  विरासत  का  विकास  किया  जाय  चाहे  वे  आठवीं  अनुसूची  में
 शामिल  अथवा  नहीं  ।

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारां  भेजी  गई  घूचना  के  बजट  में  भाषावार

 आवंटन  नहीं  किये  जाते  हैं  ।  .

 अकादमी  ने  1971  में  राजस्थानी  भाषा  को  भाषा  की  साहित्यिक  प्रोन्नति  के  लिए
 मान्यता  दी  कायेक्रम  में  प्रकाशन  यात्रा  अनुदान  और  भाषा  लेखकों
 के  लिए  अन्य  साहित्यिक  गतिविंधियां  शामिल  साहित्य  अकादमी  की  वर्तमान  महापरिषद  में
 राजस्थानी  भाषा  और  राजस्थान  राज्य  के  प्रतिनिधि  शामिल  कार्यकारी  बोर्ड  हाल  में
 राजस्थानी  सन्नाहकार  बोर्ड  का  गठन  किया  है  जहां  तक  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  द्वारा  उठाये
 गये  कदमों  का  सम्बन्ध  यह  कहा  जाता  है  कि  आकाशवाणी  प्रसारण  का  उद्देश्य  किसी  भाषा
 का  संचार  करना  उसे  बढ़ावा  देना  आकाशवाणी  अनेक  भाषाओं  को  प्रसारित  करता  है
 ओर  केवल  संचार  की  दृष्टि  से  किसी  स्थानीय  भाषा  को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  नहीं
 किया  जाता  ।  फिर  भी  आकाशवाणी  के  जोधपुर  और  सूरतगढ़  केन्द्रों  द्वारा  राजस्थानी

 भाषा  में  प्रसारण  किया  जाता

 गाड़ियों  में  लट॒पाट

 ]

 8573.  भरी  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  30  1987  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  राबरीਂ

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  लूटपाट  की  इस  घटना  में  कितने  लोग  मारे  गये  ओर  कितने  घायल

 क्या  विभिन्‍न  रेलगाड़ियों  में  इस  प्रकार  की  लूटपाट  की  घटनाएं  आम  बात  हो  गई

 कया  29  1987  को  पटता-रांची  सुपरफास्ट  एक्सप्रेस  जब  लूटपाट  की  यह

 घटना  हुई  कोई  सशस्त्र  गार्ड  नहीं

 (=)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और
 ह

 केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार
 ने

 रेलवे  में  इस  प्रकार  के  अपराधों  की  पुनरावृत्ति  को

 रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सम्जालय  में  राज्य  सन्नी  तथा  गृह  सन्जालय  में  र,ज्य  संत्रो

 पो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 रेलवे  में  अपराधों  के  मामलों  को  सरकारी  रेलवे  पुलिस  जो  राज्य  सरकारों  के  नियंत्रण  में
 कार्य  करती  है  सहित  राज्य  सरकार  ऐजेंसियों  को  सूचित  किए  जाते  हैं  जो  उन्हें  दर्ज  करती  है  उनकी  जांच

 पड़ताल  करती  है  ।
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 और  बिहार  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जायेगी  ।

 स्थानीय  परिस्थितियों  के अनुसार  सरकारी  रेलवे  पुलिस  फास्ट/सुपरफास्ट  मेल/एक्सप्रैस
 गाड़ियों  में  सुरक्षा  प्रदान  करती  जब  आवश्यक  हो  इस  काय॑  में  रेलवे  संरक्षण  बल  भी  सरकारी  रेलवे

 पुलिस  की  सहायता  करता

 नेशनल  कंडेट  कोर  का  मारत-कनाड़ा  युदा  श्र  दान-प्रदान  कार्यक्रम

 8574.  भ्री  एच०  ए०  डोरा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  इस  वर्ष  नेशनल  कंडेड  कोर  के  भारत-कनाडा  युवा  आदान-पअदान  कार्यक्रम  के  लिए

 तमिलनाडु  और  हिमाचल  प्रदेश  को  चुना  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सन्‍्तोध  मोहन  :  हां  ।

 कार्यक्रम  के भारतीय  चरण  के  लिए  तमिलनाडु  और  हिमाचल  प्रदेश  के  निम्नलिखित
 स्थानों  को  चुना  गया  है  :

 कोयम्बट्र  )

 (1)  भअरासुर

 के  अय्याम्पलायम

 अल्ला  पलायम

 सोलन  प्रदेश  )

 (1)  कण्डाघाट

 (IL)  डांगरी

 धरमपुर

 वृद्ध  व्यक्तियों  के  लिए  कार्यशाला

 8575.  श्री  जो०  एस०  बसवराज्‌  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  नई  दिल्‍ली  में  26  1988  को  वृद्ध  व्यक्तियों  के  लिए  एक  कार्यशाला  ऑऔँयोजित
 की  गई

 यदि  तो  इस  कार्यशाला  में  किन-किन  संगठनों  ने  भाग

 कया  कार्यशाला  द्वारा  सरकार  को  कुछ  सुझःव  दिये  गये  और

 यदि  तो  क्या  इस  कार्यशाला  में  दिये  गये  सुझावों  की  सरकार  ने  जांच  कर  ली  है  ?
 कल्याण  सन्त्रालय  में  उप  मनी  सुमति  :  पेंशन  भोगी  संघ  के

 अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  समिति  नामक  एक  स्वयंसेवी  संगठन  द्वारा  26  1988  को  और
 फेयर  पेंशन  के  लिए  समाज  सुरक्षाਂ  पर  एक  कार्यशाला  का  आयोजन  किया  गया

 हु
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 चूंकि  कार्यशाला  का  आयोजन  एक  स्वयंसेवी  संगठन  द्वारा  किया  गया  इसलिए  हमारे
 पास  भाग  लेने  वालों  की  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  हारा  सरकारों  श्र्कारियों  के  परिसरों  पर  छापे
 8576.  श्री  सुमाव  यादव  है|

 हि  हरि  राब
 »  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  एम०  रघुमा  रेडडो

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  23  19:8  के  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 द्वारा  देश  भर  में  सरकारी  अधिकारियों  के  परिसरों  पर  मारे  गये  छापों  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की
 ओर  आकष्ित  किया  गया  है

 यदि  तो  उन  अधिकारियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके  परिसरों  पर  छापे  मारे

 पकड़े  गये  आपत्तिजनक  दस्तावेजों  का  स्वरूप  कथा  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गह  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  जी  हां  ।

 जिन  अधिकारियों  के  परिसरों  पर  छापे  मारे  गये  थे  उनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये
 गये  हैं  ।

 इन  छापों  के  चल/अचल  सम्पत्तियों  में  निवेश  तथा  अनुचित  सरकारी  पक्षपात

 दिखाने  इत्यादि  से  सम्बन्धित  अभिशंसी  दस्तावेज  बरामद  किए  गए  थे  ।

 मामले  दर्ज  कर  लिए  गये  हैं  तथा  सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  विधि  के  अनुसार
 कारंवाई  की  जाएगी  ।

 विवरण

 ऐसे  भ्धिकारियों  के  जिनके  परिसरों  पर  छापे  मारे  गए  ये

 सवश्री  :

 1.  आर०  आर०  अधिकारी  यूको  जौहरी  जयपुर  ।

 2.  उदय  प्रकाश  प्रधान
 डी०आर०एम०  कोटा  ।

 3.  श्रीमती  के०  आई०  आर०  एस०
 आयकर  हैदराबाद  ।

 4*  *
 महेश  चन्द्र  उच्च  श्रेणी
 सर्वेक्षण  तथा  बंदोबस्त
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  डी०  नई  दिल्ली  ।
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 5.  नगेन्द्र  महा  प्रबन्धक  एवं  मुख्य
 रोजगार  आर०  के०  नई

 6.  के०  नारायण  क्षेत्रीय
 कारपोरेशन  गुंतूर  ।

 7.  एच०  सरेन  सीमा  शुल्क  अधीक्षक  मणिपुर  ।

 8.  ठाकुर  महेन्द्र  कुमार  शाखा

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  मणिपुर  ।

 9.  बी०  उप  महा
 यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  ।

 10.  नवीन  सी०  शाखा

 यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  अहमदाबाद  ।

 11.  ए०  टी०  शाखा

 यूनियन  बैंक  आफ  अहमदाबाद  ।

 12.  सी०  पे०  उप
 माजगांव  डोौक  मंगलौर  यार्ड  मंगलौर

 13.  के०जी०  प्लांट
 माज  डोक  लिमिटेड  ।

 14.  एस०  वरिष्ठ  प्रबन्धक  )  ,

 हिन्दुस्तान  न्यूज  न्यूज  प्रिंट  केरल  ।

 15.  जी०  वी०  प्रबन्धंक

 हिन्दुस्तान  न्यूज  कोटायम  ।

 16.  श्रीमती  हंसा  ई०  डी०  पी०
 वित्त  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल  लिमिटेड  ई०  एच०  एल०  ),  मद्रास  ।

 17.  एस०  आयकर
 सिटी  मद्रास  |

 18.  आर»  ए०  संयुक्त  प्रबन्धक
 भारतीय  खाद्य  निगम  लखनऊ  ।

 19.  डी०  पी०  उप  महा
 महानगर  टेलीफोन  नई  दिल्ली  ।

 20.  बी०  एन०  शाखा
 आंध्रा  कलकत्ता  ।

 21.  पी०  एन०  आयकर  भोपाल  ।

 22.  पी०  के०  शाखा
 सिष्डोकेट  जिला  मेरठ  ।
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 23.  एम०  के०  शाखा

 सेंट्रल  बेंक  आफ  आगरा  ।

 24.  हरभजन  सिंह  महा
 भारत  कुकिंग  कोल  धनबाद  ।

 25.  पी०  एन०  अधीक्षक
 ओल्ड  वोकारो  स्टील

 26.  राम  करण  मुख्य
 एस०  एम०  एस०  राउरकेलः  स्टील  प्लांट  ।

 27.  अनेंदा  वेद  उप  महा
 आयल  इण्डिया  डलियाजम  ।

 28.  वी०  रत्ना  महा

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  पुणे  ।

 29.  एस०  मार्केटिंग

 हिन्दुस्तान  एंटी-बायोटिक्स  पुणे  ।

 30.  एच०  एस०  मुख्य
 बैंक  आफ  बम्बई  बम्बई  ।

 झाय  की  झसमानताएं  कम  करने  के  लिए  प्राथमिकताएं

 8577.  भ्रो  एच०  एन०  रन्‍्जके  गौंडा  :  क्या  योजना  मनत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पंजाब-हरियाणा-दिल्‍ली  वाणिज्य  और  उद्योग  मंडल  के  अध्यक्ष  ने  आठवीं  योजना  में
 आय  असमानता  कम  करने  और  निर्माण  काय॑  जैसे  संभावित  क्षेत्रों  में  अत्याधिक  रोजगार  के  अवसरों  का

 स॒जन  करने  हेतु  उच्च  प्राथमिकता  देने  के  लिए  कहा

 क्‍या  सरकार  पंजाब-हरियाणा-दिल्ली  वाणिज्य  और  उद्योग  मंडल  के  अध्यक्ष  के  दिये  गये
 सुझावों  पर  विचार  कर  रही

 (4)  क्‍या  सरकार  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  के  लिए  योजना
 बना  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्क्ती  तथा  कार्यक्म  कार्यान्वयन  सन्त्लालय  सें  राज्य  मन्‍्त्रो
 बोरेन  सिह  ऐंगतो  )  :  इस  आशय  की  रिपोर्ट  प्रेस  में  आ  चुकी  हैं  ।

 आठवीं  योजना  की  अभिकल्पना  सोच-विचार  की  प्राथमिक  स्थित  में

 और  युवाओं  के  रोजगार  से  सम्बन्धित  अन्य  सरकारी  योजनायें  पहले  ही  चल  रही
 इनके  नाम  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  को  स्वरोजगार  प्रदान  करने  की  स्कीम  और  स्वरोजगार

 के  लिए  ग्रामीण  युवाओं  के  प्रशिक्षण  हेतु  राष्ट्रीय  योजना  (  ट्राइसेम  )  ।
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 केन्द्रीय  सरकारी  उछामों  का  केन्द्रीय  राजकोष  में  योगदान

 8578.  श्री  पीौ०  ए०  एन्टनी  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  में  केन्द्रीय  राजकोष  में  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों
 के  योगदान  की  अनुमानित  राशि  क्या

 दूरसंचार  आदि  जैसे  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  द्वारा  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 डाक  विभाग  आदि  ज॑से  कुछ  केन्द्रीय  उद्यमों  के  भारी  घाटे  में  चलने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  बोरेम

 सिंह  :  केन्द्रीय  राजकोष  में  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों
 के  योगदान  का  अनुमान  वाधिक

 बजटीय  अभ्यास  के  भाग  के  रूप  में  लगाया  जाता  सातवीं  योजना  की  शेष  अवधि  अर्थात्‌
 1989-90  में  इन  उद्यमों  क ेयोगदान  की  राशि  का  पता  तभी  चलेगा  जब  उक्त  वर्ष  के  केन्द्रीय  बजट  को

 अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  तथा  संसद  में  प्रस्तुत  किया

 केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  द्वारा  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  लिए  उठाये  गये  महत्वपूर्ण
 कदमों  में  ये  शामिल  हैं  :  शुल्क-दरों  तथा  उत्पादों  की  कीमतों  में  संशोधन  क्षमता/परि-
 सम्पत्तियों  के  उपयोग  में  वृद्धि  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बॉण्ड  जारी  करना  आदि  ।

 डाक  विभाग  सहित  केन्द्रीय  उद्यमों  को  हुए  घाटों  के  लिए  कारण  विभिन्‍न  उद्यमों  में

 अलग  हैं  ।  मुख्य  कारण  यें  लागतों  में  हुई  वृद्धि  को  प्रतिसन्तुलित  करने  के  लिए  प्रशासित  कीमतों  में
 समायोजन  करने  में  क्षमता/परिसम्पत्तियों  का  कम  सामाजिक  खर्चों  में  व्यय

 मजदूरी  समझौतों  का  तथा  विद्युत  की  कमी  जैसी  अन्य  सामान्य  बाधाएं

 पश्चिम  बंगाल  को  सहादता

 8579.  श्रों  के०  रामभूति  :  क्या  योजना  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रधान  मन्‍्न्री  द्वारा

 उत्तर  बंगाल  के  विकास  के  लिए  1000  करोड  रुपये  के  घोषित  पैकेज  डील  में  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 को  अब  केवल  96  करोड़  रुपये  की  राशि  जारी  की  गई  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योखलना  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मन्त्नालय  में  राज्य  मस्स्रो  बोरेन

 सह  :  प्रधान  मन्‍्त्री  द्वारा  उत्तरी  बंगाल  के  विकास  के  लिए  किसी  सहायता-पैकेज  की  घोषणा

 नहीं  की  गई

 खाद्याननों  को  प्रति  व्यक्ति  खफ्त

 8580.  श्री  फमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  दस्तावेज  में  यह  आवश्यकता  महसूस  की  गई  थी  क्रि  ऐसे
 क्षेत्रों  जहां  सिचित  क्षेत्र  का  अनुपात  कम  है  और  जहां  बारानी  खेती  के  विकास  के  साध्यम  से  सिंचाई
 करना  या  तो  असंभव  है  अथवा  अलाभकारी  सुनिश्चित  सिंचाई  के  विस्तार  द्वारा  क्षेत्रीय  आधार  पर

 उत्पादन  बढ़ाना

 क्‍या  देश  में  प्रति  व्यक्ति  खाद्याननों  की  खपत  में  समुचित  रूप  से  वृद्धि  नहीं  हो  रही
 और
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 यदि  तो  योजना  दस्तावेज  में  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  और  खाद्याननों  की

 प्रति  व्यक्ति  खपत  बढ़ाने  हेतु  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजमा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  में  राज्य  मन्धी  बोरेन

 सिंह  :  और  हां  ।

 खाद्यान्न  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  में  वृद्धि  लक्ष्य  को  जनसंख्या  संवृद्धि  दर  की  अपेक्षा

 कर  खाद्यान्न  की  उत्पादन  दर  में  वृद्धि  करके  प्राप्त  किया  पौष्टिक  तत्वों  की  सप्लाई

 तथा  कृषि  संबंधी  निवेशों  में  त्वरित  विस्तार  पर  महत्व  दिया  गंया  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 गारंटी  कार्य  क्रस  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  जैसे  गरीबी

 उन्मूलन  कार्यक्रमों  का  लक्ष्य  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  के  लिए  खाद्यात्नों  की  उपलब्धता  में

 वृद्धि  करना

 पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलिए  शिक्षा  श्ोर  सामाजिक  व्कास  की  योजनाएं

 ]

 8581.  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 )  न  योजनाओं  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  देश  में  पिछड़े  जनजातीय  क्षेत्रों  में  शिक्षा  और
 सामाजिक  विकास  के  लिए  तंयार  किया  गया

 बिहार  में  छोटा  नागपुर  में  प्रारम्भ  कियें  गये  कार्यक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  और  इस  प्रम्बन्ध
 में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 कार्यक्रमों  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  पन्‍्त्रो  सुमति  :  और  देश  में
 वासियों  के  शैक्षिक  तथा  सामाजिक  ग्किस  की  विभिन्‍न  योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  शिक्षा  क्षेत्र  की
 नाओं  में  शैक्षिक  संस्थाओं  में  आरक्षण  होस्टल  सुविधाएं  तथा  लेखन  सामग्री

 वदियां  आदि  जैसी  सहायक  सामग्री  शामिल  सामाजिक  क्षेत्र  की  योजनाओं  प्रामीण
 श्रमिक  कल्याण  तथा  पोषाहार  आदि  शामिल  हैं  ।  राज्य  सरकार  के  माध्यम

 से  छोटा  नागपुर  में  भी  ये  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  इसके  विभिलन  क्षेत्रों  में  परिवारोन्मुखी
 आय  अजंक  कायेक्रम  भी  चलाये  जा  रहे  जिनमें

 कुटीर  तथा  लघु  उद्योग  आदि  शामिल  इन  कायंतक्रमों  के  अन्तगंत  बिहार  में  1987-88  के  दौरान
 1,15,000  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  कुल  1,31,620  आदिवासी  परिवारों  को  आर्थिक  रूप  से  सहायता
 दी  -

 इन  कायंक्रमों  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  में  पृथक
 बजट  प्रक्रिया  अपनाई  गई  समेकित  आदिवासी  विकास  संशोधित  क्षेत्र  विकास  अप्रोच

 समूहगत  तथा  विच्छिन  आदिवासियों  के  लिए  आदिवासी  उपयोजना  हेतु  अलग  मे  विशेष
 केन्द्रीय  सहायता  का  आकलन  किया  गया  आदिवासियों  की  अनुभूत  आवश्यकताओं  तथा  उनके
 कार्यान्वयन  में  उनके  समावेश  की  सुनिश्चिति  को  ध्यान  में  राज्य  सरकारों  को  आई०टी०डी  ०पी  ०
 वार  उपयोजना  की  राज्य  योजना  राशि  का  आकलन  करने  तथा  परिबोजना  स्तर  की  योजना
 भी  बनाने  की  सलाह  दी  गई  है  ।
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 भर्ती  में  योडा  जातियों  को  विशेष  ध्यान  देना

 .  भनुबाद  |

 85532.  क्रो  के०  मोहन  दाम  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सशस्त्र  सेनाओं  में  भर्ती  करते  समय  योद्धा  जातियों  अथवा  समुदायों  के  लोगों  की
 ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  देव  )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सोवियत  संघ  को  सहायता  से  परमाण्‌  ऊर्जा  संयंत्र

 8583.  श्रोमतो  बसवराजेश्व री  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सोवियत  संघ  ने  भारत  सरकार  को  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  सोवियत  संघ  की

 सहायता  से  भारत  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  सभी  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  में  अमरीकी  सहायता  प्राप्त

 तारापु८  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  में  होने  वाली  कठिनाइयों  का  सामना  नहीं  करना

 यदि  तो  सोवियत  संघ  द्वारा  किन-किन  ऊर्जा  संयंत्रों  को  सहायता  दी

 क्‍या  इस  बारे  में  कोई  समझौता  किया  गया  और

 सोवियत  संघ  की  सहायता  से  निर्माणाधीन  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंजालय  में  रक्षा  उत्पादन  झौर  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  दो०  :
 के  1000  मेगावाट  क्षमता  वाले  दाबित  हल्के  पानी  किस्म  के  दो  रिएक्टर  लगाने

 में  सहायता  देने  की सोवियत  संघ  की  पेशकश  के  लागत  तथा  अन्य  जिनमें
 ईंधन  की  सप्लाई  भी  शामिल  के  बारे  में  एक  अन्तर-सरकारी  करार  का  प्रारूप  सरकार  के
 धीन  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  निर्णय  अभी  लिया  जाना

 भारत  में  इस  समय  सोवियत  संघ  की  सहायता  से  लगाया  जाने  वाला  कोई  भी  न्यूक्लियर
 संयंत्र  निर्माणाधीन  नहीं

 झायध  कोरों  में  पंकरों  के  बेतन  के  संबंध  में  सध्यस्थ  पंचाट
 ह

 8584.  थ्री  हरीदा  रावत  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  गठित  मध्यस्थ  बोर्ड  ने  आयुध  कोरों  में  कायंरत  पैकरों  के  संबंध
 में  कोई  पंचाट  दिया

 यदि  तो  क्या  इस  पंचाट  को  कार्यान्वित  किया  गया

 यदि  तो  इसे  कब  कार्यान्वित  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  पंचाट  को  कार्यान्वित  करने
 के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 हे
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 zea मंत्रालय में राज्य संत्री (भरी सतोष  __“फस->ाः
 मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सतोष  मोहन  :  हां  ।

 अभी

 प्रश्न  नहीं

 मामला  अंतिम  निर्णय  के  लिए  आखिरी  चरण  में

 झातंकवादी  झौर  विध्वंसक  क्रियाकलाप  झधितियम  के

 श्रन्तगंत  गिरफ्तारियां

 [  श्नुवाद  ]

 8585.  डा०  ए०  के०  पटेल  ]
 ५  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  |!

 गत  छह  महीनों  के  दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  आतंकवादी  और  विध्वंसक  क्रियाकलाप
 अधिनियम  के  अन्तर्गत  कितने.व्यक्ति  गिरफ्तार  किए

 क्‍या  इस  अधिनियम  के  विशेष  रूप  से  गुजरात  राज्य  में  कथित  दुरुपयोग  के  बारे  में  कोई
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पो०  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 जी  श्रीमान्‌  ।

 शिकायतों  के  बारे  में  गुजरात  सरकार  से  बात  की  गई  थी  ।  इसके  फलस्वरूप  59  मामलों
 में  टी०ए०डी०ए०  के  उपबंधों  को  प्रयोग  नहीं  किया  गया  है  जिनमें  593  व्यक्ति  अंतग्रंस्त  हैं  ।

 फायर  एपरेटस  इत  100  हाई  राइज  शीघंक  से  समाचार

 8586.  श्री  बतवारो  लाल  पुरोहित  )
 प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  ५:  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 प्रो०  के०  बो०  धामस

 क्या  सरकार-ऋ्य.कयान  दिनांक  5  1988  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  फायर
 एपारेट्स  इन  100  हाई  राईज  बिल्डिग्सਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया
 गया

 ह

 क्या  राजधानी  में  अनेक  गगन  चुम्बी  इमारतों  के  मालिकों  को  अपनी  इमारतों  को
 शमन  उपकरणों  से  पूरी  व्यवस्था  करने  के  लिए  तीन  महीचे  का  नोटिस  दिया  गया  था  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तीन  महीने  का  समय  समाप्त  हो  गया  है  तथा  इमारतों  के  मालिकों  ने
 अभी  तक  अग्निशमन  उपकरणों  की  व्यवस्था  नहीं  और

 (४)  दोषी  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  सरकार  ने  उन  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 56



 7  19.0  ,0  लिखित  उत्तर

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  बिदस्ब  :  जी  श्री  मात्‌  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 नोटिस  की  अवधि  समाप्त  नहीं  हुई  है  ।

 किसी  गलती  करने  वाले  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कानून  के  अधीन  कायंवाही  करना  नोटिस  की
 अवधि  पूरी  होने  के  बाद  ही  संभव

 सःहक़ोवेव  रिमोट  सेंसिंग  उपग्र  ह  कः  छोड़ा  जाना

 8587.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  माइक्रोवेव  रिमोट  सेंसिंग  उपग्रह  छोड़ने  के  लिए  कोई  कदम  उठायो
 और

 यदि  तो  भारत  द्वारा  किस  वर्ष  तक  अपना  माइक्रोवेव  रिकोट  सेंसिंग  उपग्रह  छोड़ें  जाने
 की  संभावना  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  श्रोर  पूर्ति  विमाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  यो०  :  «
 और  वायुयान  वाहित  संवेदकों  और  उपग्रहों  के  माध्यम  से  विकसित  विविध  अ्रौद्योगिकियों

 को  लाभदायक  रूप  में  उपयोग  में  1980---90  दशाब्दि  के  अन्तरिक्ष  प्रयास  के  विशिष्ट  उद्देश्यों
 और  अवयवों  में  से  एक  उद्देश्य  रहा  माइक्रोवेव  सुदूर  संवेदन  कार्यक्रम  एक  ऐसा  ही  कायंत्रम

 चूंकि  माइक्रोवेव  उपग्रह  परियोजना  से  संबंधित  विवरणों  को  तैयार  करने  का  कार्य  अभी  भी  प्रारंभिक
 चरणों  में  प्रमोचन  तिथियों  और  अन्तरिक्षयान  की  प्राप्ति  के  बारे  में  उठाए  गए  कदमों  के  संबंध
 में  किसी  प्रकार  की  सुनिश्चित  सूचना  देना  असामयिक  होगा  !

 झान््र  प्रदेश  में  जेब  प्रोशोगिको  केन्द्र

 8588.  श्री  पी०  वेंचालंया  :  कया  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  आन्ध्न  प्रदेश  में  कोई  नया  जैव  प्रौद्योगिको  केन्द्र  प्रारम्भ  करने  का  विचार

 है  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  शोर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बो०  :
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्षमों  से  रक्षा  सामग्री  को  खरीद

 8589.  भ्री  बन  सोहन  महन्तो  :  क्या  रक्षां  मन्त्री  यह  बताने  की  कृष्ण  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रक्षा  विभाग  की  आवश्यकता  की  45  प्रतिशत  सामग्री  गैर-सरकारो  क्षेत्र  द्वारा  सप्लाई
 को  जा  रही

 क्‍या  सरकार  का  रक्षा  सामग्री  की  खरीद  केवल  सरकारी  क्षेत्र  के  उपन्रमों  से  करने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 है

 ।
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  सें  रक्षा  उत्पावन  और  पृति  विमाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :
 रक्षा  उपस्करों  एवं  सामग्रियों  की  खरीद  के  स्वदेशी  स्रोत  ये  हैं  :

 (1)  आयुूध

 (1)  सरकारी  क्षेत्र  के  रक्षा  और

 (11)  व्यापार  एवं  उद्योग  क्षेत्र  में  गैर-रक्षा  एकक  जिसमें  सरकारी  एवं  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 दोनों  शामिल  हैं  ।

 आयुध  निर्माणियों  औरसरकारी  क्षेत्र  के  रक्षा  उपक्रमों  को  विशिष्ट  प्रकार  के  उपस्करों  और
 सामग्रियों  क ेलिए  उत्पादन  एजेंसी  के  रूप  में  किया  हुआ  है  और  वे  रक्षा  आव्रश्यकताओं  के  एक
 बड़े  हिस्से  की  पूर्ति  करते  व्यापार  एवं  सिविल  क्षेत्र  के  उद्योगों  से  अन्य  मदों  की  खरीद  प्रतियोकी
 संविदाओं  के  आधार  पर  की  जाती  ऐसी  खरीदें  विभिन्‍न  खरीद  एजेंसिग्रों  द्वारा  की  जाती  जिनके
 नाम  इस  प्रकार  हैं--पूर्ति  एवं  निपटान  आयुध  निर्माणी  क्षेवा
 रक्षा  उत्पादन  एवं  पूर्ति  विभाग  हालांकि  देश  के  गैर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  की  गई  रक्षा  सामान
 की  सप्लाई  के  प्रतिशत  के  अलग  से  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  फिर  भी  उनका  अंशदान  45%  से  भी
 कम

 से  रक्षा  सामान  की  खरीद  केवल  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्ञमों  तक़  सीमित  करने  क़य
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार  केवल  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  ही  ब्रीमित
 रखी  गई  मर्दें  ये  (1)  गोलाबारूद  एवं  अनुषंगी  रक्षा  उपस्कर  (11)  विसाव  (5700
 किलोग्राम  से  अधिक  पोत  निर्माण  नौकाओं  को  छोड़कर  )  ।

 प्रमुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जवजातियों  के  ध्रधिकारियो  को  विदेशों  में
 प्रशिक्षण  के  लिए  योजना

 8590.  श्री  भ्रविन्द  नेताम  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  '985-86,  19६  6-87  तथा  1987-88  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  में  अनुसूच्ति
 जातियों|अनुसूचित  जनजातियों  के  समूह  के  कितने  अधिकारियों  को  विदेशों  में  प्रश्निक्षण  के  लिए
 भेजा

 विदेशों  में  इन  अधिकारियों  ने  किन  पाठ्यक्रमों  में  भाग

 ऐसे  कितने  अधिकारियों  ने  अभी  तक  विदेशों  में  किसी  प्रशिक्षण  में  भाग  ब्हीं  छिया

 क्‍या  इन  अधिकारियों  को-विदेशों  में  पाठ्यक्रमों  के  लिए  भेजने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (=)  यदि  तो  कब  तक  भेजा  जायेगा  ।

 कल्याण  सनन्‍्वालय  में  उप  मन्त्रो  सुश्रति  :  और  1987-88  के
 दौरान  अनुसूचित  जाति  के  एक  अधिकारी  को  विदेश  में  प्रशिक्षण  के  लिए  नामित  किया  गया  आ  परन्तु उनका  चयन  नहीं  हुआ  ।  यू०  के०  में  उन्हें  1988-89  के  पाठ्यक्रम  के  लिए  दोबारा  तज्ामांकित
 किया  गया  है  ।

 आठ  ।
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 और  विदेश  में  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  लिए  1988-89  के  दौरान  दो  और
 कारियों  को  अनुसूचित  जाति  तथा  एक  अनुसूचित  नामित  किया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  विशेष  केनऑय  सहायता

 |
 -  ६591.  थ्री  रास  पुजन  पटेल  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  जनसंख्या  के  घनत्व  और  पिछड़ेपन  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  राज्य  के  विकास  के  लिए  विशेष  सहायता  प्रदान  करने  हेंतु
 योजनायें  आरम्भ  की

 यंदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 योजना  सत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  फार्यक्रम  कार्यास्वयन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोरेन

 सिंह  ऐंगतो  )  :  नहीं  |

 और  प्रश्त  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 दातापुर  छाबनो  हारा  पारित  किये  गये  संकल्प

 [  प्रन॒वाद  ]

 8593.  श्री  भ्रब्दुल  हन्नान  प्न्सारी  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  दानापुर
 छावनी  द्वारा  1985  से  1988  तक  कितने  संकल्प  पारित  किए  गए  और  अब  तक  इनमें
 से  कितने  संकल्प  कार्यान्वित  किए  गए  हैं  और  उन  कार्यान्वित  तथा  कार्यान्वित  नहीं  किए  गए  संकल्पों  का
 ब्यीरीक्धा  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंदी  संतोष  मोहन  :  छावनी  दानापुर  ने  1985
 से  1988  तक  287  संकल्प  पारित,किए  fee)  इनमें  से  284  संकल्प  कार्यान्वित  किए  जा  चुके
 कार्यान्वित  किए  गए  और  कार्यान्वित  नहीं  किए  संकल्पों  के  ब्यौरे  सभा  पटल  पर  रखे  जाते

 [  प्रंथालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  8  ]

 हिन्दी  भनुवादकों  को  मर्तों

 8594.  श्री  राम  बहादुर  सिंह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजभाषा  विभाग  हिन्दी  अनुवादकों  की  भर्ती  कर  रहा

 क्‍या  रक्षा  मन्त्रालय  तथा  इसके  विभागों  में  अनेक  हिन्दी  अनुवादक  तदर्थ  आधार  पर  कारये
 कर  रहे

 इन  तदर्थ  हिन्दी  अनुवादकों  को  राजभाषा  विभाग  में  पदों  पर  भर्ती  न  करने  के  क्या  कारण

 रक्षा  मंत्रालय  एवं  इसके  विभागों  में  कुल  कितने  हिन्दी  अनुवादक
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 sss  अईअअआअअकक्‍कऋफऑऋं  ॉ  ्ू+ज+०णए
 कितने  पद  रिक्त  और

 इन  अनुवादकों  को  रक्षा  मन्त्रालय  तथा  इसके  विभागों  में  स्थायी  पदों  पर  भर्ती  न  करने  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  सस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  )  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 रक्षा  मन्त्रालय  और  इसके  विभागों  में  तदर्थ  आधार  पर  चार  कनिष्ठ  अनुवादक

 )  काम  कर  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  (  वर्ग  1981,  भारत  के  राजपत्र  सें

 19-9-1981  98  को  प्रकाशित  किये  गये  और  सभी  जो  उस  तारीख  को  या  तो  पद  धारण  किये

 हुए  थे  अथवा  नियमों  की  में  शामिल  पदों  पर  उनका  ग्रहणाधिकार  को  केन्द्रीय  सचिवालय

 राजभाषा  सेवा  के  आरम्भिक  गठन  के  समय  शामिल  कर  लिया  के  सेवा  के

 आरम्भिक  गठन  के  अनुरक्षण  स्तर  पर  100%  सीधी  भर्ती  द्वारा  की  जानी  है  जिसके  लिए
 कर्मचारी  चयन  आयोग  परीक्षा  आयोजित  करता  ये  तदर्थ  कनिष्ठ  अनुवादक  कमंचारी  चयन  आयोग

 द्वारा  नियुक्त  नहीं  किये  गये

 रक्षा  मन्त्रालय  और  इसके  विभागों  में  कनिष्ठ  अनुवादकों  के  10  पद  हैं  ।

 चार  पदों  के  अलावा  जिन  पर  तदर्थ  कनिष्ठ  अनुवादक  काम  कर  रहे  दो  और  रिक्त

 पद  हैं  जिसके  लिए  दो  उम्मीदवारों  को  नामांकित  किया  गया  है  जिन्होंने  1987  में  कमंचारी  चयन  आयोग

 द्वारा  आयोजित  परीक्षा  पास  की  है  ।

 वही  उपयुक्त  में  कहा  गया

 मूक  झोर  बधिर  व्यक्तियों  को  संख्या

 8595.  थ्रोमतो  डो०  के  भंडारो  :  क्या  कल्याण  म-नत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  देश  में  मूक  और  बधिर  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण
 किया  गया

 यदि  तो  उनमें  कितने  प्रतिशत  बच्चे

 क्‍या  मूक  और  बधिरों  के  लिए  वर्तमान  स्कूल  और  संस्थाएं  ऐसे  समस्त  बच्चों  की
 कताओं  को  पूरा  कर  पाती  और

 यदि  तो  क्या  ऐसे  बच्चों  को  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  ऐसी  संस्थाएं
 स्थापित  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  :  हां  ।  1981  में  वाणी  और
 श्रवण  विकलांगता  सहित  विकलांगों  पर  एक  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।

 बच्चों  में  वाणी  और  श्रवण  विकलांगता  की  प्रचलित  दर  एक  लाख  जनसंख्या  में
 बिकलांग  व्यक्तितयों  की  निम्न  प्रकार  थी  :--

 ग्रामोण  झहरी
 1.  वाणी  विकलांगता  411  429
 2.  श्रवण  विकलांगता  314  244
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 यह  सूचना  5-14  वर्ष  के  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  वारे  में  0-4  वर्ष  के  आयु  वर्ग  के  बच्चों  को

 इस  सर्वेक्षण  में  शामिल  नहीं  किया  गया  क्योंकि  ऐसा  महसूस  किया  गया  कि  इस  आयु  वर्ग  की  जानकारी

 अपूर्ण  तथा  अविश्वसनीय

 और  हाल  ही  में  किये  सर्वेक्षण  के  अनुसार  देश  में  वाणी  ओर  श्रवण  विकलांगों  के

 लिए  330  स्कूल  तथा  संस्थान  उनमें  से  अनेक  कल्याण  मंत्रालय  तथा  राज्य  सरकारों  से  अनुदान
 प्राप्त  कर  रहे  हैं  । संसाधन  उपलब्ध  होने  पर  अधिक  स्कूल  प्रारम्भ  किये  जायेंगे  ।

 सारत  के  साथ  सहयोग  बढ़ाने  के  लिए  विदेशों  से  प्रस्ताव

 8596.  श्री  बिमल  फान्ति  घोष  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  से  सहयोग  बढ़ाने  के लिए  वषं  1987-88  के  दौरान  उन  देशों  से  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनसे  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  नटरर  :

 कौरिया
 कोरिया  लोकतांत्रिक  जन  आदि  देशों  सहित  अनेक  देशों  ने  द्विपक्षीय

 बातचीत  के  दौरान  विभिनन  क्षेत्रों  मे ंसहयोग  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  किए  सरकार  इन  प्रस्तावों  का  स्वागत
 करती  है  और  आपसी  लाभ  के  लिए  द्विपक्षीय  सहयोग  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  विचाराधीन  प्रस्तावों  के
 साथ  इन  प्रस्तावों  पर  भी  सक्रिय  विचार  कर  रही  है  ।

 हेरोइन  का  पकड़ा  जाना

 8597.  क्री  उसम  भाई  ह०  पटेल  1१
 ”  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्रोमतो  पटेल  रमाबेन  रामजी  माई  सावणि  |
 हि

 करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिणी  दिल्‍ली  पुलिस  के  विशेष  कमंचारियों  ने  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  लगभग
 40  करोड़  रुपये  मूल्य  की  उत्तम  किस्म  की  40  किलोग्राम  हेरोइन  पकड़  कर  वर्ष  की  सबसे  बडी  नशीले
 पदार्थों  का  पता  लगाया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 पो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 28  1988  को  लाजपत  नगर  पुलिस  स्टेशन  में  दर्ज  किये  गये  एक  मामले  में  एक
 ब्यक्ति  गिरफ्तार  किया  गया  था  तथा  उससे  4  किलोग्राम  अफीम  बरामद  की  अभियक्त  द्वारा
 दी  गई  सूचना  के  आधार  पर  ]  अप्रैल  और  4  1988  को  कुछ  अन्य  व्यक्तियों  से  36  किलोग्राम
 हेरोहन  बरामद  की
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 इस  सम्बन्ध  में  दर्ज  हुए  तीन  मामलों  में  4  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  हैं  ।

 एयर  फोस  सिकन्द  राबाद  में  स्टाफ  क्वार्टर

 8598.  धो  सो०  सब्बु  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  इस  समय  एयर  फोस  स्टेशन  सिकन्दराबाद  में  किस-किस  श्रेणों
 के  आवास/स्टाफ  क्वार्टर  उपलब्ध  है  तथा  श्रेणी-वार  उनकी  संख्या  कितनी

 )  क्‍या  उनमे  से  कोई  स्टाफ  क्वार्टर  आकस्मिक  प्रयोजनों  हेतु  कब्जे  क ेअथवा  खाली
 रखा  गया  है  और  यदि  तो  ऐसे  क्वार्ट रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 ह  स्टाफ  क्वार्टरों  के  अतिरिक्त  प्रशिक्षणाथियों  के  लिए  उपलब्ध  होस्टल  आवास  का  ब्यौरा
 क्‍्य

 वहां  उपलब्ध  ट्रांजिट  आवास  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  और  अधिक  स्टाफ  क्वार्ट  र/होस्टल  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रहना  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  वायुसेना  हाकिमपेट  मेंਂ
 आवांसें  कीं  निम्नलिखित  श्रेणियां  उपलब्ध  हैं  :---

 परियार  ४्रावास

 अंफेंसर  :  20

 वायुसैनिक  :  202  स्थायी  मर्कान  एवं
 59  अस्थायी  आवास  ।

 सिविलियन  ः  शून्य

 विप्नल  भ्रावःस

 अफसर  मंस

 फ्लाइट  कैडेट  मेंस

 वरिष्ठ  गेर-कमीशन  अफसर  मैंस

 मेंस

 नहीं  ।

 पाठ्यक्रमों  में  भाग  लेने  वाले  फ्लाइट  कंडेटों  एवं  पायलट  अफसरों  को  फ्लाइट  कंडेट  मैस  में
 ठहराया  जाता  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  वाले  थलसेना  के  अफसरों  को  अफसर  मैस  में  ठहराया  जाता

 अफसर  मँस  और  वरिष्ठ  गैर-कमीशन  अफसर  मैंस  में  अस्थाई  ड्यूटी  पर  ठहरने  के/लिए
 कमरे  उपलब्ध  हैं  ।  ह

 (2)  ओर  निम्नलिखित  निर्माण  चल  रहा  है  :--

 (3)  अफसरों  के  लिए  20  परिवार  मकान  |

 (2)  वायुसनिकों  के  लिए  96  परिवार  मकान  |
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 झमरोका  हारा  पाकिस्तान  को  दास्त्र  दिए  जाने  के  बारे  में  झाफ्रोको
 रक्षा  सचित्र  के  साथ  ब्रातच्ीत

 8599.  श्री  मुल्लापल्‍ली  रामचन्नन  ]
 »  :  क्या  रक्षा  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कम  पैश्नन्नन्त  राब  भडाख  फाटिल  |]

 )  क्या  अमरीकी  रक्षा  सचिव  ने  वर्ष  1987-88-89  में  पाकिस्तान  को  दिए  जाने  वाली

 रीकी  शस्त्र  पैकेज  के  सम्बन्ध  में  इसे  पाकिस्तान  सरकार  को  दिये  जाने  से  पहले  रक्षा  मन्त्रालय  से

 चीत  की

 यदि  तो  इस  बातचीत  से  क्या  निष्कर्ष

 दिये  गय्रे  विकल्पों  के  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  अमरीका  द्वारा  भारत  को  किन्‍्हीं  शस्त्रों  की  सप्लाई  करने  से  पहले  प्राकिस्द्वात्र  के  स्राश्
 भी  इसी  प्रकार  की  बातचीत  की  ज़ा  रही  है  ?

 रक्षा  मन्तालय  में  राज्य  मनत्रो  सन्‍्तोष  मोहन  से  के  रक्षा  सचिव
 भरी  फ्रैंक  कालु कसी  ने  द्विपक्षीय  सहयोग  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  भारत  तथा  अमरीका  के  बीच  चल  रही
 उच्च  स्तरीय  आर्ता  के  सिलसिले  में  4  से  6  1988  को  भारत  की  यात्रा  अमरीका  के  रक्षा

 स्व  ने  रक्षा  मन्त्री  क ेसाथ  विभिन्‍न  विषयों  पर  बातचीत  रक्षा  क्षेत्र  में  द्विपक्षीय  स्रहयोग  पर
 उनकी  बातचीत  मिशन  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  एवं  प्रशिक्षण  के  सहायक्  उपकरण  प्राप्त  क्रवे
 पर  हुई  ।

 अमरीका  के  रक्षा  सचिव  और  रक्षा  मन्त्री  ने  वतंमान  गतिविधियों  के  सन्दर्भ  में  दक्षिण  एवं  दक्षिश
 पश्चिम  एशिया  की  स्थिति  पर  चर्चा  दोनों  पक्षों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  में  आपसी  हित  पर

 विचा  र-विनिमय  किया  वार्ता  के  और  ब्यौरे  बताना  राष्ट्रीय  हित  में  नहीं  होगा  ।

 हिन्दू  उत्तराधिकारों  अधिनियम  में  संशोधन

 8600.  भरी  दो  ०  तुलसोीरास  :  क्या  बिधि  झौर  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  का  हिन्दू  उत्तराधिकार  अधिनियम  में  महिलाओं  को  अधिकार  तथा  सुरक्षा
 प्रदान  करने  के  लिए  कोई  संशोधन  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  संशोधन  के  कब  तक  किये  जाने  की
 सम्भावना  और

 इस  प्रकार  का  कानून  बनने  के  बाद  भारत  में  महिल्लाबों  का  दर्जा  कप  होफ़  ?

 विधि  झोर  न्‍य।य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  हंसराण  जारद्राज़  )  :  जी

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कन्त्रीथ  जांच  ब्यूरो  हरा  छापे

 8601.  भ्रो  पो०  एम  ०  सईद  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बत़यने  की  कुछ  करेंगे
 पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  कितये  अ्रदसाडी  क्षमंत्रारियों  के
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 मकानों  पर  छापे

 (a)  ये  कर्मचारी  किन  विभागों  में  कार्य  करते  हैं  तथा  ये  छापे  किन  स्थानों  पर  मारे

 इन  छापों  के  क्या  परिणाम  निकले  और

 ह  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  कितने  मामले  दर्ज  किये  हैं  तथा  इसमें  शामिल  सरकारी  कमंचारियों
 के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सम्त्नालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सत्र
 पी०  :  पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  सरकारी

 चारियों  के  आवासीय  परिसरों  पर  170  तलाशियां  ली  गई

 इन  सरकारी  कमंचारियों  का  सम्बन्ध  जिन  विभागों  से  है  उनके  नामों  को  दर्शाने  वाली
 एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  सरकारी  कमंचारियों  के  आवासीय/कार्यालय  परिसरों  की  जहां
 कहीं  वे  स्थित  तलाशियां  ली  गई  थीं  ।

 तलाशियों  के  दौरान  बरामद  हुई  चल/अचल  मदों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गये  हैं  :

 चल  परिसम्पत्तियां  :  89.41  लाख

 अचल  परिसम्पत्तियां  :  79.11  लाख

 इसके  अतिरिक्त  चल/अचन  परिसम्पत्तियों  में  निविश  से  सम्बन्धित  काफी  संख्या  में  अभिशंसी
 दस्तावेज  बरामद  हुए  हैं  ।

 इनमें  शामिल  सरकारी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  79  मामले  दर्ज  किये  गये  हैं  और  उनके
 बिरुद्ध  विधि  के  अनुसार  कारंवाई  की

 विवरण

 उन  विभागों  के  नामों  की  सूची  जिनसे  सरकारी  कमंचारियों  का  सम्बन्ध

 .  सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  ।. बन

 2.  साजियाबाद  विकास  प्राधिकरण  ।

 3.  नई  दिल्‍ली  नगर

 4.  रेलवे  ।

 «  दिल्‍ली  नगर  निगम  । है

 नागर  विमानन  महा-निदेशालय  ।

 डा[०एस  ०भाइ  .  डा

 «  दिल्‍ली  प्रशासन  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ।

 10.  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ।

 11.  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ।

 9

 7०

 9

 हाई
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 _  रख  प्रसारण  टट घ्टपपपहडही-पफकहै)खीजफ[फ/।/णण।/9।णोण-.ए/यः:
 13.  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  ।

 18.  केन्द्रीय  विद्यालय  ।

 19.  आयकर  रेशम

 डाक  और  तार  ।

 ई०  एस०

 20.  भारतीय  सुरक्षा  मुद्रणालय  नासिक  ।

 रक्षा/एम०  ई०  एस*«

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ।

 20.  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  जी०  एच०  एस०  )

 21.  यू०  टी०  पांडिचेरी  ।

 22.  शिक्षा  लक्षद्वीप  ।

 23.  केरल

 24.  महानगर  टेलीफोन  नई  दिल्‍ली  ।

 25.  ए०  जी०  आफिस  |

 26.  नेहरू  युवा  के-द्र  ।

 संचार  माध्यमों  द्वारा  पंजाब  की  घटनाञों  का  कनाडा  में  गलत  ढंग  से
 पेश  किया  जाना

 8602.  श्रो  जिजय  एत०  पाटिल  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पंजाब  की  घटनाओं  को  कनाडा  में  संचार  माध्यमों  द्वारा  गलत  ढंग  से

 पेश  किये  जाने  की  जानकारी

 क्या  यह  सच  है  कि  कनाडा  के  समाचार  पत्र  पंजाब  समस्या  के  बारे  में  भारत  की  सही
 आवाज  को  स्थान  नहीं  दे  रहे  और

 क्‍या  कनाडा  स्थित  भारतीय  उच्चायुक्त  को  इस  सम्बन्ध  में  निर्देश  दिये  गये  हैं  ?

 विदेश  मन्त्ालय  में  राज्य  मन्त्नो  नटवर  से

 बर्षों  में  कताडा  के  टेलीविजन  और  समाचार-पन्रों  ने  पंजाब  की  बटनाओं  के  बोर  बज

 दी  जाती  रही  है  वह  कुल  मिलाकर  तथ्यात्मक  मीडिया  द्वारा  दी  गई  खबरों  से  इस  बात  का  संकेत
 मिलता  है  कि  वहां  के  लोग  पंजाब  की  घटनाओं  के  सही  स्वरूप  को  धीरे-धीरे  पहचान  रहे  लेकिन

 कुछ  प्रचर-माध्यमों  ने  तोड़-मरोड़कर  कुछ  टिप्पणियं  की  जब  कभी  विदेश  +थत  हमारे  मिशनों
 ब

 केन्द्रों  ने  उचित  समझा  तो  उन्होंने  सम्पादकों  को  पत्र  भेजकर  इन  टिप्पणियों  का  खंडन

 स्थित  हमारे  मिशन  के  अधिकारी  भी  वहां  रहने  वाले  भारतीय  समुदायों  को  समकालीन  घटनाओं  से  ओर
 प्रकार  की  नीतियों  से  सूचित  रखने  क ेलिए  उनके  साथ  सम्पक  बनाये  रखते  विदेश  स्थित  हमारे

 मिशन  एवं  केन्द्र  वहां  के  दूरदशंन  के  कई  चैनलों  को  प्रसारण  के  लिए  कुछ  चुने  हुए  वीडियो  कैसेट भी
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 लनिबित  उत्तर  27  1988:

 नियमित  रूप  से  सप्लाई  करते  हैं  ताकि  भारत  की  घटनाओं  का  सन्‍्तुलित  चित्र  प्रस्तुत  किया  जा

 गुजरात  में  ट्रेवल  एजेस्टों  के  परिसरों  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  हारा  छापे

 8603.  श्री  रणमीत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  हाल  ही  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  अहमदाबाद  से  चुराये
 गये  कोरे  पासपोर्ट  फार्मों  का वितरण  किए  जाने  का  पता  लगाने  के  लिए  गुजरात  में  कुछ  ट्रेवल  एजेंटों  के
 परिसरों  पर  छापे  मारे

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  है  कि  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  अहमदाबाद
 से  उक्त  फार्म  किस  प्रकार  चोरी  हो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्य  और

 उत्तरदायी  ट्रेवल  एजेंटों  के  विरुद्ध  आरम्भ  किए  गए  मुकदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  म्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  के०  नटवर  :  पासपोर्ट
 बाद  से  500  खाली  पासपोर्ट  आवेदन  पत्रों  की  चोरी  होने  के  बारे  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट

 अहमदाबाद  की  रिपोर्ट  पर  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  ने  एक  ट्रेवल  एजेंसी  यानी  मंससं  अहमदाबाद  गाइड
 पर  छापा  मारा  ।

 से  चोरी  के  बारे  से  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  की  जाँच  पड़ताल  अभी  चल  ही  रही

 सोवियत  संघ  से  पोलियो  बेब्सोन  का  झायात

 8604-  भरी  यद्वंतराब  घड।क्ष  पाटिल  :  क्या  प्रशान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सोवियत  संघ  ने  देश  में  पोलियो  वैक्सीन  के  निर्माण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  सप्लाई  करने
 का  प्रस्ताव  किया

 षु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  इस  पर  कया  कायंवाही  की  गई

 क्‍या  इस  समय  पोलियो  वैक्सीन  का  सोवियत  संघ  से  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  उत्पादन  झोर  पूति  विभाग  में  र/ज्य  मनन्‍्त्री  शिवराज  वो०  :

 हां  ।  सोवियत  यूनियन  ने  भारत  में  मुख  से  लिए  जाने  वाले  पोजियो  टीकेंःकी  परियोजना  की
 स्थापना  के  लिए  परामर्शदाता  सहयोग  का  प्रस्ताव  किया

 सहयोग के  ब्योरों  के  सम्बन्ध  में  वार्ता  प्रगति  स्थिति  में  है  ।

 और  सोवियत  यूनियन  मुख  से  लिए  जाने  वाले  पोलियो  के  टीके  आयात  के
 स्रोतों  में  से एक  स्नोत  रहा  सोवियत  संघ  से  हाल  ही  में  ओ०  पी०  वी०  का  आयात  निम्न  प्रकार  से

 हुआ  है  :
 ॥

 1984-85  84-85  .  3,000,000  छुराके
 1985-86  8,6096, 7  5  खुराक
 1986-87  3,5000,00  खराके
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 प्रौद्योगिको  सिशन

 ]

 8605.  थ्रो  काली  प्रसाद  पासडेय  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  क्‍या  सरकार  देश  के  विकास  के  लिए  पांच  प्रौद्योगिकी  मिशनों  की  योजना  को  कार्यान्वित
 करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इन  प्रौद्योगिकी  मिशनों  के  सम्बन्ध  में  वित्तीय  वर्ष  1988-89  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  के  लिए  कितनी  धनराशि  व्यय  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 है  तथा  इसका  कार्यान्वयन  कब  तक  आरम्भ  होगा  और  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  मिशन  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन्हें  कब  तक  पूरा  किया  जायेगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  श्रौर  पूतति  बिसाग  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  थो०
 :  हां  ।

 से  (1)  पेयजल  |

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्कीमों  के  अन्त्गंत  1988-89  के  लिए  स्वीकृत  परिव्यय  410  करोड़
 रुपये  राज्य  क्षेत्र  एन ०एन०  पी०  आवश्यकता  के  अन्तगंत  अनन्तिम  परिव्यय
 520.48  करोड़  रुपये  है  ।  मिशन  क्रियाकलापों  का  कार्यान्वयन  1986-87  में  शुरू  हुआ  लगभग
 170  हजार  समस्‍या  वाले  ग्रामों  की योजनागत  सूची  में  से  1988  तक  लगभग  90  हजार
 रूप  में  शामिल  किये  को  सम्मिलित  किया  वर्ष  1988-89  के  दोरान  पूरी  तरह  से  32,678
 और  आंशिक  रूप  से  23,799  को  शामिल  करने  का  लक्ष्य  शेष  समस्‍या  वाले  ग्रामों  को  सातवीं
 योजना  अवधि  के  अन्त  तक  इस  स्कीम  में  शामिल  कर  लिया  जाएगा  ।

 (7)  तेलहन

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  व्यय  का  लक्ष्य  नीचे  दिया  गया

 हकोम  का  नाम  व्यय  का  लटक्षय  भारत  सरकार  अंशदान

 राष्ट्रीय  तेलहहन  विकास  29.32  करोड़  16.50  करोड़
 परियोजना

 तेलहन  उत्पादन  थ्रस्ट  35.00  करोड़  35.00  करोड़
 परियोजना

 योग  64.32  करोड़  51.50  करोड़

 मानसून  में  20  प्रतिशत  को  कमी  के  बावजूद  वर्ष  1986-87  6-87  में  तेलहन-उत्पादन  वर्ष  1985-86  6
 की  तुलना  में  लगभग  6  प्रतिशत  अधिक  रहा  ।  वर्ष  1987  को  खरीफ  फसल  में  सू्यंमुखी  और  सोयाबीन

 के  क्षेत्र  सामान्य  स्तर  से  काफी  ऊंचे  इसके  अलावा  आदइ्ता  प्रतिबल  के  बाबजूद  1987-88  में  रबी

 तेलहन  के  रिकार्ड  उत्पादन  होने  का  अनुमान

 यह  मिशन  1990  तक  कार्य  करेगा  ।

 ।



 लिखित  उत्तर  ह  27  1988

 दुशसंचार
 1988-89  88-89  के  लिए  1700  करोड़  रुपये  के वाधिक  योजना  आवंटन  में  से  प्रौद्योगिकी  मिशन  के

 व्यय  की  पूर्ति  की  गई  की  गई  प्रगति  का  विस्तृत  ब्यौरा  नीचे  दिया  जा  रहा  है  :

 1  सेवा  को  गुणवत्ता  सें  रधार

 लक्ष्य  उपलब्धि

 मार्च  1988  १
 काल  सफलता  दर

 सकसंस  रेट )
 स्थानीय  काल  93.5  31-3-198

 जंक्शन  काल  94.0  90.6

 एस०  टी ०  डी०  काल  50.0  69.4

 2.  टेलीफोन  की  खराबी  दर  20.0

 3.  टेलेक्स  की  खराबी  दर  43.0  35.4

 4.  मैनुअल  ट्रंक  कार्यक्षमता  75.5  84.5

 टेलाप्रामों  के  वितरण  में  सुधार
 ह

 500  बड़े  केन्द्रों  मे ंदिन  के
 घंटों  के  भीतर  टेली  ग्रामों  के
 वितरण  की  प्रतिशतता  60.0  72.2
 प्रामोण  संचार  में  सुधार

 तक )
 लम्बी  दूरी  के  सावंजनिकः  ध

 टेलीफोनों  को  बढ़ाए  लिए वित्तीय अनुमान 550 करोड़  रुपये
 रुष््ट्रीय  साक्षरता  सिशन  एल०

 से के द्रीय क्षंत्र के  से  340  की  अवधि  के  लिए  वित्तीय  अनुमान  550  करोड़  रुपये  जिसमे
 से  के  द्रीय  क्षंत्र  के  अंतर्गत  340  करोड़  रुपये  और  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  करोड़  रुपये  ।  9४  8-89
 के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  75.50  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  राज्य  क्षेत्र  करोड़ रुपये  के
 लिए  केन्द्रशासित  प्रदेशों

 की
 वाधिक  आयोजना  पर  कार्यकारी  दल  द्वारा  शुरू हो  करोड़  रुपये  की

 सिफारिश  की  गई  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  का  कार्यान्वयन  पहले  ही  शुरू  हो  गया  राष्ट्रीय
 साक्षरता  मिशन  का  उद्देश्य  है |  तक  स्कीम  से  35  आयु  ब्ग  के  8  करोड़  निरक्षर  व्यक्तियों  को

 चलाऊ साक्षरता प्रदान करना है । (५) प्रतिरक्षण केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजना स्कीम के के प्रतिरक्षण कार्यक्रम



 ?  1910  ॥
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 के  लिए  52  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  5-8  ५  के  दौरान  182  जिलों  को  शामिल  किया  1948-89  के दौरान, 122 जिलों को शामिल करने का लक्ष्य है। 1990 तक ads प्रतिरक्षण कर लिः जाने  9
 के  जिलों  को  शामिल  करने  का  लक्ष्य  जातियों/ग्रनुसुच्तित  तक  सवंत्र  प्रतिरक्षण  कर  लिः  जाने  की

 आशा  है  ।

 विशाश्वापत्तनम  में  नोसेना  गोदो  में  श्रमूसचित  जातियों/श्रनुसचित  जतजातिपों  के
 कर्मचारियों  के  जिए  संरर्क  ग्रधिक्रारो

 ]

 8606.  भ्रो  श्रनःवि  चरण  द।स  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  विशाखापत्तनम  स्थित  नौसेना  गोदी  में  अनुभूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  कमचारियों  के  लिये  कोई  संपकं  अधिकारी  नियुक्त  किया  गया  है  और  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  कमं  चारियों  की  शिकायतों  की  जांच  के  लिए  एक  बिशेष  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  सेल  बनाया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध्ंतोष  मोहत  :  और  पूर्वी  नौसेना  कमान
 विशाखापत्तनम  का  संपर्क  अधिकारी  विशाखापत्तनम  में  नौसेना  गोदी  के  अनुसूचित  जाति

 मर  अनुसूचित  जनजाति  के  कमंचारियों  से  संबंधित  सभी  मामलों  को  देखता  है  ।  यह  व्यवस्था  सुचारू
 रूप  से  चल  रहो  है  ।

 कनिष्ठ  प्रमियंताशों  की  वरिध्ठता  के लिए  उनकी  पिछलो  सेयाश्रों  को  गणना

 8607.  भ्री  नारायण  चौबे  :  क्‍या  गृह  मंत्री  नगर  निगम  के  कमंचारियों  की  वरिथ्ठता  के  लिए
 उनकी  पिछली  सेवाओं  की  गणना  करने  के  रे  में  से  पिछली  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2552
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कतियय  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  के  मामले  में  नियमों  और  विनियमों  का
 उल्लंधन  करके  उन्हें  अनुचित  लाभ  देने  के  उद्देश्य  से उनकी  पिछली  सेवाओं  की  गणना  करने  के  बारे
 जिससे  गया  अन्य  कनिष्ठ  अभियंताओं  को  स्थायी  रूप  से  हानि  पहुंची  जांच  की  गई

 यदि  तो  इस  जांच  के  निष्कर्ष  क्या

 कया  गई  क्‍त  उल्लंघन  जानबूक्षकर  इस  मामले  में  रुचि  रखने  वाले  व्यक्तियों  की  सांठ-गांठ  से
 किया  गया  ह

 यदि  तो  इस  मामले  में  निगम  के  दोषी  पाये  गय्रे  अधिकारियों  के  खिलाफ  क्या
 त्मक  कार्य  वाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  अभी  तक  कोई  जांच  नहीं  की  गई  तो  क्या  ऐसी  जांच  करने  का  प्रस्ताव  है  और

 यदि तो इसके क्‍या कारण हैं ? लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह भम्त्रालय में राज्य मंत्री : पी० : जी श्रीमान्‌ । 69,
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 से  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  नियम  के  उपबंधों  की  गलत  व्याख्या  की  और  गलती  से

 लागू  किया  तथा  अपने  कुछ  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  को  वरिष्ठता  श्रयोजनों  के  लिए  पिछली  सेवा  का  लाभ
 दिया  ।  उन्हें  भविष्य  में  नियमों  के  उपबंधों  का  सख्ती  से  पालन  करने  के  निर्देश  दिए  गए  थे  ।  यह  निर्णय
 किया  गया  था  कि  पिछले  मामले  जिनमें  ऐसा  लाभ  दिया  गया  पर  पुनः  कार्यवाही  नहीं  की  जाए
 क्योंकि  इस  बिलम्बित  स्थिति  में  उनको  उचित  रूप  से  निर्धारित  करना  प्रशासनिक  रूप  से  संभव  नहीं

 होग  ।

 केरल  को  शनुदान  के  रूप  में  दी  गई  राशि

 8608.  श्री  वरकम  युरुषोत्तमन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  को  अनुदान  अथवा  ऋण  के  रूप  में  प्रति  वर्ष  कितनी

 सहायता  राशि  दो

 इस  राज्य  को  अन्य  राज्यों  को  तुलना  में  कितनी  सहायता  दी

 क्‍या  राज्य  को  दी  गई  सहायता  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  कम

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इसके  लिए  कया  सुधारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  सें  र।ज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बीरेस
 सिंह  :  केरल  को  अपनी  वाधिक  योजनाओं  के  वित्तपोषण  के  लिए  वर्ष  1985-86,

 _  1986-87  तथा  1987-8  8  के  दोरान  क्रमशः  178.01  करोड़  217.63  करोड़  रुपये  तथा
 273.30  करोड़  रुपये  की  धनराशि  आवंटित  की  सहायता  की  वतंमान  पद्धति  के  अनुसार  उक्त
 धनराशि  का  70  प्रतिशत  ऋण  के  रूप  में  है  तथा  30  प्रतिशत  अनुदान  के  रूप  में  है  ।

 अन्य  गैर-विशेष  श्रेणी  राज्यों  की  तुलना  में  केरत  को  जाबंदित  धनराशि  कुल  आवंटन  के
 5.37  प्रतिशत  के  बराबर

 से  14  गैर-विशेष  श्रेणी  राज्यों  को  आवंटित  कुल  सहायता  में  केरल  का  प्रतिशत
 हिस्सा  4  राज्यों  से अधिक  है  किन्तु  9  राज्यों  से  कम  प्रत्येक  राज्य  को  किया  गया  राष्ट्रीय
 विक्कास  परिषद

 द्वारा  स्वीकृत  संशोधित  गाडग्रिल  फार्मूले  के  अन्तगंत  सातवीं  योजना  के  लिए  तय  किए
 गए  कुल  आवंटन  में  उनके  हिस्से  पर  आधारित  होता  है  ।  इसके  विदेशी  सहायता  प्राप्त
 नाओं  के  अतिरिक्त  सम्बद्ध  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता  के  संवितरण  की  प्रगति  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  प्रत्येक  राज्य  को  आवंटित  की  गई  है  ।  केरल  अथवा  अन्य  किसी  राज्य  को  सहायता
 में  बुद्धि  के  लिए  सुधा  रात्मक  उपाय  करने  का  प्रश्न  नहीं

 वक्षिणी  कोरिया  के  साथ  इलेक्ट्रानिक्स  में  संघुक्त  उद्यम  लगाना

 8609.  श्रोकांत  वश  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  किसी  भारतीय  इलेक्ट्रानिकी  कम्पनी  ने  दक्षिण  कोरिया  के  सहयोग  से  देश  में
 सामान  का  निर्माण  करने  वाली  यूनिट  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  स्थापित  करने  हेतु  कक्म

 शठाये

 यदि  तो  यह  यूनिट  किस  स्थान  पर  और
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 उस  संयुक्त  उद्यम  परियोजना  में  कुल  कितनी  घनराशि  के  निवेश  का  प्रस्ताव  है  ?

 रक्षा  मन्‍्त्रालय  में  रक्षा  उत्पावन  झौर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  पाटिल  ):
 नहीं  ।  कुछ  कम्पनियों  दक्षिण  कोरियाई  कम्पनियों  से  तकतीकी  सहयोग  प्राप्त  कर

 रही

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जेव-प्रौद्योगिकी  का  प्रभात

 8610.  श्रो  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 -  क्‍या  सरकार  ने  जानवरों  और  मानव  जीवन  पर  जैव  प्रौद्योगिकी  के  के  बारे
 में  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  वैज्ञानिकों  को  यह  कार्य  सौंपने  का  विचार  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  क्या  कायेक्रम  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  हो र  पूर्ति  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  झिवराज  बो०
 जी  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हाल  ही  के  वर्षों  में बायोटेक्नालोजी  में  प्रमुख  उपलब्धियों  को  ध्यान  मे  रखते  हुए  सरकार
 ने  निम्नलिखित  कार्यक्रमों  सहित  विभिन्‍न  कार्यक्रम  शुरू  किए  हैं  :--

 कृषि  :

 उच्च  उत्पादकता  वाली  प्रजातियों  की ऊतक  संवधित  पोधा  पोषकों  के  रूप  में  नाईट्रोजन
 सुदृढ़ीकरण  सूक्ष्म-जेवों  का  उपयोग  और  मछली  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  हार्मोन  सम्बन्धी

 पशुपालन  :

 भ्रूण  प्रत्यारोपण  प्रोद्योगिकी  के  माध्यम  से  पशु  यूथ  दूध  की  उत्पादकता  में  करने  के
 लिए  वृद्धि  हार्मोन्ज  और  रोगों  के  विरुद्ध  तथा  बंध्यीकरण  के  लिए  टीकों  का  विकास  ।

 मानव  स्वास्थ्य  :

 रोगों  के  विरुद्ध  परिष्कृत  टीकों  का  विकास  तथा  गर्भावस्‍था  और  रोगों  का  शीघ्र  पता
 लगाने  के  लिए  रोग  नैदानिकी  किटो  का  प्रजनन  क्षमता  नियंत्रण  के  लिए  टीकों  का  विकास
 आदि  ।

 -  भारतीय  सांस्कृतिक  सस्‍्यन्ध  परिथद  को  सहायता  तथा  सलाह
 देने  के  लिए  समिति  का  गठन

 '  611.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  की  विभिन्न  गत्तिविधियों  के  सम्बन्ध  में  सहायता
 ओर  सलाह  देने  के  लिये  कितनी  समितियों  का  गठन  किया

 71



 लिखित  उत्तर  27  1988

 पहले  से  ही  गठित  समितियों  का  वर्तमान  दर्जा  क्या  है और  उन  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या
 और

 क्‍या  इन  समितियों  को  राष्ट्रपति  और  परिषद  की  सामान्य  सभा  से  मंजूरी  मिल
 गई  है  ?

 विदेध  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रौ  के०  नटबर  :  शून्य  ।

 भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  के  संविधान  में  वित्त  समिति  की  तो  व्यवस्था  है
 इसके  अतिरिक्त  परिषद  की  तथा  परामर्श  के  लिए  निम्नलिखित  परामशे  समितियां  स्थापित  की
 गई  हैं  :-.

 1.  भारतीय  सां०  सं०  प०  की  स्थाई  समिति  ।

 .  विदेशी  छात्रों  क ेलिए  स्थायी  समिति  ।

 .  समसामयिक  कलाओं  के  लिये  परामशंदायी  पैनल  )

 .  शास्त्रीय  नृत्य  के  लिए  परामशंदायी  पैनल  )
 -  परम्परागत  कलाओं  और  हस्तकलाओं  के  लिये  परामशंदायी  पैनल  ०ए०सी०  )
 »  लोक  कलाओं  और  कठपुतलियों  के  खेल  के  लिये  परामशंदायी  पैनल  ०एफ०ए  इन समितियों और पैनलों के सदस्यों का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया  )
 .  शास्त्रीय  संगीत  के  लिए  परामशंदायी  पैनल  ।

 .  थियेटर  के  लिये  परामर्श  समिति  |

 प्रकाशन  के  लिये  परामशंदायी  पैनल  । ७

 0०

 -3

 ७४

 (»

 +

 ०

 दक्षिण  ओर  दक्षिण  पूर्व  एशिया  के  केन्द्र  के  लिये  परामशंदायी  पैनल  ।

 अफ्रीका  के  निमित्त  केन्द्र  के  लिये  परामर्शदायी  पैनल  |

 लातिन  अमरीका  के  निमित्त  केन्द्र  के लिये  परामशंदायी  पैनल  ।

 दृश्य-श्रव्य  उत्पादों  के  लिये  परामशंदायी  पैनल  ।

 इन  समितियों  और  पैनलों  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  दिया  गया
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी  ०--6043/88  |

 इन  समितियों  और  पैनलो  को  भा०सा०सं०प०  के  अध्यक्ष  ने  अपना  अनुमोदन  दे  दिया  है
 और  परिषद  की  महासभा  का  अनुमोदन  आवश्यक  नहीं  है  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  प्ोर  ब्रिटेन  द्वारा  नियालिन  को
 व.किस्तान  के  हिस्से  के  रूप  में  दर्शाता

 डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अमेरिकन  एल्पाइन  जनंल  द्वारा  सियाचिन  क्षेत्र  को  पाकिस्तान  के  हिस्से
 के  रूप  में  गलत  दर्शाये  जाने  की  जानकारी

 क्‍या

 टाइम ग्रुप वल्ड एटलस ने भी सियाचिन क्षेत्र को पाकिस्तान के एक हिस्से के रूप में दिखाया 72
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 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सम्बद्ध  क्षेत्रों  स ेकोई  विरोध  प्रकट  किया  गया  यदि
 तो  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  गई  और

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विवेज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  और  हां  ।

 हाँ  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिक्रिया  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 प्लेनिटोरियम  की  हवापना

 8613.  प्रो०  नारायण  चन्‍द  पराशर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसे  अनेक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  हैं  जिनमें  एक  प्लेनिटोरियम  :  हीं
 यदि  तो  ऐसे  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  क्‍या  कंन्द्रीय  सरकार  का

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में
 कम

 से  कम  एक  प्लेनिटोरियम  की  स्थापना  करने  हेतु  इन  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  को आवश्यक  सहायता  उपलब्ध  करए'ने  का  विचार  और

 यह  किस  तारीख  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्तादन  और  पूर्ति  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वी०  :
 हां  ।

 (@)  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्र  जहां  एक  भी  तारामंडल  नहीं  है  वे  हैं  :

 राज्य  :  अरुणाचल  हिमाचल  जम्मू  और  मध्य
 शिपुरा  ।

 केसर  शासित  क्षेत्र
 :
 अण्डमान  और  दादरा  और  नगर

 दीव  और  दमन  ।  *  ह

 तारामण्डल  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के
 पार्स  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं

 जापान  से  वी०  सी०  झार०  प्रौद्योगिको  का  झ्रायात

 8614.  क्र  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बटाने  की  कृपा  करेंगे  कि  ः

 )  की  जापान  ने  वीडियो  कैसेट  रिकाड्डरों  के  निर्माण  के  लिए  सम्पूर्ण  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  .
 कराने  से  इस  तर्क  पर  इन्कार  किया  है  कि  इनमें  से  तथा  रिकाडिग  हेड्सਂ  जेसी  कुछ

 तृतीय  विश्व  के  लिए  संवेदनशील  और  पूर्ण  नियंत्रित  प्रौद्योगिकियों  के  निर्यात  संबंधी
 ग्रुप  द्वारा  लगाए  गए  प्रतिबन्धों  के  अन्तगंत  आती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंभालय  में  रक्षा  उत्पादन  शोर  धृ्ति  बिमाय  में  राज्य  मंत्रो  शिव  राज  बो०  ;
 और  हालांकि  कुछ  जापानी  कम्पनियों  ने  वीडियो  कैसेट  रिकाइंरों  के  कुछ  महत्वपूर्ण  संघटक

 आल
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 पूर्णों  के  विनिर्माण  में  प्रयृकत  होने  वाली  प्रौद्योगिकी  का  अन्तरण  करने  में  अनिच्छा  दिखाई
 कुछ  भारतीय  कम्पनियों  को  वीडियो  कंसेट  रिकार्डरों  का  आमूलचून  रूप  से  विनिर्माण  करने  के  लिए
 प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 वीडियो  कंसेट  रिकार्ड  रों/वीडियो  कैसेट  प्लेयरों  के  विनिर्माण  के  लिए  पहले  ही  प्राप्त  कुछ  प्रस्तावों
 के  आधार  पर  इकाइयों  को  अनुमति  देने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  तथा  इस  स'बन्ध  में
 शीघ्र  ही  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 गोझा  में  राज्य  लोक  सेवा  शभ्रायोग

 8615.  श्रो  शांतारास  नायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोवा  में  राज्य  लोक  सेवा  आयोग  स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  करने  का  विचार

 कया  गोवा  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  विचार-विमर्श  किया

 यदि  तो  किन  बातों  पर  विचार-विमर्श  किया  और

 (=)  प्रस्तावित  राज्य  लोक  सेवा  आयोग  का  स्वरूप  कार्य-क्षेत्र  और  सदस्यों  की  संख्या  क्या

 होगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  यह  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री
 पो०  :  से  गोवा  सरकार  ने  पहले  ही  गोवा  लोक  सेवा  आयोग  स्थापित  करने

 का  निर्णय  ले  लिया  किन्तु  यह  सूचित  किया  है  कि  इसमें  कुछ  और  संमंयं  लग  सकता  इस  बोच

 रॉज्य  सरकार  के  अनुरोध  गोवा  राज्य  की  आवश्यफर्ताओं  कौ  पूरा  करने  के  लिए  31-5-19  88

 तक  अथवा  राज्य  लोक  सेवा  आयौग  के  स्थापित  होने  इनमें  सें  जो  भी  पहले  संध  लोक  सेवा

 मायोग  के  अधिकार  क्षेत्र  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।
 मु

 इलेक्ट्रानिक  सामान  के  उत्पादन  का  मूल्य॑

 86  '6.  श्री  सेयव  शाहबुद्दीन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  ब्रताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  देश  में  कुल  कितने  मूल्य  के  इलेक्ट्रानिक  सामान

 का  उत्पादन  किया

 पूर्णतः  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  कुल  कितने  मूल्य  के  इलेक्ट्रानिक  सामान  का

 उत्पादन  किया

 पूर्णतः  अथवा  आंशिक  तौर  पर  आयातित  प्रौद्योगिकी  पर  जाधारित  कितने  मूल्य  के

 क्ट्रानिक  सामान  का  उत्पादन  किया  और

 ह्वितीय॑  श्रेणी  में  उत्पाद  के  मूल्य  में  शामिल  आयातित  प्रौद्योगिकी  एंक  मुश्त  भुगतान
 और  आवर्ती  रायल्टियों  के  रूप  में  कितनी  लागत  आई  ?

 ह॒

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मैंत्रों  शिवराज  बोौ०  :

 थह  अनुमान  लगाया  जाता  हैं  कि  वर्ष  1987-88  भें  इलेक्ट्रानिंकी  वस्तुओं  के  उत्कादन  का  मूल्य
 लमसंभ  5285  करोड़  रु०
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 और  विभिन्‍न  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  वाली  लगभग  2500
 कम्पनियां  कई  ऐसी  वस्तुओं  का  उत्पादन  किया  जाता  जिनके  लिए  शरू-शुरू  में  विदेशी  सहयोग
 की  अनुमति  दी  गई  कितना  उत्पादन  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  के आधार  पर  हो  रहा  है और  कितना
 जायातित  प्रौद्योगिकी  के  आधार  पर  हो  रहा  यह  बताना  कठिन  है  ।

 आयातित  प्रौद्योगिकी  के  लिए  की  जाने  वाली  अदायगी  सरकार  मंत्रालय  )  द्वारा
 विदेशी  सहयोग  के  लिए  निर्धारित  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  की  जाती  है  ।

 ब्रलिल  मारतोय  शोर  सिविल  सेवाह्ों  के  भ्रधिकारियों  द्वारा
 स्वेश्छिक  सेवानिवृत्ति

 :
 8617.  श्री  सेबव  शाहब॒ुह्दोन  :  क्‍या  प्रधाम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतीय  और  सिविल  सेवाओं  के  उन  अधिकारियों  की  संख्या  का  सेवावार  तथा
 संवरगंवार  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  इस  नियम  के  बनने  के  बाद  स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति  की  अनुमति  दी

 गई
 प्रत्येक  सेवा  के  ऐसे  अधिकारियों  की  संख्या  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  आवेदन  पत्रों  पर

 विच्यर  किया  जा  रहा  और

 ऐसे  अधिकारियों  की  संख्या  किंतनी  है  जिन्हें  स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति  की  अनुमति  नहीं  दी
 णई  है  ?

 शिकायत  तथा  पेंशन  भंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  सम्तो
 पो०  :  से  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  ऐसे  सदस्यों  को  जो  स्वेल्छिक

 सेवानिवृत्ति  चाहते  उन  राज्य  सरकारों  को  आवेदन  देना  होता  है  जिनके  संवर्गों  में  वे  शामिल  हैं  ।

 केन्द्रीय  सेवाओं  के  मामले  आवेदन  पत्र  संबंधित  संवर्ग  प्राधिकारियों  को  भेजा  जाना  होता
 है

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  तथा  केन्द्रीय  सेवाओं  के  ऐसे  सदस्यों  से  सम्बन्धित  जिन्हें
 स्वेच्छिक  सेबानिवृत्ति  लेने  की  अनुमति  दे  दी  गई  केन्द्रीकृत  रूप  से  नहीं  रखी  जाती

 देश्न  में  विद्वड़  जिलों  की  संख्या

 8618.  ब्रो०  पो०  जे०  कुरिथम  :  क्‍या  बोजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिलों  के  पिछड़ेपन  के  मानदण्डों  में  परिवर्तन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  समय  देश  में  कुल  कितने  पिछड़े  जिले  और

 केरल  में  पिछड़े  जिलों  के  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिए  किये  जा  रहे  विशेष  आवंटन  का
 ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  सम्त्ालय  में  राज्य  मन्धो  तथा  कार्यक्रम  कार्यात्वयत  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  बोरेग
 सिंह  :  से  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  विकास  क्रायं  मरुस्थल  विकास  पव॑ंतीय
 क्षेत्र  विकास  कार्थ  जनजातीय  उप-योजना  आदि  जैसे  कुछ  विशेष  कार्यक्रम  हैं  जिनके  अन्त्गंत  विशिष्ट

 ८
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 उद्देश्य  कें  लिए  अंथवा  लोगों  के  विशेष  वग  के  लिए  चुनिंदा  जिलों/जिलों  के  भागों  में  विशेष  सहायता
 प्रदान  की  जाती  वे  जिले  जो  विकास  की  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  हैं  को  विशेष  रूप  से  औद्योगिक

 दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  के  रूप  में  चित्रित  किया  जाता  इस  योजना  के  अन्तगंत  31-3-  988  की

 स्थिति  के  अनुसार  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  300  जिले  थे  ।  केरल  में  इस  प्रकार  के  सात  जिले

 समलेश्या  रोधफ  धोषध  पोधा

 $619.  श्री  एस  >  बी०  पिदनाल  है|
 श्री  जो०  एस०  बसव॒राजू  |
 श्रीमती  ऊषा  चौधरी  |  े  रु  है
 श्री  चितामणि  जेना  ह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  मोहनमाई  पटेल
 श्री  एस०जो  ०वो  ०बो ०  महेश्वर  राव  |

 किः
 क्‍या  सेंट्रल  इस्टीट्यूट  ऑफ  मेडिसिनल  एण्ड  एरोमेंटिक  प्लांट्स  ने  मलेरिया-रोधक

 ओषध  पौधा  उगाने  क॑  लिए  तकनीकी  का  विकास  किया  है  5

 *  इस  पर  कुल  कितनी  राशि  खर्च  को

 इस  प्रकार  विकसित  औषधि  मलेरिया  के  रोकथाम  में  किस  सीमा  तक  प्रभावी  रही
 भर

 बाजार  यह  औषधि  कब  तक  उपलब्ध  कराये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  मंत्र,लय  में  रक्षा  उत्पादन  श्रोर  पू्ि  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :
 केन्द्रीय  औषधीय  ओर  संगध  पौधा  संस्थान  आई०  एम०  ए०  ने  आटिमिसिया  एनुआ

 नाम  का  एक  चाईनीज  मलेरिया  रोधी  औषधि  पौधे  का  यहां  प्रवेश  कराया  जो  कश्मोर  घाटी  में
 के  रूप  में  साधारणतवा  जाना  जाता

 इस  पर  अब  तक  लगभग  3  लाख  रुपये  की  राशि  व्यय  की  गई

 अन्तर्राष्ट्रीय  भेषज  संहिता  में  यह  सूचित  किया  गया  है  कि आटिमिसिया  एनुआ  में
 मिसिनाइन  वतंमान  हैं  जो  क्लोरोक्बिन  प्रतिरोधी  मलेरिया  पैरासाइटों  )  से  उत्पन्न  मलेरिया

 और  मलेरिया  की  रोकथाम  के  लिए  प्रभावकारी  भारतीय  परिस्थितियों  में
 ओषधि  के  प्रभाव  की  केन्द्रीय  ओषधि  अनुसंधान  लखनऊ  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 संस्थान  में  किये  जा  रहे  नंदानिक  परीक्षणों  की सफलता  पर  औषधि  का  विपणन  निर्भर  .

 प्रनुसूचित  जातियों/झनुसचित  जनजातियों  के  लिए  श्रावासोय  स्कूल
 8620.  श्री  झ्रार०  एस  भमोये  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  क ेलिए  अतिरिक्त
 आवासीय  स्कूल  खोलने  की  मांग  की  जा  रही  और

 यदि  तो  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  में  कार्यान्वयन  के  लिए  इस  संबंध  में  क्या  कार्यक्रम
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 तैयार  किया  हे  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  में  इस  बारे  में  क्‍या  व्यवस्था  की  गई  है
 अथवा  करने  का  विचार  है  !

 कल्याण  सम्त्रालय  में  उप-मंत्रो  सुसित  :  देश  में  अनुसूचित  जातियों

 अनुसूचित  जनजातियों  के  बच्चों  के  लिए  और  अधिक  आवासीय  स्कूल  खोलने  के  लिए  कुछ  प्रदेशों  द्वारा

 सुन्नाव  दिये  गये

 कुछ  राज्य  सरकारों  ने  राज्य  योजना  के  रूप  में  आवासीय  स्कूलों  के  निर्माण  का  का  शुरू
 किया  हुआ  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  विशेष  के  द्वीय  सहायता  कः  अंश  भी  विशेषकर  आदिम  जातियों
 के  आवासीय  स्कूलों  के  निर्माण  पर  लगाया  जा  रहा  अनुसू चित  जातियों  और  अनुसूचित  जन«
 जातियों  के  बच्चों  के  आवासीय  स्कूलों  के  निर्माण  की  कोई  कन्द्रीय  क्षेत्र/कन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  नहीं

 प्रायोग  में  प्रतिनिधित्व

 8621.  श्रो  बी०  एस०  कूष्ण  प्रग्यर  :  क्‍या  कल्पाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अल्पसंख्यक  आयोग  में  आंग्ल  भारतीय  का  कोई  भी  प्रतिनिधि  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  अल्पसंख्यक  आयोग  में  आंग्ल-भारतीय  समुदाय  का  एक
 प्रतिनिधि  नामांकित  क  रने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारो  :  और
 संख्यक  आयोग  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  घामिक  अल्पसंख्यक  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं

 ।  अल्पसंख्यक
 आयोग  में  आंग्ल-भारतीय  के  प्रतिनिधित्व  को  नामित  करने  का  प्रश्र  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  परिषव  में  एग्लो  भारतीय  समुदाय  का  प्रतिनिधि

 8622.  श्री  बो०  कृष्ण  भ्रब्यर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  में  एंग्लो-भारतीय  समुदाय  क॑  लोगों  का  को  ई  प्रतिनिधि
 ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  एंग्लो-भारतीय  समुदाय  की  विभिन्‍न  समस्याओं  के
 धान  की  दृष्टि  से  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  में  इस  समुदाय  का  कोई  प्रतिनिधि  मनोनीत  करने  हेतु  कदम
 उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंझान  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गद  मंत्रांलय  में  राज्य  मंत्रो
 पो०  :  और  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  का  गठन  जातिवाद

 और  क्षेत्रीयतः  की  बुराइयों  से  निपटने  के  उपायों  का  पता  लगाने  और  देश  की  एकता  और  अखण्डता
 को  सुदृढ़  करने  के लिए  सुझाव  देने  के  लिए  किया  गया  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  में  जातिवार
 प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नेल्लोर  में  भूकम्प

 8623.  श्री  एचक०  ए०  डोरा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदे  |  के  नेल्लौर  नगर  में  22  1988  की  सुबह  भूकम्प  आया  यदि
 तो  भूकम्प  की  तीब्रता  कित  ती

 (a)  तत्संबंधी  ब्योर  |  क्या  और
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 भूकम्प  के  कारण  क्या  थे  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  प्रौर  पूति  विभाग  में  राज्य  शिवराज  बो०  :
 और  2?  1988  की  सुबह  भूकम्प  का  एक  झटका  आया  रिक्टर

 पैमाने  पर  इसका  परिणाम  4.1  भूकम्प  का  यह  झटका  नेल्लोर  और  निकटवर्तों  क्षेत्रों  भें  महश्लूस
 किया  किन्तु  इससे  किसी  तरह  के  नुकसान  का  समाचार  प्राप्त  हुआ

 (=)  भूकम्प  आने  का  कारण  कुडप्पा  बेसिन  के  पूर्वी  किनारे  के  पास  विभग  क्षेत्रों  का
 होना

 बताया  जाता  है|  ऐसे  विभंगों  के  पास  भूव॑ज्ञानिक  उद्गम  की  शक्तियों  के  सन्रिय  होने  पर  चट्टानें  खिसकने

 ले  अक्सर  भक म्प  आता

 संयुक्त  रक्षा  प्रनुसंघान  परियोजना  के  लिए  ब्रिटेन  के साथ  समभोता  झापन

 8624.  भ्री  एज०  एन०  नन्‍्जे  गोौहा  :  क्‍या  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  ब्रिटेन  ने  संयुक्त  रक्षा  अनुसंधान  परियोजना  के  लिए  किसी  समझौता

 ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  इस  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  कब  किए  गये  ;

 ब्रिटेन  किस  क्षेत्र  में  अपनी  तकनीक  का  अन्तरण  और

 क्‍या  इससे  भारतौय  वायुसेना  की  शक्तित  में  वृद्धि  होगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंठो  संतोष  मोहन  :

 11  1988

 और  समझौता  ज्ञापन  का  सम्बन्ध  विभिन्‍न  रक्षा  प्रौद्योगिकियों  के  अनुसंघान  तथा

 विकास  में  सहयोग  से  है  न  कि  विशिष्ट  हथियार  प्रणालियों  समझोता  ज्ञापन  में  शामिल  विशिष्ट

 क्षेत्रों  के  ब्यौरे  बताना  लोक-हित  में  नहीं  होगा  ।

 सोभा  सुरक्षा  बल  में  जबानों  को  पवोस्मातियां  देना

 8625.  श्री  शामणम
 है  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  बलव-त  सिह  राभवालिया  )

 क्या  सीमा  सुरक्षा  बल  के  अधिकारियों  को  पदोनन्‍नतियां  अखिल  भारतीय  स्तर  पर

 बरिष्ठता  के  भाधार  पर  दी  जाती  है  जबकि  जवानों  को  पदोन्‍नतियां  क्षेत्रीय  स्तर  पर  वरि्ठ्ता  के

 आधार  पर  दी  जातो  है  और  उनका  स्थानान्तरण  अखिल  भारतीय  आधार  पर  किया  जाता

 यदि  तो  सीमा  सुरक्षा  बल  के  अधिकारियों  और  जवानों  पदोन्‍नति  और

 नान्तरण  के  लिए  अलग-अलग  मानदण्ड  अपनाने  के  क्‍या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  इन  मामलों  में  अपनाये  जा  रहे  मानदण्डों  को  युक्तिसंग्रत  बनाने  का

 बिचार  है  ताकि  किसी  प्रकार  का  अन्याथ  न  हो  ?

 लोक  दिकायत  तथा  पेंक्षत  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंक्तलथ से  राह्य  अंत्रो
 पो०  :  से  सीमा  सुरक्षा  बल  के  अधिकारियों  को  पदोन्नति  सीमा
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 सुरक्षा  बल  की  पदोन्त्रति  और  सेवा  1978  के

 बंधों  द्वारा  विनियमित  की  जाती  हैं  और  अन्य  रेंकों  आर०  एस०  )  पर  पदोन्‍नतियां  सीमा  सुरक्षा
 बल  अधिकारी  और  अवर  पदोन्नति  और  वरिष्ठता  नियम  1975  के  उपबंधों

 के  अनुसार  की  जाती  है  ।  कांस्टेबल  की  लांस  नायक  के  पद  लांस  नायक  नायक  के  पद  पर  और
 नाथक  की  हैड  कान्‍्ध्टेबल  के  पद  पर  पदोन्‍नतियां  सीमा  सुरक्षा  बल  अधिकारी  तथा  अवर
 अधिकारी  )  पदोन्नति  तथा  वरिष्ठता  1975  के  उपबंधों  के  अधीन  यूनिट  कमांडेन्ट  द्वारा  की
 जाती  हैड  कांस्टेबल  से  उप  निरीक्षकों  के  पद  के  लिए  पदोन्नति  के  लिए  पैनल  संबंधित
 निरीक्षकों  द्वारा  और  उप-निरीक्षकों  से  सूबेदारों  के  पद  पर  पदोन्नति  के  लिए  पैनल  महानिरीक्षकों
 द्वारा  तंयार  किए  जाते  इसक॑  बाद  इन  पदों  पर  पदोन्‍नतियों  के  लिए  एक  सामान्य  पैनल  बल  के

 मुख्यालय  में  तयार  किया  जाता  अधिकारियों  की  पदोन्नति  बल  के  स्तर  पर  केन्द्रीय  रूप  से  की
 जाती

 सीमा  सुरक्षा  बल  के  अधिकारियों  और  जवानों  का  अखिल  भारतीय  सेवा  का  दायित्व  है  और

 इसलिए  उनको  लो  सेवा  की  अपरिहायंता  में  जगह-जगह  स्थानान्तरित  किया  जा  सकता  है  ।  व्यवहारिक
 रूप  से  अधिकान्यों  का  स्थानान्तरण  कार्यकाल  के  आधार  पर  और  संचलानात्मक/प्रशासनिक
 श्यकता  के  अनुसार  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  किया  जाता  अधीनस्थ  अधिकारियों  और  अन्य  रैंकों
 का  स्थानांतरण  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  नहीं  किया  जाता  बल्कि  वे  यूनिटों  की  परिक्षत॑ंन  योजना  के
 दौरान  यूनिट  के  साथ  स्थानान्तरित  होते  उनकी  पदोन्नति  के  समय  भी  यदि  यूनिट|सेक्टर/फ्रंढियर
 में  रिक्तियां  उपलब्ध  नहीं  है  त॑ਂ  अन्य  फ्रन्टियरों  में  उनकी  तैनाती  की  जाती  है  ।  किन्तु  स्थानान्तरथों  के

 लिए  व्यक्तियों  से  प्राप्त  जनुरोधों  पर  भी  बिंचार  किया  जाता  है  और  प्रत्येक  मामले  का  गुणभावगरुण  के
 आधार  पर  निर्णय  लिया  जाता

 वतंमान  प्रणाली  में  कोई  परिवतंन  करना  आवश्यक  नहीं  समझा

 वर्ष  से  पहले  के  पेंदानमोगो  रक्षा  कमंचारियों  को
 पेंशन  सम्बन्धो  लाभ

 [  ध्रन॒वाद  ]

 8626.  श्री  मानिक  रेड्डो  ]
 शो  सानिकराब  होडल्य  गाबित  |

 हर  रघुक  रेड
 /  या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भरी  भोहृरि  राब  |

 भरी  प्रकाश  चन्‍ढ  »'

 कया  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  सरकार  द्वारा  1973  से  पूर्व
 के  पेंशनभागी  रक्षा  कमंचारियों  के  पेंशन  सम्बन्धी  लाभों  में  वृद्धि  के  बरे  में  लिए  मए  अनेक  निर्णय
 क्रिय्ान्वित  नहीं  किये  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 निर्णयों  को  क्रियान्वित  कराने  के  लिए  कौन  से  उपायों  पर  विचार  किया  गया  है  ?

 रक्षा  मंल्लालय  में  राज्य  मनल्लो  सतोध  मोहन  :  हां  ।  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त
 हो  रहे
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 (@)  अभ्यावेदनों  का  सम्बन्ध  इनसे  है--उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनुरूप  पेंशन
 घित  न  19:3  से  पूर्व  के  रक्षा  पेंशनरों  को  मंजूर  की  गई  तदर्थ  अनुग्रह  पूवंक  अदायगी  का

 भुगतान  न  संराशीकरण  सेवानिवृत्त  होने  की  तिथि  से  15  वर्ष  के  पश्चात्‌  चालू  न
 पेंशन  को  बढ़ाकर  375  प्रतिमाह  के  न्यूनतम  स्तर  तक  न  पेंशनरों  के  लिए  चोथे  केन्द्रीय
 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार  के  निर्णय  के  अनुसार  पेंशन  में  संशोधन  न  करना  ।

 उन  अनेक  मामलों  कामिक  एवं  लोक  शिकायत  पेंशन  एवं  पेंशनर  कल्याण
 विभाग  के  8-3-1988  को  जारी  किये  गये  आदेश  लागू  करके  निपटा  लिया  जो  पेंशनरों  के
 दो  पेंशन  प्राप्त  करने  या  अनुग्रहपु्वंक  अदायगी  को  375/-  प्रतिमाह  की  न्यूनतम  पेंशन  में  शामिल
 किये  जाने  के  कारण  संशोधन  हेतु  लंबित  पड़े  हुए  कुछ  मामले  पूर्ण  पेंशन  दस्तावेजों  और/या  पेंशन
 के  संशोधन  के  बारे  में  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  लंबित  पड़े  ऐसे  बकाया
 मामलों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ओर  अभ्यावेदन  प्राप्त  होने  पर  उनके  निपटान  पर  बारीकी  से  नजर

 रखी  जा  रही

 विभिन्‍न  स्टेशनों  पर  आयोजित  की  जाने  वाली  रक्षा  पेंशन  अदालतें  उनके  पास  दायर  कौ
 गई  याचिकाओं  के  आधार  पर  ऐसे  मामलों  को  निपटा  रही

 हिन्दू  विवाह  1956  में  संशोधन

 8627.  थरो  सानिक  रेड्डो  :  क्‍या  विधि  झोर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  छृथा  करेंगे  कि  :

 क्या  के  भंग  होनेਂ  को  विवाह-विच्छेद  का  एक  आधार  बनाने  के  लिए  हिन्दू
 विवाह  :9:6  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जैसा  कि  विवाह  विधि

 1981  सम्बन्धी  संसदीय  समिति  ने  18  1923  को  लोक  सभा  में  प्रस्तुत
 अपनी  रिपोर्ट  में  सिफारिश  की  थी

 .  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  संशोधन  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  भौर  ग्पाय  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  हंसराज  :  )  जी  नहीं  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवाह  विधि  1981  संसदीय  संयुक्त  समिति  ने  यह
 विचार  व्यक्त  किया  था  कि  जब  तक  पूरे  देश  में  कुटुम्ब  न्यायालय  ग्रणाली  प्रारम्भ  नहीं  हो  जाती  और
 उपयुक्त  प्रक्रिया  वैवाहिक  सलाह  मन:चिकित्सा,  सामाजिक  व्यवहार  आदि क)े  क्षेत्र  में
 विशेषज्ञों  द्वारा  संबंधित  विषय  पर  विचार  करने  संबंधी  उपबंध  सम्मिलित  तैयार  नहीं  कर  ली

 विवाह-विच्छेद  के  लिए  प्रस्तावित  नये  आधार  को  विधि  में  सम्मिलित  करना  उचित  नहीं
 चूंकि  कुटुम्ब  न्यायालय  प्रणाली  पूरे  देश  में  प्रारम्भ  नहीं  हुई  हिन्दू  विवाह  अधिनियम  का  इस  प्रयोजन
 के  लिए  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  पर  कोई  कारंवाई  नहीं  की  गई

 झोजोन  छिठ्र

 8628.  डा०  वो०  वेंकटेश  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि
 मैया  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  अंटा  क्ैटिका  के  बर्फीलि  द्वीप  पर  ओजोन  की  परत  में  छिद्र  होने

 की  बात  का  पता  लगाया  और  हर
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादय  और  पूति  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्री  शिवराज  बी०
 :  और  भारतीय  वैज्ञानिकों  द्वारा  1987  में  एंटाकंटिका  में  ओजोन  की  परत  में

 छिद्र  देखा  गया  है  ।  एंटाकंटिका  क्षेत्र  में  वायुमंडल  में  ओजोन  का  मौसमी  अवक्षय  दक्षिणी  वसंत  अर्थात्‌

 सितम्बर-अक्तूबर  के  दौरान  होता  है  ।  एंटाकंटिका  क्षेत्र  मे ंओजोन  को  मापने  का  भारतीय  वैज्ञानिक

 कार्यक्रम  भू-आधारित  एवं  बैलून-आधादित  उपकरणों  के  द्वारा  निरंतर  चल  रहा
 शिक्षित  बेरोजगारों  को  समस्या  हल  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 8629.  डा०  बो०  वेंकटेश
 ५:  क्‍या  योजया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झरो  विभल  कांति  घोष  ||

 शिक्षित  बेरोजगारों  की  समस्या  हल  करने  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राज्य
 को  राज्य-वार  किस  प्रकार  की  और  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 अब  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 आठवीं  योजना  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  किस  प्रकार  की  और  कितनी  सहायता
 प्रदान  की  जाएगी  ?  .

 योजना  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  कार्य क्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोरेग
 सिह  :  ओर  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्व-रोजगार  योजना  के  केन्द्रीय
 सरकार  राज्यों  को  लाभभोगियों  की  संख्या  के  रूप  में  केवल  भौतिक  लक्ष्यों  का  ही  आबंटन  करती
 योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिये  निधियों  का  आबंटन  नहीं  ।  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  आई०
 कृतिक  बलों  की  सिफारिशों  पर  बैंकों  द्वारा  ऋण  मंजूर  किये  जाते  प्रत्येक  ऋण  पर  25  प्रतिशत  तक
 की  पूंजी  सब्सिडी  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  मार्फंत  केन्द्रीय  बजट  से  दी  जाती  वर्ष  1985-86  तथा
 1986-37  के  दौरान  पूंजी  सब्सिडी  के  सम्बन्ध  में  83.57  करोड़  तथा  68.88  करोड़  रु०  का
 व्यय  हुआ  ।  1987-88  87-88  के  दौरान  ऐसे  मामलों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजव॑  बैंक  ने अब  तक  2.50
 करोड़  रु»  की  राशि  सवितरित  की  सवितरित  पूंजी  सब्सिडी  का  राज्यवार  ब्यौरा  केन्द्रीय  रूप  से
 नहीं  रखा  जाता  है  ।  लक्ष्यों  तथा  स्वीकृत  राशि  के  बारे  में  सूचना  संलग्न  विवरण  1,2  और  3  में  दी
 गई  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  अब  तक  32.02  लाख  रु०  के  सहायता  अनुदान  दिये  गये  हैं  जो  पिछड़े
 जिलों  में  अवसर  संबंधी  रूपरेखाएं  तैयार  करने  की  स्कीम  के  कार्यात्वयन  के  सम्बन्ध  में
 स्कीम  का  उद्देश्य  रोजगार  के  अधिक  अवसर  श्रदान  कराने  के  लिये  अप्रयुक्त,/कम  उपयोग  क्रिये  गये
 संसाधनों  पर  आधारित  सम्भाव्य  अवसरों  के  बारे  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  धारा  के  भावी
 मियों  को  मार्गदर्शन  तथा  समेकित  सूचना  प्रदान  करना  है  ।  उन  राज्यों/जिलों  के  जहां  यह  स्कीमों
 कार्यान्‍्वयनाधीन  नीचे  दिये  गये  हैं  ।

 बढ

 .  राज्य  पिछड़े  जिले  दो  गई  सहायता-अनुवान
 रु०

 eee  _>पएप/पपपपययए  ााज।प:भ।:भपपगपगपमपभ/खैएय/य/:  ++-
 :  आन्ध्न  प्रदेश  अनन्तपुर

 2.69

 बिहार  भागलपुर  2.83
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 2  3

 महाराष्ट्र  नानदेड़  -  3.63

 राजस्थान  जोधपुर  3.98

 केरल  कोझीकोड़े  4.07

 तमिलनाडु  “1  | धर्मपुरी  १  4.66
 2  [ पासुम्पन  मुर्थुरंमलिंगेम  जिले  J

 मध्य  प्रदेश  रायपुर  5.75

 उत्तर  प्रदेश  सुलतानपुर

 त्रिपुरा  अंगरतेला  1.47

 उड़ीसा  बालासौर  2.60

 32.02:  हर

 स्व-रोजगार  के  लिये  ग्रामीण  युवाओं  के  प्रक्षिक्षण  के  कार्यक्रम  तथा  एकीकृत  ग्रामीण
 विफास  कार्यक्रम  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिक्षित  बेरोजमारी  की  समस्याएं  सुलक्षामे  में  प्रत्यक्ष  अथवा
 अप्रत्यक्ष  रूप  स ेसहायता  मिलती  स्थ-रोजगार  के  लिये  ग्रामीण  युवाजीं  के  प्रशिक्षण  की  स्कीम  के
 अन्तगंत  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  आधारभूत  ढांचे  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  दी  जाने  बाली  सहायता  में  केन्द्र  के

 हेससे  की  जानकारी  संलग्न  में  दी  गई

 आठवीं  योजना  की  समग्र  नीति  अभी  सोच-विचार  कें  प्रारंभिक  धरलणों  में

 शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  को  स्व-रोजगार  देने  की  स्कीम  की  श्रगति  रिषो्ट  198  5-86

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  राज्य  निर्धारित  प्राप्त  सिफारिश  प्राप्त  बैंकों  द्वारा
 अिननननन-न-+--ननज«०

 क्षेत्र  का  नाम  लक्ष्य  आवेदनों  आवेदनों  को  स्वीकृत
 की  संख्या  संख्या  सशि

 &

 1  2  3  4  5  हर  ््

 1.  आंध्र  प्रदेश  17300  76930  20815  16518  3474.22
 2.  असम  6200  15594.  .  7399.  4629  1026.55
 3.  बिहार  29600  40591  40591  26376  5055.03

 10700  60042  16088.  6522  898.42
 5.  हरियाणा  4600  13244  6900  4782.  908.68
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 1  2  3  4  5  6  7

 6.  हिमाचल  प्रदेश  1600  5531  2168.  1591  353.25

 7.  जम्मू और  कश्मीर  1460  4303  1720.  1095  254.52

 8...  कर्नाटक  12400  57003  16548  12837  2506.40

 9.  केरल  13000  48145  16153  13033  2452.37

 10.  मध्य  प्रदेश  .  17600  37664  29286  17224  3368.20

 11.  महासब्ट्र  15500.  31129  29219  13848  2631.12

 12.  मणिपुर  1500  5068  1508  1491  363.10

 13.  मेघालय  300  564  282  111  13.58

 14.  नागालैंड  200  404  166  166  ३3.40

 15.  उड़ीसा  9300  29771  11354  8757  2039.64

 16.  पंजाब  15000  32689  23250  11677  2373.65

 17.  राजस्थान  10300  72389  14874  19875  2162.46

 18.  सिक्किम  100  83  76  49  12.07

 19.  तमिलनाडु  18109  107758  26439...  18722  3744.64

 20.  उत्तर  प्रदेश  31300  97706  38798  26264  4569.05

 21.  पश्चिम  बंगाल  24300  115886  36239  21885  4349.14

 22.  अंडमान  और
 निकोबार  100  218  154  101.  24.56

 23.  अज़िपुरा  900  1028  1028  912  175.12

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  100  120  91  6.  15.31

 25.  चंडीगढ़  500  969  603  394  82.74

 26.  दादरा  और  नगर  ह॒वेसी  100  90  57  46  7.76

 27.  दमन  और  दोव  350  731  368  84  16.22

 28.  अभझिजोरम  200  622  230  104  14.86

 29.  फ़ंडिकेरी  450  1541  520  465  73.06
 ~-———  वतन  लत  सं  +-+-  जलन  जन

 योर  243000  857810  342924  220724  42999.22

 अवितरित  7000

 कुल  जड़  250000  देश  के  लिए  निर्धारित  कुल  लक्ष्य  का  88.29  प्रतिशत  वर्ष
 1985-86  के  दोरान  प्राप्त  किया
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 29-2-8  8  की  स्थिति  के  अनुसार  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  को  स्व-रोजगार
 प्रदान  करने  की  स्कीम  की  प्रगति  8

 (12-4-88  को  संकलित )

 कऋ०  राज्य|संघ  राज्य  निर्धारित  सिफारिश  बेंकों  मंजूर
 सं०  का  नाम  लक्ष्य  भावेदनों  प्राप्त  हारा  राशि

 फो  संध्या  आवेदनोंकी  मंणर

 संख्या  ऋण  रु०

 1  3  4  5  6  7

 1  आंध्र  प्रदेश  8650  58813  9950  3136  663.02

 2  असम  3160  9644.  3803  583  144.43

 3.  बिहार  14800  $1363  19156  3098  691.61

 4  गुजरात  5350  18531  12461  3050.  452.68

 3  हरियाणा  2306  9313  *  4532  2125  434.16

 6  हिमाचल  प्रदेश  800  2870.  1145  489  100.02

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  700  2324.  640  37  7.86

 8  कर्नाटक  6200  54629.  8629  3764  558.84
 9  केरल  10000  72464  15294  4055.  898.01

 10.  मध्य  प्रदेश  8800  24178  14231  1715  379.11

 11.  महाराष्ट्र  7750  19902  15243  6646  1123.17

 12.  मणिपुर  750  1075  750  130  37.92

 13.  मेघालय  150  340  159  54  सूचित  नहीं
 14...  नागालेंड  100  --  सूचित  नहीं  --

 15.  उड़ीसा  4650  25607  3760  |  -+-  _

 16.  पंजाब  7500  27103  13218  3776  501.72

 17.  राजस्थान  5150  27014  10719  4720.  619.34

 18...  सिक्किम  50  25...  22  19.  5.00

 19...  तमिलनाडु  9050  71092  14715  5354  1050.00

 20.  त्रिपुरा  450  1572  416  न

 21...  उत्तर  प्रदेश  ”  80107  20900  4342.  739.90

 $7,
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 2  3  6  १

 22...  पश्चिम  बंगाल  12150  60073  10510  1214  154.67

 23...  अण्डमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह  50  171  59  30  5.99

 24.  मरुणाचल  प्रदेश  50  61  35  7  1.54

 25...  चण्डोगढ़  175  200...  200  132  20.14

 26.  दादरा  व  नगर  हवेली  50  34  17  3  सूचित  नहीं

 27...  दमन  व  दीव  175  272...  272  132  31.20

 28.  मिजोरम  125  410  157  19  4.95

 29...  पांडिबेरी  225  1249  326  225...  32.93

 30...  लक्षद्वीप  50  20  13  --  -

 कुल  जोड़  :  1,25,000  651432  189420  49663  5850.11
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 -  लिखित  उत्तर  27  1988

 भारतीय  दुतावासों  में'कर्मंचारियों  को  संख्या

 8630.  श्री  मद्नेश्वर  तांती  :  क्या  विदेद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  की  तुलना  में  वर्ष  1986-87  और  1987-88  में  भारतीय  दूतावासीं
 के  कमंचारियों  की  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  अथवा  कमी  और

 क्या  कमंचारियों  की  संख्या  में  कमी  करने  ओर  इससे  व्येय  में  कटौती  करन ेके  लिए  कोई
 कदम  उठाये  गये  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  के०  नटवर  :  और  सरकार  ने  भारतींय

 मिशन/केन्द्र  में  स्टाफ  आवश्यकता  के  पुनरीक्षण  की  नीति  के  अन्तगंत  वर्ष  1986-87  और  1987-88

 में  स्टाफ  की  समीक्षा  का  कार्य  किया  है  ।  कई  मिशनों  में  पद  अधिशेष  घोषित  किये  गये  और  उन  पदों  की
 या  तो  छोटे  मिशनों/केन्द्रों  मे ंजहां  पर  कार्य  की  आवश्यकताएं  बढ़  गयी  या  फिर  नयें  खोले  गये
 मिशनों  में  स्थानान्तरित  किया  इस  तरह  कुछ  जगहों  पर  जो  किफायत  हुई  उससेਂ  कुछ  दूसरे
 केन्द्रों  का  खर्च  पूरा  किया  जा

 चीन  द्वारा  सऊदी  अरब  को  भिसाइलों  को  कथित  सप्लाई

 8631.  डा०  बोी०  एल०  शेलेश  ॥  ५
 7  :  कया  विहेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  बी०  तुलसोराभ  _|
 क्या  चीन  द्वारा  सऊदी  अरब  को  मिसाइलों  की  सप्लाई  के  समाचार  से  इस  क्षेत्र  में  सुरक्षा

 वातावरण  में  परिवतंन  आ  गया

 क्या  इस  क्षेत्र  में  जमीन  से  जमीन  पर  करने  वाली  मिसाइलों  की  सप्लाई  किये  जाने
 पर  भारत  ने  दोनों  देशों  को  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेदा  सन्त्रालय  सें  राज्य  संत्री  के०  मनटवर  :  चीन  द्वारा  सऊदी  अरब  को
 मिसाइलों  को  तथाकथित  सप्लाई  का  अभिप्राय  उस  क्षेत्र  में  इन  हथियारों  को  भेजना  है  जहां  पर  पहले  से
 ही  शांति  ओर  सुरक्षा  खराब  है  ।

 और  इन  अत्याधुनिक  मिसाइलों  का  प्रवेश  और  उनसे  क्षेत्रਂ  के  सुरक्षा
 वातावरण  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  चिन्ता  सुविदित  सरकार  अवबने
 सुरक्षा  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थिति  पर  निकटता  से  निगरानी  रखे  है  ।

 पासपोर्ट  कार्यालयों  का  कामकाज

 8632.  श्री  डो०  पो०  जदेजा  :  क्‍या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  कामकाज  में  खामियीं  कौ  ओर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  क्या  इन  खामियों  में  आवास  तथा  प्रशिक्षित  कमंचारियों  को  कभी  शामिल
 और

 यदि  तो  पासपोर्ट  कार्यालयों  क ेकामकाज  को  कार्यकुशल  बनाने  हेतु  इन  खामियों  को
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 दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  मटवर  :  पासपोर्ट  कार्यालयों  की

 प्रणाली  में  कोई  विशेष  खामियां  नहीं

 पासपोर्ट  कार्यालयों  के  कमंचारी  पासपोर्ट  मामलों  में  अच्छी  तरह  प्रशिक्षित  हैं  ।  किन्तु

 कुछ  स्थानों  पर  जगह  की  कमी  महसूस  की  गई

 खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गये  हैं  :--

 (1)  उन  पासपोर्ट  कार्योलिथों  के  लिये  वेकेल्पिक  स्थान
 के

 प्रस्तावों  पर  कारंवाई  की  जा  रही  है
 जिनके  पास  पर्याप्त  स्थान  नहीं

 (2)  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  अधिकारियों  और  करमंक्तारियों  को  नियमित  रूप  से  विभिन्‍न

 ज्रमों  का  दिया  जाता  है  जिनमें  ',  एवं
 आदि  शामिल  हैं  ।

 (3)  इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिये  कि  पासपोर्ट  कार्यालयों  का  काम  सुचारू  तथा

 गर  ढंग  से  निम्नलिखित  कदम  भी  उठाये  गये  हैं  :-.-

 कम्प्यूटर  प्रणाली  को  संवधित  करना  शीघ्र  कारंवाई  की  जा  सके  और

 कृत  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  पूछताछ  काउंटरों  पर  आवेदकों  को  महत्वपूर्ण  सूचना  शीघ्र
 की  जा  सके  ।

 आवेदकों  को  कोउंटरों  पर  उचित  समय  के  अन्दर  तथा  अपना  पता  लिखें  एवं  डाक  टिकट
 लगे  लिफाफं  संहिर्त  अनुरीध्ष  प्राप्त  होंनें  के  2  दिन  के  अन्दर  डांक  द्वारा  आवेदन-पत्रों  की
 सप्लाई  करना  ।

 डाक  विभाग  के  परामश  से  डाकघरों  के  माध्यम  से  पासपोर्ट  आवेदन-पंत्रीं  की  सप्लाई  को
 जांच  करना  ।

 कम्प्यूटर  की  सहायता  से  की  जाने  वाली  जांच  से  पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलम्ब  के  बारे
 में  शिकायतों  पर  शीघ्र  कारंवाई  करना  ।

 ह

 (2)  आवेदकों  की  सहायता  के  लिए  सभी  पासपोर्ट  में  सहायता  काउंटर

 बंधला  देंदा  हारा  मॉरतोय  मत्स्य  नोकांशों  को  पकड़ता
 8633.  श्री  डी०  पी  ०  जवेआ  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 व्य  1987  ओर  1988  से  आज  तक  बंगलादेश  नौवहम  द्वारा  कितनी  मंत्स्य  नौंकाएं
 पकड़ी  गई

 सभी  पकड़ी  गईं  भारतीय  मत्स्य  नौकाओं  को  छुड़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 और
 |

 भंविष्य  में  उस  क्षेत्र  में  हमारे  मछुआरों  को  क्या  सुरक्षा  प्रदान  करने-का  विचार

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  मठबर  1987 और  1988  के  दौरान
 बंगलादेश  द्वारा  पकड़ी  गई  मछली  पकड़ने  की  भारतीय  नौकाओं  की  सही  संख्या  का  पता  लगायाजा
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 पहनने मन  कक  नमन  भननन।ल  7:77 ५............._ेेनेन-त---नन--ननननननननीीयनईीयीयीन+-नीनननीणयणयनीनानणनननकनननीनानण।ख:0णएण-

 रहा  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  सदन  को  उपलब्ध  करा  दी

 सरकार  ने  इन  नौकाओं  को  शीघ्र  छुड़ाने  के  लिए  बंगलादेश  की  सरकार  के  साथ

 नयिक  स्तर  पर  सम्पर्क  किया  था  ।  आदेश  के  दौरान  पकड़ी  गई  सभी  नौकाएं  छोड़  दी  गई

 में  पकड़ी  गई  नौकाओं  को  छोड़ने  के  आदेश  पारित  किए  जा  चुके  हैं  ।

 सभी  आवश्यक  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 बलसेना  रेजोसेंट  हारा  शताबइदो  समारोह

 8634.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 थलसेना  के  कुछ  रेजीमेंट  इस  वर्ष  अपना  शताब्दी  समारोह  मनाने  जा  रही  और

 यदि  तो  उन  रेजीमेंटों  क ेनाम  बया  हैं  और  इन  समारोहों  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 जित  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  संतोष  मोहम  :  और  इस  बषं  थलसेना  की

 कोई  रेजीमेंट  अपना  शताब्दी  समारोह  नहीं  मना  रही  लेकिन  कुमाऊं  रेजीमेंटल  सेन्टर  और  वीं
 बटालियन  ग्रेनेडियर्स  रेजीमेंट  इस  वर्ष  के  दोरान  अपना  द्विशती  समारोह  ये  समारोह  थलसेना
 की  सामान्य  प्रणाली  के  अनुसार  आयोजित  किये

 पश्नतोय  क्षेत्रों  में  कृषि  पर  श्राधारित  प्रति  व्यक्ति  हाय

 ]

 8635.  झली  हरोह्ञ  रावत  :  क्या  थोजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  समुद्री  तल  से  2000  फुट  की  ऊंचाई  वाले  परव॑तीय  क्षेत्रों  में  कृषि  पर
 आधारित  प्रति  व्यक्ति  आय  कितनी

 कया  यह  आय  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय  आय  औसत  से  कम  और

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  कृषि  पर  आधारित  आय  को  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय  आय  के
 औसत  के  बराबर  लाने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  कार्यकरस  कार्यास्थयन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  बरेम

 सिंह  ऐँगली  )  :  से  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पहाड़ी  अर्थात

 टिहरी  गढ़वाल  और  उत्तर  काशी  को  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  रूप  में  मान्यता  दी

 गई  जिलावार  प्रति  व्यक्ति  आय  के  आंकड़ों  का  अनुमान  राष्ट्रीय  स्तर  पर  नहीं  लगाया  जाता  तथापि
 जैसाकि  राज्य  सरकार  द्वारा  तेयार  किए  गये  उत्तर  प्रदेश  पहाड़ी  उप-योजना  यह पता  दस्तावेज  में
 दिखाया  गया  उपयु क्‍्त  जिलों  के  वस्तु  उत्पादक  क्षेत्रकों  स ेनिवल  उत्पादन  कीमतों  की

 जै॑साकि  राज्य  योजना  संस्थान  उत्तर  प्रदेश  के आधिक  तथा  सांख्यिकी  प्रभाग  द्वारा  अनुमान
 लगाया  गया  संलग्न  तथा  2  में  दी  गई  इन  सारणियों  से  यह  पता  चलता  है  कि
 प्तातवीं  के  दोरान  पशु  पालन  सहित  कृषि  क्षेत्रक  का  कुल  निवल

 उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सभी वस्तु उत्पादक क्षेत्रों के निवल उत्पादन के 73.2 प्रतिशत के बराबर लेकिन कारिता तथा सिंचाई सहित कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रकों का परिव्यय उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्तातवीं योजना के परिव्यय के लगभग 25 प्रतिशत के बराबर 94
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 र्-0.्््ैनन्लज--न+भक्‍जपि ::भपहैमफह्ऊऊ/।ण»/  “/  च्झ्््््््््छए

 वस्तु  उत्पादित  क्षेत्रों  से  प्रति  व्यक्ति  निवल  उत्पादन

 एापक्मायत  क्र
 जिले

 अल्मोड़ा  354

 2.  पिथौरागढ़  392

 3.  देहरादून  360

 4.  गढ़वाल  260

 5.  चमोली  598

 6.  भैनीताल  592

 7.  टिहरी  गढ़वाल  329

 8.  उत्तर  काशी  902

 पहाड़ी  क्षेत्र  432

 उत्तर  प्रदेश  335

 अनन्तिम

 क्न्जजललत +  -+--  --

 कीमतों  पर  )

 प्रति  व्यक्ति  निवल  उत्पादन  (%०»

 82

 654...  708

 665  953

 430...  552

 473...

 557  867

 730  836

 475  556  739

 990  1080

 1411  1275

 823  894
 948  1031

 1444  1511

 1363  1596

 834  880

 1950  1724

 1146  1226

 852  932

 स्रोत  :  वाषिक  योजना  19 87-8  विकास  विभाग  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ह

 विव

 वस्तु  उत्पादित  क्षेत्रों  स ेकृषि  तथा  पशु  पालन  क्षेत्र  का  प्रतिशत  निवल  उत्पादन
 प्रदेश  के आठ  पहाड़ी  चालू  कीमतों

 जिले

 4.  गढ़वाल

 निज  +  “5  जलता  आलू

 प्रतिशत
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 5.  चम्मोली
 ह

 66.1

 6.  नैनीताल  74.5  °

 7.  टिहरी  गढ़वाल  79.2
 8.

 8.  उत्तर  काशी  3.6

 योय  :  पहाड़ी
 43.2

 योग  :  उत्तर  प्रदेश  79.6

 स्रोत  :  वाधिक  98  7-88  दस्तावेज  से  उद्धरण  पहाड़ी  विकास
 उत्तर  प्रदेश  ।

 े  ब्रिटिश  ट्रांसपोर्ट  सेक्रेटरी  को  भारत  यात्रा

 ]
 8636.  श्री  घुल्लापल्ली  रामअन्द्रत  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटिश  ट्रांसपोर्ट  सेक्रेटरी  अपने  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  1988  में

 भारत  की  यात्रा  पर  आये  और
 ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  सटबर  :.  और  15  1988
 को  ब्रिटिश  हाई  कमीशन  ने  विदेश  मंत्रालय  को  सूचित  किया  था  कि  भारत  के  तत्कालीन  रेल  राज्य
 मंत्री  द्वारा  यू०के०  के  तत्कालीन  पंरिवहन  मंत्री  को  1986  में  दिए  गये  निमंत्रण  के  उत्तर  में  यूनाईटिड
 किसडम  के  परिवहन  मंत्री  47  से  24  1988  तक  भारत  यात्रा  पर  आना  चाहते

 भारत  के  राज्य  मंत्री  की  संसदीय  का  में  पूत्रे  ब्यस्तताओं  के  कारण  ब्रिटिश  प्राधिकारियों  को

 सूचित  किया  गया  कि  प्रस्तावित  तारीखें  सुविधाजनक  नहीं  हैं  ।

 झनुसशित  जातिसों/सबुललित  जनकातियों  के  सेट्रकोलर
 विज्ञातियों  के  लिए  शिक्षा  बत्ति

 .  8637.  श्री  परसरास  भारहाज  :  क्या  कश्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अनुसूचित
 जातियों|अनुसू चित  जन-जातियों  से  संबंधित  मेट्रिकोत्त  र विद्याथियों  को  इस  समय  राज्यवार  प्रति  मास
 कितनी  राशि  की  शिक्षा  वृत्ति  दी  जा  रही  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंक्लो  सुमति  :  इस  योजना  को  क्रियान्वित  करने
 बाले  सभी  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  लिए  छात्रवृत्तियों  की  दरें  समान

 अनुसूचित  जातियों  जतजातियों  से  संबंधित  मैट्रिकोत्त  र  विद्यार्थियों  को  श्रति  मास  दी
 जा  रही  शिक्षावुत्ति  की  राशि  दर्ाने  वाला  एक  बिवरण  संलग्न

 6
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 सरकारो  विभागों  में  आरक्षित  स्थानों  का  मरना

 8638.  श्री  श्रमर  सिह  राठवा  }
 ५

 :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :
 श्री  कुंवर  राम  Jt

 सरकारी  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  नियुक्ति
 के  लिए  कया  प्रतिशत  निर्धारित  की  गई

 क्‍या  अनेक  सरकारी  कार्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के

 लिए  आरक्षित  प्रतिशत  पद  नहीं  भरे  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्ालय  में  राज्य  मंदी
 पो०  :  एक  विवरण  संलग्न

 और  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  की
 शतता  पदों  से  बल्कि  केवल  भरी  जाने  वाली  रिक्तियों  से  सम्बन्धित  31.12.1986  को
 समाप्त  हुए  वषं  में  आरक्षित  रिक्तियों  पर  नियुक्त  किए  गए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :

 अिि-->++त+ततम.ततह.ततह_त___.__.ल.तल_अतअ3_नंतनुन्‍तनतंतेिेंे_तऋहतहतहतन  न  ोञत६>_१+।त7_हतनतनुनतहतुनुनतनुनत__.स्‍._......हस्‍ऊ._नहतऊनत.बतहनैह.बतत"तल्‍हनन्‍न-ननह-न..त.0ह0  —  -  -अ>नत+

 समूह  अनुसूचित  जातियां  अनुसूचित  जनजातियां

 रिक्तियों  की  अनुसूचित  जाति  प्रतिशतता  रिक्तियों  की  अनु०  जन  प्रतिशतता

 संख्या  के  नियुक्त  किए  संख्या  के

 गए  व्यक्तियों  नियुक्त
 की  संख्या  किए  गए

 व्यक्तियों
 की  संख्या

 1  2  3  4  5  6  7

 क  742  452  60.9  363  151  41.6

 ख  842  713  84.9  325  177  545

 गे  22409  24179  107.9  10711  9113  85.1

 घ  7881  9545.  12८1.1  4282  3630  84.8

 कमंचारियों
 को  छोड़कर  )

 .._
 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  द्वारा  सभी  आरक्षित  रिक्तियों  को

 न  भरे  जाने  का  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उपयुक्त  उम्मीदवारों  की

 उपलब्धता  है  ।
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 सीधी  भर्ती  में  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  को  यात्रा
 चयन  के  न्यूनतम  अनुभव  की  निर्धारित  अवधि  में  शुल्क  में  पुरी  छूट  तथा  इन  समुदायों  के
 उम्मीदवारों  के  लिए  अलग  साक्षात्कार  जैसी  विभिन्‍न  रियायतें  प्रदान  की  गई  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरी
 जाने  वाली  रिक्तियों  के  यदि  कोई  आरक्षित  रिक्ति  उपयुक्त  आरक्षित  प्रवर्ग  के  उम्मीदवार  के
 अभाव  में  आरक्षित  प्रवर्ग  के  उम्मीदवार  द्वारा  नहीं  भरी  जाती  है  तो  ऐसे  आरक्षण  को  बाद  के  तीन  भर्ती
 वर्षों  के लिए  अग्रेनीत  कर  दिया  जाता  है  जिसके  पश्चात  आरक्षण  व्यपगत  हो  जाता  है  ।  समूह
 समूह  ख  के  भीतर  और  समूह  से  समूह  के  न्यूनतम  स्तर  पर  चयन  द्वारा  पदोन्नति  को

 पदोन्नति  में  भी  अग्रेनीत  करना  अनुमत  आशा  है  कि  इन  उपायों  से  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं

 में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  प्रतिनिधित्व में और  आगे  सुधार  आएगा  ।

 विवरण

 सीधी  भर्ती/पदोन्‍नति  के  लिए  निर्धारित

 प्रतिशतताएं  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :

 (1)  अखिल  भारतीय  आधार  पर  सीधी  भर्ती  अनुसूचित  जातियां  अनुसूचित  जनजातियां

 खुली  प्रतियोगिता  द्वारा  15  प्रतिशत  7-1/2  प्रतिशत

 उपयुक्त  से  अच्यथा  16-2/3  प्रतिशत  7-1/2  प्रतिशत

 (ii)  समूह  ओर  पदों  पर  सीधी  संबंधित  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र/क्षेत्र  की
 भर्ती  ।  अपनी  कुल  जनसंख्या  के  मुकाबले  में  क्रमशः

 सूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  संख्या  के

 अनुपात  के  अनुसार  ।  हु

 (iii)  पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाने  वाले

 ग्रेडों/पदों  पर  जिनमें  सीधी  भर्ती
 का  यदि  कोई  66-2/3  प्रतिशत
 से  अधिक  नहीं  होता

 सीमित  विभागीय  प्रतियोगी  15  प्रतिशत  7-1/2  प्रतिशत
 परीक्षा  के  माध्यम  से

 उपयुक्तता  के  अध्यधीन  वरिष्ठता!ः  15  प्रतिशत  7-1/2  प्रतिशत
 के  आधार  पर

 समूह  से  समूह  के  15  प्रतिशत  7-1/2  प्रतिशत
 तम  स्तर  पर  और  समूह

 और  में  चयन  द्वारा  ।

 राज्यों  |  लोक  शिकायत  निवेशालय

 8639.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  अपने-अपने  राज्यों  में  लोक  शिकायत  निदे
 शालय  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  निर्देश  जारी  किये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 पी०  :  और  लोक  शिकायतों  के  निवारण  से  सम्बन्धित  व्यवस्था  करने

 की  जिम्मेदारी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  तथापि  संघ  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  इस  सम्बन्ध
 में  की  गई  व्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाने  के लिए  समय-समय  पर  आग्रह  किया  कई  राज्य  सरकारों/संघ
 शासित  क्षेत्रों  न ेसूचित  किया  है  कि  उन्होंने  शिकायतों  के निवारण  के  लिए  जिला  स्तर  पर  समितियों  की
 स्थापना  की  भारत  सरकार  का  20  सूत्री  कार्यक्रम  भी  लोक  शिकायतों  के  तुरन्त  और  सहानुभूतिपुर्ण
 निवारण  के  प्रश्न  की  ओर  केन्द्रित  संवेदनशील  प्रशासन  के  विषय  पर  समाहर्ताओं  की
 कार्यंशालाएं  आयोजिंत  की  जा  रही  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के साथ-साथ  शिकायत  निवारण  तंत्र  को  अधिक
 प्रभावशाली  बनाने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  जाता  है  और  इस  प्रयोजन  की  पूर्ति  के  तरोकों  पर
 विचार-विमश्श  किया  जाता

 जहां  तऊ  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  है  रेल  मंत्रालयों/विभागों  तथा  अधिक
 कार्य  विभाग  के  बैंकिंग  प्रभाग  से  संबंधित  लोक  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  मंत्रिमण्डल  सचिवालय
 के  अधीन  एक  लोक  शिकायत  निदेशालय  स्थापित  कर  दिया  गया

 बंकों  के  साध्यम्त  से  पेंशन  का  भुगतान

 8641.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेंशन  भुगतान  प्राधिकारी  पेंशनभोगी  को  उस  बैक  शाखा  के  माध्यम  से  जिसमें
 भोगी  का  अपना  खाता  होता  है  पेंशन  का  भुगतान  करने  से  इंकार  करते

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  आदेशों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रक्रिया  को और  अधिक  सरल
 और  पेंशन-भोगियों  के  लिए  और  अधिक  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार
 और  .

 ऐसे  सैनिक  पेंशन-भोगियों  के  मामले  जो  लकवे  आदि  के  कारण  अशक्त हो  गए  और
 चल-फिर  नहीं  पेंशन  के  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  क्या  आदेश  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  पेंशन  भुगतान  प्राधिकारी
 बैंकों  की  केवल  उन  शाखाओं  के  माध्यम  से  पेंशन  वितरित  करते  हैं  जिनके  नाम  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों
 द्वारा  पेंशन  के  वितरण  के  लिए  नियत  किये  गये  जिन  शाखाओं  के  नाम  अभी  तक  नियत  नहीं  किये
 गये  उनके  द्वारा  पेंशन  का  वितरण  नहीं  किया  है  ।

 रक्षा  पेंशन  भुगतान  रक्षा  लेखा  द्वारा  विभागीय  रूप  से  चलाई
 जाने  वाली  नई  बेकिंग  योजना  के  अन्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  माध्यम  से  पैंशन  वितरित  करने  का
 प्रबन्ध  कर  रहे  हैं  ।  रक्षा  पेंशन  भुगतान  नियमित  प्रक्रिया  के  रूप  में  पेंशनरों  की  सुविधा  के
 लिए  और  अधिक  शाखाओं  को  यह  काम  सौंपने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  तथा  उनके  नाम  अंकित  करा
 रहे

 पेंशन  अदायगी  अनुदेश  (1973)  के  पैरा  8  (1४)  के  अनुसार  शारीरिक  रूप  से
 » A  +,

 लिए  लिखित  अधिकार  देकर  पेंशन  ले  सकते
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 फिजी  द्वारा  राष्ट्रकुल  में  फिर  से  शामिल  होना

 8642.  थी  बज  सोहन  महन्तो  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फिजी  राष्ट्रमण्डल  का  सदस्य  बनने  का  प्रयत्न  कर  रहा  और
 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  भस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  के  नटबर  :  ऐसे  संकेत  मिले  हैं
 कि  फिंजी  राष्ट्रमण्डल  में  आने  की  कोशिश  कर  रहा  है  ।

 भारत  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  राष्ट्रमण्डल  में  फिजी  के  प्रवेश  पर  तभी  विचार
 किया  जा  सकता  है  जब  इसने  राष्ट्रमण्डल  सिद्धान्तों  का पालन  किया  हो  जिसमें  जातीय  आधार  पर
 भाव  न  करने  का  सिद्धान्त  भी  शामिल  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  मुख्यालय  का  स्वानान्तरण

 8643.  भी  ब्रज  मोहन“महम्तो  :  क्या  विदेश  सन्‍्त्री  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खाड़ी  के  कुछ  देशों  द्वारा  किसो  तटस्थ  देश  में  स्थावान्तरित  करने  की  मांग  की
 झौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दुबई  में  कंद  किए  गए  मारतों  भ्सिक

 8644.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियनय  ]  ि  ae
 ९.  :  क्‍या  विवश  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 झीसतो  जयन्तो  पटनायक  ॥|

 ,  क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  एक  दुबई  की  कम्पनी  ने  बेहतर  वेतन  की
 मांग  करने  के  लिए  लगभग  200  भारतीय  श्रमिकों  को  जेब  में  बन्द  कराया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा-क्या
 ह

 ,  क्या  यह  मामला  सम्बन्धित  कम्पनी  और  वहां  की  सरकार  के  साथ  उठाया  गया
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  नटवर  :  ओर  एट्रेंस  इण्डस्ट्रियल
 जेबेल  अली  द्वारा  नियोजित  174  भारतीय  श्रमिकों  को  17-3-1988  को  हड़ताल  और

 प्रदर्शन  का  सहारा  लेने  के  लिए  दुबई  की  सरकार  के  एक  संगठन  जेबेल  अली  फ्रो  जोन  अथारिटी  ने
 फ्तार  कर  लिया

 प्रबन्धकों  और  भारतीय  श्रमिकों  के  बीच  विभिन्‍न  मसलों  पर  मतप्रेद  थे  जैसे  शत्रि-डयटी
 बहुत  सवेरे  ड्यूटी  के  लिए  रिपोर्ट  करने  की  उचित  चिकित्सा  सुविधाओं  का  कथित

 अभाव  ओर  कार्य-संविदा  में  दिखाए  गए  वेंतन  और  वास्तव  में  उन्हें  दिए  गए  वेतन  में  विसंगतियां  ।
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 जैसे  ही  असंतोष  की  खबरें  दुबई.स्थित  भारतीय  कोंसलावास  की  जानकारी  में  लाई  गई  वंसे  ही
 उसने  विवाद  का  समाधान  करने  के  लिए  नियोक्ता  से  सम्पर्क  लेकिन  प्रधान  कोंसलावास  की

 सलाह  के  विरुद्ध  लगभग  150  भारतीय  श्रमिक  17-3-1988  को  जेबेल  अली  फ्री  जोन  अथारिटी  के

 प्रशासनिक  कार्यालय  जब  ये  श्रमिक  इस  प्रशासनिक  कार्यान्नय  पहुंचे  तब  उनके  और  काभिक

 धक  के  बीच  काफी  कहा-सुनी  हुई  जिसने  बाद  में  शिकायत  की  कि  श्रमिकों  ने  उन्हें  धमकी  दी  तब
 प्राधिकारियों  ने  पुलिस  को  बुला  लिया  जिसने  श्रमिकों  को  अपने  शिविर  में  लौट  जाने  का  आदेश  दिया

 परन्तु  उनके  ऐसा  करने  के  लिए  मना  करने  पर  उन्हें  अपनी  हिरासत  में  ले  बाद  में  उन्हें  नौकरी  से
 बर्खास्त  करके  20-3-1988  को  भारत  वापस  भेज  दिया  इन  श्रमिकों  के  लेखे  स्थानीय  कानन  के
 अनसार  निपटाये  गये  ।

 हां  ।

 संयुक्त  अरब  अमीरात  में  हड़तालों  और  प्रदर्शनों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  है  और  ऐसी  कोई
 कारंवाई  करने  पर  बर्खास्त  और  पद्वासित  किया  जा  सकता  है  तथा  अवकाश-वेतन  उपदान  और  वापसी
 का  यात्रा-किराया  जैसे  सभी  अधिकार  जब्त  किये  जा  सकते  जेबेल  अली  प्रशासनिक  कार्यालय  के
 समक्ष  भारतीय  श्रमिकों  द्वारा  प्रदर्शन  किये  जाने  के  कारण  स्थानीय  प्राधिकारियों  ने  श्रमिकों  को  बर्खास्त
 करके  उनके  उद्दवासन  का  आदेश  भारतीय  श्रमिकों  ने  20-3-1988  को  नजरबंदी  केन्द्र  में  एक
 बार  फिर  हड़ताल/प्रदर्शन  करने  का  प्रयत्न  प्रधान  कोंसलावास  के  मध्यस्ता  करने  पर  श्रमिकों  को
 अपनी  देय  राशि  स्वीकार  करने  ओर  शांतिपूर्ण  तरीके  से  वहां  से  जाने  के  लिए  राजी  किया  गया  और
 नियोक्‍ता  प्रत्येक  अमिक  को  उसकी  सामान्य  हकदारी  के  अतिरिक्त  200/-  रु०  डी०  एच०  एस०  की
 अतिरिक्त  राशि  देने  पर  सहमत  हो

 भारत  का  प्रधान  कोंसलावास  ने  श्रमिकों  को  उनके  नियोक्‍ता  द्वारा  रोकने  के  लिए  सभी  सम्भव
 प्रयत्न  किए  परन्तु  स्थानीय  प्राधिकारियों  को  यह  स्वीकाये  नहीं  था  ।

 भोलंका  में  मारतोय  मूल  के  राज्यविहीन  तमिलों  का  मविध्य

 8645.  शी  सुभाष  यादव

 रह
 )

 श्री  एम०  रघमा  रे  |  े  शी
 श्री  प्रकाश  समा  ५  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एच०  थो०  पाटिल

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  28  1988  के  हिन्दुस्तान  में
 अदर  तमिल्स  आफ  लंकाਂ  शीषंक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें

 यह  बताया  गया  है  कि  भारतीय  मूल  के  तमिलों  को  23  वर्ष  स ेअधिक  समय  से  राज्यविहीन  स्थिति  के

 बावजूद  जिसके  श्रीमाओ.-शास्त्री  समझौता  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  के  पश्चात्‌  निपटारा  हो  जाना  चाहिए
 भारतीय  मूल  के  से  सात  लाख  तमिल  लोग  अभी  भी  श्रीलंका  में  उपेक्षित  रूप  से  रह  रहे  हैं  और  ये

 लोग  यह  नहीं  जानते  कि  वे  किस  देश  से  सम्बन्धित  हैं  अथवा  उनका  भविष्य  क्या

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  समस्या  का  शीघ्र  समाधान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विदेश  सन्जालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  के०  नटबर  :

 भारत  और  श्रीलंका  की  सरकारों  के  बीच  1964,  1974  तथा  1986  में  सम्पन्न  करारों
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 के  भारत  और  श्रीलंका  को  क्रमशः  कुल  5,06,000  तथा  4,69,000  व्यक्तियों  जिसमें

 उनके  बच्चे  भी  शामिल  नागरिकता  प्रदान  करनी  थी  ।  इनमें  से  भारत  ने  4,20,133  व्यक्तियों  को
 उनकी  संतति  सहित  तथा  श्रीलंका  से  2,11;153  व्यक्तियों  को  उनकी  संतति  सहित  नागरिकता
 प्रदान  की  ।

 सरकार  इन  तीनों  करारों  के  प्रति  पुरी  तरह  वचनबद्ध  है  और  शेष  ब्यक्तियों  के  सम्बन्ध
 में  इनके  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  लिए  श्रीलंका  सरकार  के  साथ  सम्पर्क  बनाए  हुए

 बेशानिक  तथा  श्ोशोगिक  प्रशुसंधान  परिषद  को  प्रथोगशालाझों
 के  प्रौद्योगिको  मिशन

 8646.  थी  एस  ०  एम०  गुरड्डी  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  वैज्ञानिक  तथा  ओद्योग्रिक  अनुसंधान  परिषद  किन  दो  राष्ट्रीय  मिशनों  में
 भाग

 ल्‍
 रहा

 इन  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  मिशनों  का  मुख्य  लक्ष्य  क्या  और

 वर्ष  1987  में  इन  मिशन्नों  के  अन्तर्गत  कुल  कितने  गांवों  को  शामिल  किया  गया  भौर
 वर्ष  1988  में  कितने  गांवों  को  शामिल  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  म्ंत्रासय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :

 दो  राष्ट्रीय  प्रोद्योगिकी  मिशन  जिनमें  वेज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  भाग  ले  रही
 पेयजल  तिलहनों  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 इन  मिशनों  के  मुख्य  उद्देश्य  इस  प्रकार  हैं  :--
 1.  पेयजल  सिश्षन  :  '

 .

 मिशन  के  निम्नलिखित  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  में  ब्रज्ञानिक  तथा  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  का

 उद्देश्य  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  पृष्ठभूमि  प्रदान  करना  है  :---.

 (1)  1990  तक  गांवों  की  39  2.27  लाख  समस्यामूलक  गांवों  को  दांयरे

 में  लेता  ।  ॥

 (2)  योजना  आकलन  की  बाध्यता  के  अन्तगंत  इन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कम
 कीमत  की  प्रौद्योगिकी  मिश्न  का  विकास  करना  ।

 2.  लिलहनों  पर  राष्ट्रीय  सिशन  कटाई  के  बाद  झौर  संसाधन  प्रोद्योगिको  )  :

 मिशन  के  निम्नलिखित  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  में  सी०  आई०  आर०  का  उद्देश्य  विज्ञान  और
 प्रौद्योगिकी  की  पृष्ठभूमि  प्रदान  करना  है  :--

 (1)  आवश्यकता  के  आधार  पर  आधुनिक  भ्रक्रम  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करना  ।

 (2)  तैल  की  खली  से  उन्नत  फिस्म  तेल  निकालना  ।

 पेयजल  मिशन  के  अधीन  वर्ष  1987-88  7-88  में  4323  गांवों  में  जल  गुणवत्ता  मूल्यांकन  और
 प्रदर्शन  पूरे  कर  ,

 लिए  गए  भूमि  जल  अन्वेषण  के  लिए  अन्य  537  गांवों  को  पूरा  कर  लिया  गया
 वर्ष  1988  में  यह  कार्य  पूर्व  वर्ष  की  तुलना  में  10  गुना  अधिक  पूरा  होने  की  आशा  है  तिलहन
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 सम्बन्धी  मिशन  के  लिए  पूरा  करने  का  कोई  विशिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  क्योंकि
 मिशन  ग्रामीण  भौर  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  में विमोचित  और  श्रौद्योगिकी  हुस्तांतरण  से  सम्बन्धित

 हैं  ।

 यर्मा  के  साथ  संबंध  मजबूत  बनाना

 8647.  भ्री  एज  ०  एन०  नन्‍जे  गौडा  :  कया  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  बर्मा  दौरे  के दोरान  भारत  और  बर्मा  ने  आपसी  मेत्री  संबंध  मजबूत
 करने  का  वचन  दिया  था  तथा  भारत  ने  बर्मा  के  आथिक  विकास  में  सहयोग  करने  का  भी  प्रस्ताव

 किया

 यदि  तो  क्या  बर्मा  के  साथ  किसी  व्यापार  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 क्‍या  उनके  आर्थिक  विकास  के  लिए  भारतीय  इंजीनियरों  ओर  विशेषज्ञों  को
 बर्मा  भेजा

 (a)  यदि  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  तैयार  की  गई  भौर

 (४)  यदि  तो  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  सम्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  के०  नटवर  :  प्रधान  मंन्त्री  नें
 भारतीय  तकनीकी  ज्ञान  से  चलाई  जाने  वाली  परियोजनाओं  कै  लिए  10  करोड़  रुपये  के  अनदान  की
 पेशकश  की  थी  ।

 भारत  ओर  बर्मा  के  बीच  1970  में  एक  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  बर्मा  के
 व्यापार  मनन्‍्त्री  की  1988  की  भारत  यात्रा  कें  दौरान  भी  एक  सहमत  कार्यवृत्त  पर  हस्ताक्षर
 किए  गए  थे  ।

 ॥

 से  (४)  10  करोड़  रुपये  का  अनुदान  देने  की  प्रधान  मन्‍्नी  की  पेशंकश  के  अनुरूप  एक
 ओऔद्योगिक  परियोजना  की  स्थापना  पर  विच्ञार-विमर्श  करने  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  विशेषज्ञ  ब॑र्मा  भेजे
 जाएंगे  ।

 27  1988  को  होने  वालो  सदन  को  बंठक  के  लिए  परमाणु  रिएक्टरों  को  खरोद
 के  लिए  भारतीय  शिष्टमण्डल  पर  मास्‍्को  का  प्रस्तावित  दौरा

 8648.  भरी  एच०  एन०  मम्ले  गौडा  :  क्‍या  प्रथान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  का  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  शिष्टमण्डल  देश  में  विद्युत
 केन्द्रों  के  लिए  रिएक्टरों  के  आयात  पर  चर्चा  करने  के  लिए  शीक्ष  ही  मास्को  का  दोरा  करने  वाला

 और

 यदि  तो  कब  ?

 रक्षा  मंगालय  में  रक्षा  उत्दादन  धोर  पूर्ति  विमान  में  राज्य  मंत्री  क्ियराज  ब्री०
 ओर  भारत  में  न्यूक्लियर  पावर  रिएक्टरों  की  स्थापना  में  सोवियत  संघ  के  सहयोग  के  बारे

 में  अन्तर  संरकारी  करार  के  प्रारूप  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  पंरमांणु  ऊर्जा  आयोग  के  अंध्यक्ष

 नेतृत्व  में  एक  प्रतिनिधिमंण्डल  4  से  11  1988  के  दौरान  सोबियत  संघ  गया
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 विदेज्ञी  कंपनियों  द्वारा  शमुसंघन  झौर  विकास  एककों  को  स्थापना

 8649.  श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गौडा  :  क्‍या  प्रध;न  मन्त्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  विदेशी  कम्पनियों  को  देश  में  उनके  शत  भ्रतिशत  स्वामित्व  वाले

 अनुसंधान  और  विकास  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  अनुमति  दे  रही

 यदि  तो  इस  व्यवस्था  की  शर्तें  क्‍या

 ग  )  इस  सम्बन्ध  में  निणंय  कब  तक  लिया  और

 विदेशी  कम्पनियों  के अनुसंधान  और  विकास  एकक  कब  तंक  स्थापित  कर  दिये  जायेंगे  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  श्रौर  पूति  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बो०
 :  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  और  औद्योगिक  अनुसंधान  की

 उद्योग  में  संस्थानान्तगंत  अनुसंधान  और  विकास  यूनिटों  को  मान्यता  प्रदान  करने  की  एक  स्क्रीम  ह ैऔर
 इस  स्कीम  के  अन्तर्गत  विदेशी  इक्विटी  वाली  कम्पनियों  को  भी  मान्यता  प्रदान  की  गई  है  ।

 इस  प्रकार  दी  गई  मान्यता  से  संबंधित  मानक  शर्ते  संलग्न  अनुबन्ध  में  दी  गई

 और  उपरोक्त  के  संदर्भ  में  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ;

 झनुबन्ध
 27-4-1988  के  लिए  प्रश्न  सं०  8649  के  उत्तर  से  संबंधित  विवरण

 प्रदान  की  गई  मान्यता  से  संबंधित  मानक  शर्तें  इस  प्रकार  हैं  :--

 (+)  इस  मान्यता  से  अनुसंधान  और  विकास  एकक  मान्यता  की  अवधि  के  दौरान

 मौजूदा  आयांत  नीति  के  अनुसार  आयात  सुविधाएं  प्राप्त  करने  का  अधिकार  होगा  ।

 (ii)  यह  मान्यता  पत्र  में  उल्लिखित  अवधि  के  लिए  वेध  होगी  ।

 (iii)  इस  मान्यता  के  नवीकरण  के  लिए  निर्धारित  प्रोफार्मा  में  इस  मान्यता  की  वंधता  समाप्त

 होने  के  3  महीने  पहले  अनुरोध  किया  जाएगा  ।

 (iv)  अनुसंधान  और  विकास  कार्यों  के  लिए  पृथक  खाते  रखे  जायेंगे  और  इसे  फर्म  की  वार्षिक
 रिपोर्ट  में  दर्शाया  जाएगा  ।

 (५)  आयातित  वस्तु  की  आपूर्ति  के  आदि  के  सम्बन्ध  में  पुरा  विवरण  हर
 वर्ष  के  अंत  में  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  को  सूचित  किया
 किसी  एक  समय  में  आयातित  1  लाख  रुपये  सी०  आई०  एफ०  से  अधिक  मूल्य  की

 बस्तुओं  के  मामले  में  कस्टम  के  द्वारा  वस्तुओं  की  निकासी  की  तारीख  से  30  दिन  के
 भीतर  किए  गए  आयात  का.पूरा  विवरण  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग
 को  सूचित  किया  जाए  ।

 (५)  अनुसंघान  और  विकास  एकक  की  उपलब्धियों  का  संक्षिप्त  सार  वैज्ञानिक  और
 औद्योगिक  अनुसंघान  विभाग  को  प्रति  बषं  प्रस्तुत  किया  जाए  ।  इसमें  प्रकाशित  किए
 गए  प्राप्त  किये  गये  विकसित  प्रस्तुत  किये  गये  नये
 प्राप्त  पुरस्कार  एवं  इनाम  आदि  सम्मिलित  किये

 फर्म  की  वाधिक  रिपोर्ट  को  एक  प्रति  इसके  प्रकाशन  के  15  दिन  के  भीतर  भेज  दी

 105



 लिख्ति  उत्तर

 ]

 (ix)

 (५)

 (xi)

 (xii)

 (xiii)

 27  1988  88

 यदि  किसी  फर्म  की  विद्रेशी  इक्विटी  10%,  से  अधिक  हो  तो  विदेशी  इक्विटी
 रखने  वाली  फर्मों  की  वाधिक  रिपोर्ट  इसके  प्रकाशन  के  १  महीने  के  भीतर  मिल  जानी

 अनुसंधान  और  विकास  प्रयोगशाला  में  विकसित  जानकारी/प्रक्रिया  के  वाशिज़्यिक
 दोहन  को  समग्र-समय  पर  केवल  लाइसेंस  नीतियों  के  द्वारा  ही  लागू  किया  जायेगा
 और  लाइसेंस  अधिकारियों  का  निर्णय  ही  अंतिम  माना  जायेगा  ।  किसी  में  किये
 गये  अनुसंधान  और  विकास  के  आधार  पर  लाइसेंस  में  अधिमान्यता  के  लिए  आवेदनों
 के  सम्बन्ध  में  सूचना  ब्रैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  को  लाइसेंश  के
 लिए  आवेदन-पन्र  की  एक  प्रति  के  साथ  प्रेषित  की  जाये  ।

 इस  मान्यता  का  अर्थ  कर  में  छूट  नहीं  कर  में  राहत  की  विकास  छूट
 यदि  कोई  हो  समय-समय  पर  लागू  कर-नियमों  द्वारा  इस

 प्रकार  क ेसभी  मामलों  को  सम्बन्धित  कर  अधिकारियों  के  साथ  सीधे  ही  उठाया
 ।

 लागू  आयात  नीति  से  सम्बन्धित  परिच्छेदों  के  प्रावधानों  और/अथवा  उपरोक्त  शर्तों
 का  किसी  प्रकार  से  उल्लंघन  करने  पर  फर्म  की  मान्यता  समा'त  की  जा  सकती  है
 और  आयात  नीति  अथवा  अन्य  संबंधित  प्रावधान  के  अंतगंत  अन्य  दण्डनीय  कार्यवाही
 की  जा  सकती  है  ।

 अनुसंधान  और  विकास  के  परिणामस्वरूप  होने  वाले  यदि  कोई  हो  जैसे
 प्रायोगिक  संयंत्रों  से  इत्यादि  को  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक

 अनुसंधान  विभाग  की  अनुमति  के  बिना.वेचा  नहीं  जा  विशेष  रूप  से  यदि
 फर्म  ने  मौजूदा  औद्योगिक  लाइसेंस  नियमों  के  अंतर्गत  इन  उत्पादों  के

 विक्रय  के  लिए  वध  अनुमति  प्राप्त  नहीं  की  आयातित  कच्ची  उपकरण

 और  अनुसंधान  तथा  विक्रास  के  लिए  आयातित  सामग्री  और  उपकरण  से  उत्पन्न
 उत्पादों  का  सिवाय  इसके  कि  इनकी  बिक्री  किसी  साबंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रम  को  की  जाती  बिना  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  की  पूर्व
 अनुमति  के  नहीं  किया  चाहे  फ्ं  के  पास  औद्योगिक  लाइसेंस  है  अथवा
 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उप#मों  को  बिक्री  के  मामले  में  फर्म  को  केवल  बिक्री  के  30  दिन
 के  भीतर  सभी  विवरण  के  साथ  केवल  वैज्ञामिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग
 को  सूचित  करना

 अनुसंधान  और  विकास  उत्पादों/मध्यों/कच्चे  माल/अपशिष्ट  पदार्थों,पूंजी  उपकरण
 की  बिक्री  से  कोई  वसूली  हुई  हो  तो  उसे  अनुसंधान  और  विकास  लेबे  में  दिखाया

 मान्यता-पत्र  मिलने  के  तत्काल  बाद  फर्म  को  यह  बताते  हुए  इसे  स्वीकार  करना  चाहिए
 कि  उपरोक्त  शर्ते  उनको  मान्य  हैं  ।

 वानापुर  छावनो  बोर्ड  के  बाडों  का  दानाधुर  नगर  पाल्रिका  बिलय

 8650.  भरी  झ्न्डुल  हन्सान  अंसारो  :  क्या  रक्षा  मंत्री'यह  क्तानेः  की'छृसा  करेंग्रेःक्कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  दानापुर  छावनी  बोर्ड  पटना  की  वार्ड  संख्या  |  से  4  का

 पुर  नंगर  पालिका  में  विलय  करने  हेतु  अपनी  सहम  तिददी

 क्या  बिहार  सरकार  ने  भी  दानापुर  छावनी  बोर्ड  की  वार्ड  संख्या  1  से  4  का  दानापुर
 *  ंगर  पॉलिका  में  विलय  करने  हेतु  निर्णय  लिया

 कया  बिहार  विधान  मण्डल  के  रादस्यों  और  दानापुर  के  नागरिकों  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में

 10  1988  को  कोई  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  और

 सरकार  द्वारा  इस  राम्बन्ध  में  अब
 तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 -
 कक्षा  मन्श्रांलिय  में  राज्य  पनत्री  शन्‍्तोष  सोहन  :  नहीं  ।

 मालूम  नहीं  है  ।

 हां  ।
 .

 रक्षा  मन्त्रालय  मे  दानापुर  छावनी  के  कुछ  क्षेत्रों
 को

 अलग  करने  का  एक  तिर्णय,सिद्धान्त

 झूप  में  लिया  था  और  बिहार  सरकार  को  इसे  स्वीकृति  के  लिए  भेज  दिया  गया  विहार  सरकार  के

 निर्णय  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  बिहार  सरकार  द्वारा  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिये  जाने  के  पश्चात्‌  ही
 रक्षा  मन्त्रालय  इस  मामले  पर  अंतिम  निर्णय  ले  सकता  है  ।

 बिहार  के  स्वतंत्रतः  सेत.नियों  को  पहन

 |
 8651.  थ्रो  प्रर्दुल  हन्तान  भन्सारी  :  क्‍या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जिला  मधुबनी  के  कुछ  व्यक्तियों  ने  अपने  फरार  होने  के  दावे  के  समर्थन
 में  अपने  राजनैतिक  जुर्मने  के  मामलों  से  सम्बन्धित  कोर्ट  रिकार्ड  प्रस्तुत  किये

 .  क्‍या  राज्य  सरकार  ने  इन  मामलों  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्मान  पेंशन  देने  की  सिफारिश
 की

 ह

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  इन  रिकार्डों  के  बारे  में  स्थानीय  अधिकारियों  द्वारा  की  गई  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  थी  और  केन्द्रीय  सरकार  वर्ष  1948,  1949  और  1957  में  जारी  किए  गए  मूल  दस्तावेज
 भेजे

 क्या  सरकार  ने  श्री  हरिनाथ  मिश्र  की  अध्यक्षता  में  गठित  राज्य  सलाहकार  समिति
 की  राय  जानने  के  लिए  यह  मामला  राज्य  सरकार  के  पास  भेजा  था  और  राज्य  सलाहकार  समिति  ने
 इन  मामलों  की  सिफारिश  कर  दी

 क्‍या  सरकार  को  तीन  वर्षों  से  भी अधिक  समय  से  लग्बित  पड़े  मामलों  का  शीघ्र  निपटान
 करने  के  लिए  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इन  मामलों  में  पेंशन  मंजूर  किए  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 महू  संरत्रालय  सें  राज्य  मन्‍त्री  चिन्तामंणि  :  से  एस०  डी०  ओ०
 मधुबनी  द्वारा  जारी  किये  गये  मजिस्ट्रेट  क ेजनरल  रजिस्टर  से  राजनैतिक  जुर्मानों  के  मामलों  से  संबंधित
 उद्धहरणों  पर  6  माह  या  इससे  अधिक  संमय  तक  की  फरारी  के  आधार  पर  मधुबनी  के  लगभग
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 200  व्यक्तियों  ने  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  1980  के  अंतर्गत  स्वतन्त्रता  सैनानी  पेंशन  के

 लिए  आवेदन  किया  था  ।  इन  दस्तावेजों  के  आधार  पर  राज्य  *सरकार/राज्य  सलाहकार  समिति  ने  इस
 प्रकार  के  अनेक  मामलों  में  पेंशन  प्रदान  करने  क ेलिए  सिफारिश  की  दरभंगा  और  पटना
 में  जिला  रिकार्ड  कक्षों  द्वारा  जारी  किये  गये  कुछ  कोर्ट  रिकार्डो  के  वास्तविक  सत्यापन  करने  के  लिए  एक
 केन्द्रीय  दल  ने  1985  में  दरभंगा  और  मधुबनी  का  दौरा  दल  की  रिपोर्ट  से
 पता  चलता  है  कि  जबकि  मधुबनी  में  सभी  अन्य  प्रविष्टियां  एक  ही  लिखावट  में  की  गयी  है  लेकिन
 राजनैतिक  जुर्मातों  के  मामलें  से  सम्बन्धित  प्रविष्टियां  भिन्‍न  स्याही  और  भिन्‍न  लिखावट  में  की
 सभी  जनरल  रजिस्टरों  में  इन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  प्रविष्टियां  लिखने  का  नमूना  समान  है  चाहे  वे  किसी
 भी  वर्ष  में  की  इन  मामलों  के  अंत  में  हस्ताक्षर  करने  वाले  प्राधिकारी  के  हस्ताक्षर  उन्हीं
 जनरल  रजिस्टरों  में  अन्य  मामलों  में  उसी  प्राधिकारी  द्वारा  किये  गये  हस्ताक्षरों  से  मेल  नहीं  खाते

 इसके  अतिरिक्त  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सम्बन्धित  जनरल  रजिस्टरों  में  अन्य  प्रविष्टियों  जो  एक  लम्बा
 समय  बीतने  के  बाद  मन्द  पड़  गई  है  की  तुलना  से  राजनैतिक  जुर्मानों  के  मामलों  से  सम्बन्धित  प्रविष्टियां
 नई  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  सम्भावना  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  किसी
 स्‍तर  पर  कोट  रिकाडं  में  क्षेपक  जोड़ा  गया  दल  की  रिपोर्ट  में  भागे  कहा  गया  है  कि  जिल्ना  मजिस्ट्रेट
 और  उप-मण्डल  अधिकारी  मधुबनी  का  भी  यह  मत  है  कि  सभी  सम्भावनाओं  में  ये  प्रविष्टियां  बाद  में

 जोड़ी  गई  हैं  |  राज्य  सरकार  मूल  दस्तावेजों  यदिं  उपलब्ध  इनका  सत्यापन  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  राज्य  सरकार  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  इन  उडहरणों  का  मूल  जनरल

 ,  रजिस्टरों  जिनको  वर्ष  1957  में  नष्ट  कर  दिया  गया  था  में  की  गई  प्रविष्टियों  स  मिलान  करना  उनके
 लिए  सम्भव  नहीं  इन  रिकार्डों  की  सदिग्धता  जैसा  कि  दल  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  क ेकारण  इन
 मामलों  में  पेंशन  प्रदान  नहीं  की  जा  सकी  ।

 ग्रोद्योगिक  प्र/तष्ठानों  के  संरक्षण  के  लिए  केन्द्रीय  प्रोद्योगिक  सुरक्षा  बल  को  नई  भूमिका
 8652.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  के  संरक्षण  के  लिए  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल
 को  परम्परागत  भूमिका  से  अलग  नई  भूमिका  सौंपने  का  विचार  *

 यदि  तो  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  द्वारा  निभाई  जाने  वाली  नई  भूमिका  का  ब्यौरा
 क्या  ओर

 ह

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  पुनअनुस्थापन  के  लिए  लक्ष्य  की  अवधि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भन्प्नालय  में  राज्य  मन्त्ी  तथा  गृह  सरक्ालय  में  राज्य  भन्न्रो
 पो०  :  जी  श्रीमान  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परस्पर  सम्बन्धों  में  सुधार  के  लिए  प्रतिनिधिमष्डल
 8653.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  बिवेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  परस्पर  सदभावना  सम्बन्धों  का  वातावरण
 तेयार  करने  के  लिए  चीन  और  एशिया  के  अन्य  पड़ौसी  देशों  में  प्रतिनिधिमंडल  भेजने  का  प्रस्ताव

 ओर
 ह

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  और  प्रतिनिधिमंडल  के  लिए  क्या  मार्गनिर्देश  तथ
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 किये  गये  हैं  और  वे  कब  तक  इन  देशों  की  यात्रा  पर  जायेंगे  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  के०  नटवर  :  और  सरकार  का  हमेशा

 यह  प्रयास  रहा  है  कि चीन  और  एशिया  के  अन्य  पड़ौसी  देशों  क ेसाथ  आपसी  सद्भाव  और  समझ्नबूझ  के

 वातावरण  को  बढ़ावा  दिया  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  यह  प्रस्ताव  है  कि  कुछ  शिष्टमंडलों

 को  चीन  और  पाकिस्तान  भेजा  जायेगा  ।  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अगर  आवश्यक  समक्षा  गया

 तो  और  जब  आवश्यक  समझा  गया  तब  कुछ  अन्य  प्रतिनिधिमंडलों  को  भी  इन  देशों  में  तथा  अन्य  पड़ौसी
 देशों  में  भी  भेजा  जा  सकता  हालांकि  अभी  इसकी  कोई  योजना  नहीं  बनाई  गई  शिष्टमंडलों  के

 लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  तथा  उनकी  यात्रा  की  तारीखें  अभी  निश्चित  नहीं  की  गई  हैं  ।

 पव॑तोय  राज्यों  को  प्रोत्साहन

 8654.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराश्र  :  क्‍या  योजना  मंत्री  पव॑ंतीय  राज्यों  को अथिक  सहायता
 के  बारे  में  15  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6752  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ग्रामीण  ऊर्जा  और  शहरी  विकास  के
 प्रशासनिक  मन्त्रालय  जो  पेयजल  पूति  योजनाओं  का  कार्य  देख  रहे  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  उत्तर  में  नियमों
 की  छूट  और  विशेष  प्रोत्साहनों  के  बारे  में  बताया  गया  ने  पव॑तीय  क्षंत्रों  को  न्याय  दिलाना  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  सातवीं  योजना  के  पहले  महीनों  में  इन  छूटों  और  प्रोत्साहनों  पर  वास्तव  में  ध्यान  दिया
 गया

 यदि  तो  योजना  आयोग  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  प्रत्येक  विशेष  श्रेणी  के  राज्य  और
 पवं॑तीय  क्षेत्रों  में  इन  मार्गनिर्देशों  के  अंतगंत  कितने  स्वास्थ्य  उपकेन्द्र  प्राथमिक  स्वास्थ्य  डाकधर
 सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  और  ग्रामीण  .  विद्युतीकरण  और  पेयजल  पूर्ति  से
 संबंधित  कितनी  योजनाओं  की  मंजूरी  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजमा  सनत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  भन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  बीरेस
 सिंह  ऐंगतोी  )  :  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 जायेगा  ।

 पुलिस  व  जनता  के  बीच  सम्पर्क  मजबूत  करने  झौर  उसे  कायम  रखने  हेतु  तंत्र

 8655.  श्री  विधल  कान्ति  घोष  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  पुलिस  व  जनता  के  बीच  सम्पर्क  मजबूत  करने  और  उसे  कायम  रखने  हेतु  एक  तंत्र
 की  स्थापना  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्ी  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्द्रो
 पो०  और  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  राज्य  सूची  में  पुलिस  का

 विषय  सम्मिलित  पुलिस-व-जन  सम्पर्क  को  सुदृढ़  करने  तथा  बनाये  रखने  के  लिए  एक  कारगर  तंत्र
 तेयार  करना  प्राथमिक  रूप  से  राज्य  सरकारों  का  काय॑
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 मंज्री  के लिए  लंबित  पड़ो  पनंजिजलो  योजना

 27  1998

 8656.  श्री  बिंमल  केति  घोष  :  क्या  योक्षना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 क्‍या  योजना  आयोग  के  पास  कोई  पन-बिजली  योजना  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  पड़ो

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  तंथा  कांय  क्रम  कार्यर्वियेन  मंत्री लय  में  राज्य  मंत्रों  (  की  बीरेंन

 सिंह  :  और  तत्सम्बन्धी  कारणों  के  साथ-साथ  निवेश  अनुमोंदनोर्थ  लंसम्धिंत
 विद्युत  स्कीमों  की  एक  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 (3 X  2  वा०  )

 लंबित  अनापत्ति  के
 कारण

 वाटर  ट्रेटी से
 पत्ति  की  प्रतीक्षा

 अंन्तराज्य  पहलुओं
 अनापत्ति  की  प्रतीक्षा

 पर्यावरण  संबंधी  अनापशत्त
 को  प्रतोक्षा

 र  प्रदेश  तथा  हरियाणा
 राज्यों के  अन्तर्राज्य
 पहल्चुओं  को  हल
 किया  जाना
 बन  अनोपत्ति  अ्रतीक्षा

 विवरण

 निवेश  अनुमोदनार्थ  लंबित  हाइड्ो  पावर
 परियोजनाओं  की  सूची

 क्रम  यीजनी  के  नाम  अनुमीनित  स्थापित
 झं०  लॉगित  क्षमता

 2  3  4

 उत्तरी  क्षेत्र

 चेनांनी  जम्मू  वर्केश्मीर  20:92  6
 परियोजना

 (2»  %  2

 मेण्या०  )

 2.  शाहपुर  बंडी  पंजाब  94
 एच०ई०पी ०
 (22८47

 3.  पालामनेरी  उत्तर  प्रदेश  4  1.
 एच८ई  ग्पी०
 (3३  47.5  मेन्वा ०)

 4.  खारा  एच०ई०पी०  उत्तर  प्रदेश  20:92  72

 (3५८  24  मे

 5.  शीवला मिनी  हॉइंडल  उत्तर  पंदेश  124.30  6
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 2  े  3  4.  5.  6

 6.  राजधाट  उत्तर  ३7.47  45.  वन  अनापत्ति  की  प्रतीक्षा

 एच०ई०पी०  )  मध्य  प्रदेश

 (3  X15

 7.  उहल  एच  ०ई०पी०  हिमाचल  97.66.  70  (1)  वन  अनापति  की

 प्रतीक्षा.है  ।

 (4.x  17.5  (2),  198  8:89  वाधिक
 ल्‍  योजना  में  अपर्याप्त

 बधात़  ।
 8.  चमेरा  एच०ई०पी०  हिमाचल  प्रदेश  366.41  300  (1)  वन  अनापत्ति  की

 प्रतीक्षा  है  ।

 (3% 100  मे०वा० ),  .  2)°
 उप  -  जोड़  890.32.  735.50  3  )  के

 पश्चिनों  क्षेत्र
 9.  नमंदा  सागर  मध्य  प्रदेश  1392.85  1000  परिशोधित.लाग़त  के  लिए

 (8  &125  टी०ए०सी  ०|सी  ०ई०ए० जी
 अनुमोदन  की  प्रतीक्षा

 हे  न्‍

 10.  सरदार  सरोकट  मध्य  4240.00  1450  परिशोधित  लागत

 (6x  +  महाराष्ट्र  /  लिए
 5X50  ग्रुजय॒त  सी>ई०ए०  अनुमोदन  की

 हु  प्रतीक्षा

 उप-जोड़  5632.85  2450.00
 ह

 बक्षिणो  क्ष

 मधु  नहर  कर्नाटक  2.42  1.5  अन्तर्राज्य  पहलुओं  से

 (४५5
 है  पति

 का  प्रतीक्षा
 ।

 12.  पेकरा  अननतिम  चरण  तमिलनाडु  70.16.  150  वन  अनापत्ति  की  प्रतीक्षा

 "(3X  50  से०्वा० )
 |

 उप-जोड़  72.50

 डस र-पश्चिसो  क्षेत्र

 सेस्सा  नाला  72.50  वन  अनापत्ति  की

 फ्रतिक्षा  है  ।
 (?)*  वाधिक  योजना
 1988-89  में  अपर्याप्त

 प्राकक्‍क्षन

 (3)  *  केन्द्रीय /  में
 करनेः  की
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 लिखित  उत्तर  27  1988

 कार्यक्रस  के  लिए  उड़ोसा  को  धनराशि

 8657.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  याजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  लिए  उड़ीसा  को  वर्षबार  कुल  कितनी
 नराशि  उपलब्ध  कराई  और

 उड़ीसा  ने  कितनी  धनराशि  व्यय  की  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्या्वपन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीरेन
 सिंह  ऐँंगतो  )  :  ओर  पिछले  तीन  वर्षों  1985-86,  1986-87  तथा  1987-88)
 के  दौरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  लिये  उड़ीसा  राज्य  योजना  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  कुल  धनराशि  तथौ  -

 राज्य  सरकार  द्वारा  खर्च  की  गई  घनराशि  नीचे  दी  गई

 रु०  )

 आवंटित  की  गई  कुल  व्यय

 कुल  घनराशि

 1985-86  305.93  271.87

 1986-87  387.26  360.72

 1987-88  414.70  437.85

 )
 ee पवाकअ  नर» “>आभक->न-न.  चलन न  ॑+  अडज+े  ee  +>--

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  बम्थई  में  पासपो्टों  के  लिए  झ्रावेदन-पत्र

 86<8.  ओर  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्‍या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  बम्बई  में  पासपोर्ट  बनवाने  के  लिये  प्रतिमाह  औसतन  कितने
 आवेदन-पन्र  प्राप्त  किये  जाते  हैं  और  औसतन  कितने  पासपोर्ट  जारी  किये  जाते

 इस  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  द्वारा  पासपोर्ट  जारी  करने  में  औसतन  कितना  समय  लिया
 जाता  और  न

 क्‍या  सरकार  बम्बई  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  में  पासपोर्ट  जारी  करने  में  लगने  वाले
 समय  को  कम  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 विदेश  मस्त्रालय  में  राज्य  भस्‍्त्रो  के०  नटवर  :  (1)  1987  से
 1988  के  दौरान  प्रतिमास  औसतन  18566  पासपोर्ट  आवेदन  प्राप्त  हुंए  ।

 (1)  उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  प्रतिमास  औसतन  17342  पासपोर्ट  जारी  किये  गये  ।

 30---45  दिन  ।  |
 पासपोर्ट  जारी  करने  में  लगने  वाला  समय  पुलिस  स्पष्ट  साक्ष्यांकन  रिपोर्टों  की  प्राप्ति  और

 भआावेदनों  द्वारा  दी  गई  पूर्ण  सूचना  पर  निर्भर  होता  है  तथापि  पासपोढं  बम्बई  सहित  पासपोर्ट
 कार्यालयों  को  अनुदेश  दिये  गये  हैं  कि  वे  सामान्य  रूप  से  स्पष्ट  पुलिस  साक्ष्यांकन  रिपोट्ट  प्राप्त  होने  के
 पांच  दिन  के  भीतर  पासपोर्ट  जारी  कर
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 हथियारों  को  खरोद  के  लिए  रक्षा  सम्बन्धो  शिष्टमण्डल  को  ध्मरीका  यात्रा

 8659.  श्री  जो०  एस०  बसवराजू
 श्रीमती  बसबराजेश्व रो  ८:  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  मोहस्मद  मह॒फूज  भ्रली  खां  |

 कया  हाल  ही  में  कोई  रक्षा  सम्बन्धी  शिष्टमण्डल  हथियारों  की  खरीद  के  लिए  अमरीका
 गया

 यदि  तो  क्या  इसके  लिये  अमरीका  की  सरकार  के  साथ  कोई  समझौता  कर  लिया
 गया  और

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्‍या  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  संतोष  मोहन  :  हाल  ही  रक्षा  अनुसंघान
 तथा  विकास  संगठन  एवं  थल  सेना  से  तीन  सदस्यों  के  दल  कुछ  रक्षा  मदों  के  बारे  में  तकनीकी
 विमर्श  के  लिये  अमरीका  भेजा  गया  इस  दल  को  दिये  गये  आदेश  में  हथियारों  की  खरीद  का
 विचार  मामला  शामिल  नहीं

 ऊ

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 झसम  राहफल  कैम्प  को  श्राइजोल  शहर  से  हटाकर  प्रन्यत्न  ले

 8660.  «वो  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आइजोल  स्थित  असम  राइफल  कैम्प  को  शहर  के  मध्य  भाग  से  हटाकर  अन्‍्यत्र  ले
 जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 तो  कैम्प  को  अन्यत्र  स्थान  पर  ले  जाने  की  मांग्र  करने  के  क्या  कारण  बताये
 गए  और

 इन  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री
 पो०  चिदस्बरम  )  :  जी  श्रीमान  ।

 जी  मिजोरम  सरकार  से  ।

 मिजोरम  सरकार  असम  राइफल  बटालियन  द्वारा  अधिकृत  भूमि  को  अपने  भवन  इत्यादि
 के  निर्माण  के  लिए  चाहती

 असभ  राइफल  बटालियन  को  आइजोल  शहर  से  नए  स्थान  पर  स्थानान्तरित  करने  के
 लिये  सरका र  ने  पहले  ही  निर्णय  ले  लिया

 चोनो  सेना  के  झ्राधनिकोकरण  के  बारे  सें  समाचार

 8661.  भरी  वो०  तुलसोराम  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  चीन  का  शी  सैनिक  सैंट्रल

 मिलिट्री  कमीशन  चीन  की  रक्षा  और  सेना  के  आधुनिकीकरण  के  बारे  में  कार्य  कर  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यह  आधुनिकीकरण  भारत  की  रक्षा  के  लिए
 कितना  खतरनाक  होगा  ?

 ह

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  संतोष  मोहन  :  और  सरकार  ने  चीन
 द्वारा  अपनी  रक्षा  सेवाओं  के आधुनिकीकरण  के  उस  कायंक्रम  के  बारे  में  रिपोर्ट  देखी  हैं  जिसमें  चीन  के
 रक्षा  औद्योगिक  आधार  का  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  क्षमताओं  में  सुधार  और
 फारमेशनों  को  पुनः  सगठित  एवं  सुसज्जित  करके  पी०एल०ए०  की  युद्ध  कारगरता  बढ़ाने  का
 कार्यक्रम  शामिल  है  ।

 ह॒

 सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  बराबर  नजर  रखती  है  जिनका  हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  पर
 प्रभाव  पड़ता  है  और  पूर्ण  रक्षा  तैयारी  सुनिश्चित  करने  के  लिये  समय-समय  पर  उचित  उपाय
 करती

 भारत  शिक्षा  केन्द्र  द्वारा  कम्प्यूटर  शिक्षा

 8662.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  शिक्षा  केन्द्र  ने  कमजोर  वर्गों  को  लाभप्रद  रोजगार  में  सहायता  करने  हेतु
 उन्हें  कम्प्यूटर  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  महत्वाकांभी  परियोजना  घोषित  की

 यदि  तो  भारत  शिक्षा  केन्द्र  द्वारा  आरम्भ  किये  जाने  वाले  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें
 क्‍या

 कमजोर  वर्गों  के  लिए  यह  कार्यक्रम  किस  सीमा  तक  सहायक  और

 यह  कार्यक्रम  किन-किन  राज्यों  में  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :
 से  एज्युकेशन  सेंटरਂ  एक  निजी  ट्रस्ट  है  जो  आमतौर  पर  कम्प्यूटर  में  प्रशिक्षण

 देने  वाली  एक  व्यावसायिक  संस्था  है  ।  कमजोर  वर्गों  की  सहायता  के  लिए  कम्प्यूटर  शिक्षण  तथा
 क्षण  उपलब्ध  कराने  की  उनकी  योजना  के  बारे  में  सरकार  का  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 जिला  स्तर  पर  योजना  तंत्र  को  सक्षस  बनाने  के  लिए  कृतिकबल

 8663.  श्रीमती  बसवराजेश्वरो  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  योजना  आयोग  ने  राज्य  तथा  जिला  स्तर  पर  योजना  तंत्र  को  सक्षम  बनाने  के  लिए
 एक  कृतिकबल  गठित  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  योजना  आयोग  से  जिला  तथा  राज्य  स्तर  पर  योजना  प्रक्रिया  को
 विकसित  करने  तथा  उसे  लागू  करने  को  कहा

 |  ह

 कृतिकबल  कब  तक  गठित  कर  लिया  और

 (5)  इससे  राज्य  स्तरीय  योजना  को  कहां  तक  सहायता  मिलेगी  ?
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 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीरेन

 सिह  :  और  योजना  आयोग  में  हाल  ही  में  जिला  स्तर  की  योजना  के  सम्बन्ध  में

 अवधारणा  तथा  विचारों  के  सम्बन्ध  में  पूर्ण  प्रक्रियेशीलता  में  रकावट  डालने  वाले  मसलों  को  हल  करने

 के  वास्ते  एक  आंतरिक  कृतिकबल  स्थापना  की  गई

 हां  ।

 कृतिकबल  की  पहले  ही  स्थापना  की  जा  चुकी

 जिला  योजना  को  संचालित  करने  में  आने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करना  कृतिकबल
 का  उद्देश्य

 सरकारो  क्षेत्र  की  परियोजनाझों  में  विलस्ब

 8664.  भरी  सेयद  शाहबुद्दोत  :  क्‍या  फार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन्त्री  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं
 की  लागत  में  वृद्धि  के  बारे  में  23  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4487  के  उत्तर  के  संबंध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मूल  लागत  प्राक्कलन  किस  वर्ष  तैयार  किया  गया  था  और  प्रत्येक  मामले  में  अद्यतन
 मान  किस  वर्ष  किया  गया

 हु

 परियोजना  पूरा  करने  के  लिए  मूल  लक्ष्य  वर्ष  क्या  और  प्रत्येक  मामले  में  परियोजना

 पूरी  करने  के  लिए  अब  किस  वर्ष  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 क्या  प्रशा्तनिक  मन्त्रालय  के  प्रमुख  और  अथवा  परियोजना  कार्यान्वयन  एजेंसी  को
 योजना  का  मूल  अनुमान  निर्धारित  समय  के  अन्तगंत  पूरा  न  करने  के  लिए  अपनी  जिम्मेदारी  न  निभाने
 के  लिए  किसी  भी  मामले  में  दण्डित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  बोरेम
 सिह  :  और  31  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  मन्त्रालय  की  त्रेमासिक
 प्रबोधन  प्रणाली  में  उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  पीछे  चल  रही  प्रत्येक  80  परियोजनाओं  के  संबंध  में

 लागत  अनुमान  मूल  और  संशोधित  के  अनुमोदन  के  वर्ष  और  चालू  होने  की  मूल  संशोधित  और
 शित  तारीखें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।

 विवरण

 क्र
 फसयोजनांकानाम

 मूल  बालू
 होने  को  तरल

 सं  लागत  अनुमान  मूल  प्रत्याशित
 की  सरकारी
 मोदन  की  तारीख

 1  डर
 3

 38  4  5

 उर्वरक

 1.  केप्रोलेक्ट्म-अमोनियम  सलफेट  82/04  88/05  "89/01

 113



 लिखित  उत्तरें  27  1988  $
 नोिपिििपप्नननजााजण।:प:माखख:।यााखाज-----+-+तमत-...

 ]  2.  3  4  5

 2.  हल्दीया  उर्वरक  परियोजना  71/11  76/10

 ह

 90/03
 एफ०  सी०  )  »  85/04  88/04

 3.  केप्टिव  विद्युत  परियोजना  भटिंडा  ॥॒  85/04  88/04  88/06
 एफ०  एल०  )  >

 4.  केप्टिव  विद्युत  परियोजना  पानीपत  85/04  88/04  89/04
 एफ०  एल०  )

 5.  फासफोरिक  एसिड  77/10  84/09  89/04
 पी०  पी०  एल०  )  (84/07)

 कोयला

 6.  एन०  टी०  सी०  कोयला  गैस  दनकुनी  65/11  84/09  89/03
 आई०  एल०  )

 7.  मूनीडीह  यू०  जी०  सी०  सी०  (83/02)  72/03  89/03

 (85/03)
 8.  राजरप्पा  ओ०  सी०  सी०  77/08  84/03  90/03

 (83/06)  (85/03)
 9.  राजमहल  ओ०  सी०  सी०  80/08  87/03

 86/03

 बीना  ओ०  सी०  सी०  (85/05)  86/03  88/03

 (85/05).  84/03

 जयन्त  विस्तार  ओ०  सी  ०  सी०  (83/06)  84/03  90/03

 ॥  (83/06  )  (89/03)
 13.  ककरी  ओ०  सी ०  सी०  85/09  87/03  90/03
 14,  मादिया  ओ०  सी०  सी०  एल०  )  85/09  94/03  -  94/03
 15.  ओ०  सी०  सी०  सी०  87/01  90/03  9

 ओ०  सी०  83/02  92/03  94/03

 द्वितीय  खान  विस्तार  एल०  83/02  (90/03)
 *  (87/02)...  (90/03)

 द्वितीय  टी०  पी०  एल»  (83/02)  83/04  88/03

 एल० सी० ) (83/02) (86/02)
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 18.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29,

 30.

 31,

 32.

 33.

 34.

 335.

 लिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 द्वितीय  टी०  पी०  एस०  83/02  89/06  97/02
 एल०  .  (87/02)  (93/02)

 विद्यत

 «  बोकारो  थमंल  वी०  सी०  )  78/01  82/04  87/03
 .  बोकारो  थर्मल  वी०  81/07  85/10  89/06
 .  मेजिया  थर्मल  वी०  86/03  92/09  92/09
 -  दोयांग  एच०  ई०  )  83/02  92/06  93/06

 (85/03)  (92/06)
 ॥ं

 कोपिली  एच०  ई०  )  75/03  82/12  88/03

 (85/09).  (86/06)
 ॥

 चमेरा  एच०  ई०  एच०  पी०  84/04  90/03  91/05

 दुलहस्ती  एच०  ई०  एच०  पी०  सी०  )  82/11  91/01  92/12
 कोयल  कारो  एच०  ई०  8  2/(07  88/12  94/03

 टनकपुर  एच०  ई०  एच०  पी०  84/08  89/06  90/03

 जयपुर  तलचर  संचरण  लाईन  83/12  87/03  89/03
 एच०  पी०

 फरक्‍्का  एस०  टी०  पी०  पी०  84/09  92/03  92/06
 टी०  पी०

 कहलगांव  एस०  टी०  पी०  पी०
 85/07  92/07  93/01

 टी०  पी०  सी०  )  ह
 कोरबा  एस०  टी०  पी०  पी०  89/03  89/08

 टी०  पी०  सी०  )

 रामागुंडम  एस०  टी०  पी०  षी०  78/04  84/12  88/07
 टी०  पी०  (83/09 )  (88/03 )

 रामागुंडम  एस०  टी०  पी०  पी०  81/09  90/03  90/07
 टी०  पी०

 रिहन्द  एस०  टी०  पी०  पी०  82/06  88/06  88/12
 टी०  पी०  सी०  )

 विन्ध्याचल  एस०  टी०  पी०  पी०  82/06  89/  2  89/12
 टी०  पी०  °
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 ब्कड

 n

 2  3

 «  एन०  सी०  आर०  टी०  पी०  पी०  दादरी  87/02
 टी०  पी०

 «  कैवस  जी०  पी०  पी०  सूरत  86/10
 टी०  पी०  सी  ७)

 -  ऐंटाजी०  पी०  पी०  टी०  पी०  सी०  )  86/10
 .  औरया  जी+  पी०  पी०  टी०  पी०  26/10

 ,  केन्द्रीय  संचरण  लाइनें  टी०  पी०  84/01
 (87/08)

 .  कोरबा  संचरण  81/09
 टी०  पी०

 .  रामागुंडम  संचरण  78/04
 टी०  पी०  (83/09

 .  रिहन्द  संचरण  लाईनें  टी०  85/03

 ,  विन्ध्याचल  संचरण  82/06
 टी०  पी ०  सी०  )

 रसायन  झोर  पेट्रो-रसाथन

 .  महाराष्ट्र  गैस  क्रेकर  काम्पलेक्स  84/0  8
 पी०  सी०  एल०  )

 «  फिलामेंट  यान॑  परियोजना  86/03
 सी०  एल०  )

 लोक  उद्यम  पी०

 «  नयागांव  परियोजना  विस्तार

 सी०  आई०  )  (86/09)
 .  येरागुन्तला  सीमेंट  परियोजना  82/06

 सी०  आई०  )
 *  काचर  कागज  परियोजना  .  77/03

 J नाईलॉन-6 फिलामेंट art परियोजना

 (85/05)
 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस

 -  एल०  पी०  जी०  विपणन  83/06
 पी०  सी०  एल» )  81/04

 (87/07)

 *  काचर कागज परियोजना (TAO पी० सी०) 77/03

 4

 93/09

 91/04

 90/08

 91/01

 89/93
 (92/03)

 88/03

 87/10

 (87/10)

 88/12

 89/02
 (89/02)

 89/12

 90।  3

 86/04

 (89/04)
 86/09

 (89/10)

 81/12

 (86/04)

 88/03

 (88/03  )

 27  1988

 5

 93/09

 91/04

 90/08

 90112

 92/03

 89/03

 88/12

 89/09

 89/06

 89/12

 90/03-

 89/04

 90/04

 88/03

 88/12

 (88/12)
 ”
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 2  3  4  5

 51.  पोली  स्टेपल  फाईबर  संयंत्र  72/08  81/12  88/03
 आर०  पी०  एल०  )  (84/03  )  (86/04)

 52.  एल०  पी०  जी०  विपणन  83/06  88/03  89/03

 ,  पी०  सी०  एल०  ).  (85/12)  (88/03)
 53.  एल०  पी०  जी०  विपणन  83/06  88/03  88/11

 ओ०  ‘
 (85/12)  (88/03)

 54.  वीरामग्राम-चाकसू-करनाल  पाईप  लाईन  84/09  88/09  91/03
 ओ०  सी०  )  (37/94)  (91/03)

 55.  त्वरित  उत्पादन  कार्य  क्रम  बम्बई  सुदूर  तटीय  82|07  8  /03  -$8/05

 एन०  जी०  (83/05)  (87/04)

 56.  करेप्टिव  विद्युत  संयंत्र  82/12  87/09  88/01

 (85/08)  )
 57.  उड़ीसा  अल्म०  काम्पलैक्स  )  80/11  87/10  88/09

 (84/06)  (88/09)

 इस्पात
 58.  4  मभी०  टन०  विस्तार  भिलाई  इस्पात  76/03  81/12  38/03

 खंयंत्र  (83/03)  (84/12)
 (86/12)

 59.  4  मी०  2०  विस्तार  बोकारो  इस्पात  73/03  77/03  88/09

 संयंत्र  )  (€2/12)  (4/12)

 60.  केप्टिव  विद्युत  संयंत्र  दुर्गापुर  इस्पात  78|:9  83/12  88/06

 संयंत्र  |  (%2/12) )  (84/05)

 (88/02)  (88/06)

 61.  केप्टिव  विद्युत  संयंत्र  दुर्गापुर  इस्पात  78/09  83/06  88/03

 संयंत्र  (81/10)

 (87/08  )

 62.  केप्टिव  विद्युत  संयंत्र  राउरकेला  इस्पात  85/06  88/03

 संयंत्र  वि

 63.  राउरकेला  सिलीकॉन  इस्पात  77/11  81/03  88/03

 परियोजना  (82/12)..  (83/03)
 (86/08)._  (83/03)

 १1१



 लिखित  उत्तर  27  1988

 2  3  4  5

 64.  विजाग  इस्पात  परियोजना  79|06  87/12  90/06
 आई०  एन०  (82/07)  )  (91/07)

 रेलये

 65.  झांसी-बीना-इटारसी  81/07  88/12  78/12

 (84/04)  ँ
 66.  विजयवाड़ा-काजीपेट-वलहारशाह  81/04  88/12  89/03

 ,  (84/04 )
 67.  जोगीघोपा-गोहाटी  84|03  94/03  94/03
 68.  कोरापुट-रायगढ़  लाईन )  82/03  87/03  91/03

 (86/06)  (95/03) )
 69.  कोटा-चित्तोड़गढ़-तीमच  लाईन  )  .  81/03  90/03  90/03
 70.  रेल  कोच  कपूरथला  85/08  88/03  88/03

 (87/12)
 १1.  भूमिगत  कलकत्ता  मेट्रो  7204  78/2  90/12

 (75/12)  (89/12)
 (86/04)

 72.  मद्रासं  बीच-एल०  यू०  जैड०-आर०  टी०  एस०  83/05  93/06  93/06
 लाईन

 73.  मनखदं/बेलापुर  लाईन  विस्तार  86/02  -90/10  90/10

 74.  भाड़ा  आ०  Ao  प्रणाली  84/03  93/12  93/12

 भूतल  परिवहन

 75,  3  एल०  टेंकरों  की  प्राप्ति  86/04  91/01  91/01
 सी  ०  आई०  )

 76.  नवाहा  शेवा  बन्दरगाह  परियोजना  82/06  87/12  89/02

 (83/09)  (88/10)
 77.  अहमदाबाद  बड़ोदरा  एक्सप्रेसवे  86/01  91/12  91/12

 परमाणु  ऊर्जा

 78.  कठो  रियोजना  मानुग्रुरू  82/09  -  88/04  89/09

 79.  नरोरा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  74/01  84/12  89/12  2

 80.  ककरपारा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  91/12

 120
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 कितने  शरणार्थी

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 2

 1. _  तमिलनाडु

 2.  जम्मू  और  कश्मीर

 3.  हिमाचल  प्रदेश

 4.  उत्तर  प्रदेश

 5.  पंजाब

 6.  हरियाणा

 चण्डीगढ़

 8.  दिल्ली

 9.  बिहार

 10.  पश्चिम  बंगाल

 11.  सिक्किम

 12.  अरुणाचल  प्रदेश

 13.  मेघालय

 14.  उड़ीसा

 15.

 सब  सचसकनस्‍ुइस्‍इअस  नी

 मारत  में  शरणार्थोी

 मध्य  प्रदेश

 लिखित  उत्तर

 8665.  भी  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिम्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 सरकार  ने  वर्ष  1984  से  1987  तक  इन  शरणाथियों  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय
 की  भौर

 सरकार  ने  इन  शरणाथियों  के  पुनर्वास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चित्तामणि  :  विभिन्‍न  राज्यों  में
 भिलन  देशों  से  आये  शरणाथियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 निम्न  देशों  से  आए  शरणा्ियों  की  संख्या

 श्रीलंका
 1988

 की  समाप्ति  पर

 3

 1,10,127

 तिब्बत

 4

 4,817

 14,380

 12,251

 39

 3,396

 4,967

 5,911

 183

 3,249

 1,798-

 बंगलादेश
 1968  23.3.1988

 की  समाप्ति  पर  की  स्थिति

 121
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 लिखित  उत्तर  ॥॒  1988

 1  2  3  4  5

 16.  महाराष्ट्र  न  1,023

 17.  पांड्चिरी  —  78  न

 18.  कर्नाटक  न  26,833  जमकक

 19,  त्रिपुरा
 न  45,379

 जोड़  -  1,10,127  79,912  45,379

 उपयु कत  आंकड़ों  में  श्रीजंका  अथवा  अन्य  देश  जेसे

 नाम  से  वापस  भेजे  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  शामिल  नहीं  है  क्योंकि  मांगी  गई  सूक्षता  केवल  शरणावियों
 से  सम्बन्धित

 2.  भूतपूर्व  पश्चिमी  और  पूर्वी  प्राकिस्त्रान  से  आये  विस्थापित  व्यक्ति  जो  ध्यरत  आये  थे  और
 सरकार  की  सहायतो  स्वयं  आबाद  हो  गए  की  संख्या  भी  इस  कारण  शामिल  नहीं  की  गई
 क्योंकि  उनको  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  में  शामिल  माना  जाता  है  और  वे  अब  शरणार्थी  नहीं

 वर्ष  1984-85  से  1986-87  तक  इन  शरणार्थियों  पर  किया  गया  श्व्च  इस  प्रकार

 लाख  दपयों  में  कूल

 श्रीलंका  के  शरणार्थी  10,42,84

 बंगलादेश  के  शरणार्थी  3,  8:23

 तिब्बत  के  शरणार्थी  68,53

 श्रीलंका  के  शरणार्थियों  को  न  तो  पुनर्वास  सहायता  दी  गई  और  न  ही  कोई  सहायता  देने
 का  प्रस्ताव  है  क्योंकि  वे भारतीय  नागरिक  नहीं  है और  उनको  श्रीलंका  वापस  भेजा  जाना

 त्रिपुरा  में  रह  रहे  बंगलादेश  से  आये  शरणाथियों  को  भी  उस  देश  में  वापस  जाना  है  और
 उनको  वापस  भेंजने  के  प्रश्न  को  बंगला  देश  सरकार  के  साथ  विभिन्‍न  स्तरों  पर  उठाया  जा  रहा

 जहां  तक  तिब्बती  शरणाथियों  का  सम्बन्ध  लगभग  38,300  शरजाथियों  का  किसिन्त
 राज्यों  में  कृषि  और  हस्तशिल्प  योजनाओं  में  सरकार  की  सहायता  से  पुनर्वास  किया  जा  चुका  इसके
 अतिरिक्त  लगभग  24,200  तिब्बती  शरणार्थी  छोटे  व्यापारों  और  रोजगारों  में  स्वयं  आबाद  हो
 गए  हैं  । लगभग  2950  तिब्बती  शरणार्थियों  को  पुनः  बसाया  जा  रहा  है  ।  बताया  जाता  है  कि  लगभग

 14,000  तिब्बती  शरणार्थियों  को  अभी  सहायता  की  आवश्यकता  है  ।  राज्यों  सरकारों  से  उनके  डचित

 पुनर्वास  के  लिए  उपयुक्त  योजनाएं  तैयार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  से  प्राप्त  राजस्व

 8666,  थ्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1986-88  के  दौरान  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्रों  से कुल  कितना  राजस्व  प्राप्त  हुआ  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पूति  विभाग  में  राज्य  संत्री  क्षिवराण  वो०  पादिल  ):

 वित्त  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दोरान  बिजली  की  बिक्री  से  परमाणु  क्मिलीघरों  से  कन्नशः
 191.10  करोड़  रुपये  और  206.29  करोड़  रुपये  का  कुल  राजस्व  प्राप्त  हुआ
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 गरोबो  उन्मृलन  कार्यक्रमों  के लिए  राज्यों  को  घनराशि

 8667.  शी  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन
 वर्षों'के  दोरान  प्रश्येक  राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  को  विभिन्‍न  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के लिए

 कार्य  क्रमवार  कितनी  घनराशि  आवंटित  को  गई  ?

 योजना  मंत्रालय  भें  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यासवयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 '

 विह  ऐंघतो  )  :  संलरन  विवरण  में  फ़्त्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को  पिछले  तीन  वर्ष  अर्थात  (1985-86,
 1986-87,  1987-88)  )  के  दोरान  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 क्रम  तथा  झमीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  जंसे  प्रमुख  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  लिए
 आवंडित  कुल  धनराशि  की  जानकारी  दी  गई  है  ।

 123
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 7  1910  जिलित  उत्तर

 नेशनल  चर्रैशम  झाक दि  ब्लाइंड

 8668.  भी  पो०  ऐस०  सईद  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1988  के  अन्तिम  सप्ताह  में  नेशनल  फैडरेशन  आफ  दि  द्वारा  दिल्‍ली
 में

 एक  विचार  गोष्ठी  आयोजित  की  गई

 यदि  तो  इस  फंडरेशन  द्वारा  क्या  निर्णय  किय्रे  गये  तथा  कौन-कौन  से  प्रस्तक्व  पारित
 किये

 क्‍या  सरकार  से  विकलांगों  के  सस्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  का
 रोध  किया  गया  और  .

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  क्या  प्रारम्शिक  कार्य  शुरू  कर
 दिया  गया  है  ?

 कल्याण  सम्भलव  में  उप-गग्यो  युमति  :  हां  ।

 फ़ैडरेशन  द्वारा  लिये  गये  निर्भंब  और  पारित  किये  गये  अस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए

 और  प्रेस  रिपोर्टों  के  अनुसार  सेमिनार  में  विकलांगों  के  लिये  एक  व्यापक  विधास
 बनाने की  सिफारिक्ष  को  गई  श्री  बहारूल  संसद  सदरव  की  अध्यक्षता  में  विकलांगों  के  लिए
 विधान  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने के  लिब्रे  पहले से  ही  एक  समिति का  सठन  किया  जया

 झब्डझसान  झौर  मनिशोवार  दहोप  समूह  में  महस्सागर  जिकास  के

 लिए  स्थल  का  चुनाव
 ह

 8669.  थो  पौ०  एन०  सईद  :  कया  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अण्डसान  और  निकोबार  द्वीप  प्तमूह  में  महासागर  विकास  के  लिए  स्थान  चुनते  का  .

 निर्णय  ले  लिया  गया

 यदि  तो  स्थान  तथा  प्रस्तावित  विकास  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  लक्षद्वीप  में  इसी  प्रकार  के  महासागर  विकास  की  स्थांपना  करने  का  विच्ञार  किया
 गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पूति  विमाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :
 और  जी  श्रीमान  ।  स्थल  के

 बारे  में  अभी  निर्णय  नहीं  लिया  गया  विशेषज्ञों  का  एक
 दल  हाल ही  भें  पोर्ट  ब्लेबर  मया  था  जिसने  एक  समुद्री  जलजी  बशला  की  स्थापना  कैलिए  अब्डमान  में

 कुछ  सम्भावित  स्थलों  की  पहचान  की

 और  यही  विशेषज्ञ  दल  वर्तमान  जलजीवशाला  के  विस्तार  की  योजना  का  अध्ययन  .
 करने  तथा  एक  नई  जलजीवशाला  की  स्थापना  के  लिए  हाल  ही  में  लक्षद्वीप  भी  इस  दल  के  रिषोर्ट
 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 विभिरन  कोंलों  में  विभाग  के  कार्यालय

 8670.  भी  थो०  एस०«  कृष्ण  भम्यर  :  क्या  प्रथात  सरत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 127
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 क्या  सरकार  का  देश  के  विभिल  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  कार्यालय  खोलने  का

 विचार

 (a)  बदि  तो  प्रस्तावित  कार्यालय  कहां  और  कब  खोले  और

 क्‍या  एक  ऐसा  कार्यालय  बंगलोर  में  भी  खोला  जायेगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पू्ि  बिभाग  में  राज्य  संत्री  शिवराज  बो०  :

 एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 (@)  और  शुरू-शुरू  में  सात  केन्द्रों  अर्थात

 कोचीन  तथा  बंगलौर  में  कार्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 झनुसचित  जातियों  जनजातियों  को  सूचो  में  कर्माटक
 के  समुदायों  को  संख्या

 8671.  भ्लो  वो०  एस०  कृष्ण  हय्यर  :  क्‍या  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्लि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  दस  समुदायों  तथा  इनके  पर्याय

 समुदायों  को  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  क्या  मेडा  समुदाय  कर्नाटक  समुदाय  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में
 शामिल  किये  जाने  के  लिये  सिफारिश  किये  गये  समुदायों  में  स ेएक  और

 क्या  सरकार  ने  उक्त  समुदायों  को  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  के
 लिये  कोई  निर्णय  लिया  है  ?

 कल्याण  सम्त्रालय  में  उप-सन्‍्तो  सुमति  :  से  अनुसूचित  जातियों
 भोर  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  प्रस्तावित  व्यापक  संशोधन  के  संदर्भ  में  प्राप्त  कर्नाटक  राज्य
 सरकार  की  सिफारिशें  और  उन  पर  सरकार  के  निर्णय  को  इस  स्तर  पर  नहीं  बताया  जा

 जांच  झायोगों  के  लिए  मिम॒स्त  स्थायाधोश

 8672.  भी  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  विधि  शौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालय  कितने  सेवानिवृत्त
 न्यायाधीशों  को  जांच  आयोगों  के  कार्य  के  लिए  नियुक्‍त  किया

 उनके  द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  का  ब्यौरा  क्या  और
 *  सावंजनिक  महत्व  की  जांचों  पर  केवल  सेवानिवृत्त  न्यायाधीशों  को  नियुक्त  करने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 बिधि  झोर  स्पाय  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हंसराज  :  से  अपेक्षित
 बानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 सोसेतिक  बिज्ञाम  प्रोद्योगिकोय  विज्ञाक्ापसतम  में  श्रनुसचित
 समुसूचित  जनजातियों  के  लिए  श्लारक्षण

 8673.  भी  श्वादि  चरण  दास  :  क्या  रक्षा  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 नौसैनिक  विज्ञान  प्रौद्योगिकीय  विशाखाफ्तनम  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली

 बरतीं  सम्बन्धी  नीति  और  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  क्‍या

 (a)  क्‍या  100  और  40  ध्वाइंट  रोस्टरों  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  उम्मीदवारों  के  सम्बन्ध  में  आरक्षण  नियमों  का  पालन  किया  जा  रहा  ॥

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  इस  प्रयोगशाला  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  कितने  व्यक्तियों  की

 भर्ती  की  गई  और  उनमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  की  संख्या
 कितनी  *

 आरक्षण  बियमों  का  कार्यात्वयन  न  किये  जाने  के  बारे  में  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान

 शाला  को  कितने  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  और  उन  पर  क्या  कायेवाही  की  और

 (४)  गत  लोन  वर्षों  के दोरान  कितने-लारक्षित  पद  को  अनारक्षित  किया  गया  ओर  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?  हु

 रा  संजरालय  में  राज्य  संत्रो  संदोष  मोहन  :  भारत  सरकार  द्वारा  भर्ती  के  लिए
 खमझ-समय  पर  जारी  किए  गए  सभी  स्रांबिधिक  नियमों  एबं  अन्य  अनुदेशों  नौसेना  विज्ञान  तथा
 प्रौद्योगिकी  विशाखापत्तनम  सहित  रक्षा  अनुश्ंधान  तथा  विकास  संगठन  की  सभी

 शालाएं  पालन  करती  हैं  ।

 सभी  प्रयोगशालाओं  को  केवल  समूह  भर  समूह  स्टाफ  को  भर्ती  करने  के  बिए
 प्राधिकृत  किया  गया

 समूह

 वर्ष  योग  अनुसूचित  जाति  अनूसूचित

 _.  जनजाति

 1985  6  कर

 1986  है|  2  1

 1987  23  3  3

 समूह

 1985  1  —  _

 1986  2  —

 1987  19  7

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  नौसेना  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  प्रयोगशाला  को  पांच
 बेदन  प्राप्त  हुए  ।  87  में  अनुसूचित  जाति  एबं  अनुसूक्तित  आयोग्र  से  एक  दल  ने  नौसेना
 बिज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  प्रयोगशाला  का  दौरा  किया  था  ।  इस  दल  ने  नौसेना  विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकी
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 प्रयोगशाला  में  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  प्रदान  किए  गये  सेवा  सम्बन्धी  लाभों
 का  विस्तार  से  अध्ययन  किया  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  में  किसी  गम्भीर  अनियमितता  को  उल्लेख  नहीं
 किया

 )  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  सीधी  भर्ती  के  किसी  पद  को  अनारक्षित  नहीं  किया

 नोसेनिक  विशाखापतनम  में  प्रनुसूचित  जातियों  जनजातियों
 के  क्ंंचारियों  को  फोरसंन  प्रेड  में  पदोन्नति

 8674.  भी  प्रनादि  चरण  दास  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1988  को  विशाखापत्तनम  की  नौसैनिक  गोदी  में  फोरमैनों  और  वरिष्ठ
 मैनों  की  संख्या  कितनी  थी  और  उनमें  से  कितने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 के

 क्‍या  पदोन्‍नतियों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को
 क्षण  की  सुविधा  दी  जा  रही  है  और  यदि  तो  इन  उम्मीदवारों  को  पदोन्नति  में  कया  रियायतें दी
 जाती

 ॥

 गत  तीन  वर्षों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  ऐसे  फोरमैनों  की
 संख्या  कितनी  है  जिनके  स्थान  पर  उनसे  कनिष्ठ  अधिकारियों  को  पदोन्‍तत  कर  दिया  गया  और  ऐसा
 किन  कारणों  से  किया  और

 क्या  गत  तीन  वर्षों  क ेदोरान  विशाखापत्तनम  की  नौसेनिक  गोदी  को  पदोन्नति  में
 क्षण  नीति  को  क्रियान्वित  न  किए  जाने  के  बारे  में  अभ्यावेदंन  प्राप्त  हुए  हैं  और  यदि  तो  उन  पर  क्‍या
 कायेवाही  की  गई  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :

 वरिष्ठ  फोरमेन  फोरसंन

 कुल  संख्या  95

 अनुसूचित  जाति  7  22

 अनुसूचित  जनजाति  3  2

 विभागीय  परीक्षाओं |  प्रतियोगी  परीक्षाओं  के  आधार  पर  की  जाने  वाली
 न्‍नतियों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  रियायती  मानदंड  अपनाये
 जाते  चयन  आधार  पर  की  जाने  वाली  पदोन्‍्ततियों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए
 अलग  चयन  सूचियां  बनाई  जाती  हैं  ।

 शून्य  ।

 हाँ  ।  पदोन्‍नतियों  में  आरक्षण  नीति  का  अनुपालन  न  होने  के  बारे  में  प्राप्त  अभ्यावेदनों
 पर  सम्बन्धित  अनुदेशों  के अनुसार  विचार  किया  गया  तथा  उन्हें  निपटाया
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 स्थित  नौसेनिक  गोदो  में  भ्रनुसचित  जातियों  जनजातियों

 के  साथ  भेदभाव  किये  जाने  को  शिकायतें

 8675.  थ्रो  ध्रनादि  चरण  वास  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशाखापत्तनम  स्थित  नौसेनिक  गोदी  और  पूर्वी  नौसेना  कमान

 मख्यालय  को  विशाखापत्तनम  स्थित  नौसेना  गोदी  में  का्यं  कर  रहे  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जातियों  के  कमंचारियों  पर  जाति  के  आधार  पर  भेदभाव  तथा  उनके  उत्पीड़न  के  विरुद्ध

 कितने  अभ्यावेदन  प्राप्त

 इन  अभ्यावेदनों  पर  की  गई  कायंवाही  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  शिकायतों  के  निवारण  में  कितना  ओसत  समय  लगा  ?

 कला  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  संतोष  मोहन  :  प्राप्त  हुए  25

 बेदनों  की  तत्काल  जांच  की  गई  ।  इनमें  से अधिकतर  भर्ती  एवं  पदोन्नति  से  सम्बन्धित  थे  ।

 जहां  आवश्यक  था  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  सुधारात्मक  कारंवाई  की  गई  ।

 प्रत्येक  मामले  मे ंलगभग  एक

 केन्द्रीय  सतकंता  भायोग  में  सरकारो  कर्मंथारियों  के  लम्बित  मामले

 8676.  भोमती  पटेल  रमाबेन  रमलोभाई  क्या  प्रश्नान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  में  सरकारी  कर्मचारियों  के  अनेक  मामले  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  उनका  मंत्रालयवार  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  और

 लम्बित  पड़े  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मन्त्रालय  में  राज्य  मरत्ो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 पो०  :  जी  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  में  1983  के  बाद  से  सलाह  के  लिए

 प्राप्त  हुए  मामलों  की  कुल  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ।  इनकी  संख्या  1983  में  2044,  1984  में  2600
 गौर  1985  में  2956

 31.3.1988  की  स्थिति  के  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  में  लंबित  पड़े  उन  मामलों
 की  संख्या  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  जिनमें  केन्द्रीय  सरकारी  करंचारी  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के  कमंचारी  अन्तग्रेस्त  हैं  ।  *

 चूंकि  प्रत्येक  मामले  की  बहुत  ही  सावधानीपूवंक  और  बारीकी  से  जांच-पड़ताल  की  जानी
 आवश्यक  होती  है  इसलिए  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  में  अधिकारी---उन्मृख॒  प्रणाली  पर  बल  दिया  गया

 प्राप्त  हुए  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  प्रयोजन  से  1986  में  एक  कमंचारी  निरीक्षण

 यूनिट  कार्य  अध्ययन  आयोजित  किया  गया  कमंचारी  निरीक्षण  यूविट  की  सिफारिशों  लंबित
 मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  21  अतिरिक्त  पद  (3  एक  एक  अवर
 सचिव  और  2  अनुभाग  अधिकारियों  तथा  कार्यालयी  स्टाफ  के  अन्य  मंजूर  किए  गए
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 विवरण  न्‍

 313.1988  की  स्थिति  के  अनुसार  आथोग  के  पास  लंबित  पड़े  मामलों  की  सूची
 सरकारी  कर्ंचारी  और  संध  राज्य  क्षेत्र  ग्रशासनों

 के
 कर्मचारी  अन्तग्रंस्त

 क्रम  विभाग  का  जिससे  आयोग  में  लंबित  पड़े  मामलों
 सं०  मामला  संबंधित  है  हे  कीसंख्या

 सलाह  के  लिए  जांच  के  लिए

 1  2  3
 ह

 4

 1.  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बो्ड  11  36

 2.  रेल  मंत्रालय  25  99

 (3.  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  सीभा  शुल्क  बोर्ड  4  34

 4.  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  2
 5.  जल  संसाधन  मंत्रालय  i  न

 6.  दूरसंचार  विभाग  4  22

 7.  डाक  विभाग  6  54

 8.  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  1  —

 9.  पर्यटन  और  नागर  विमानन  थिभाग  5  5

 10.  पति  मंत्रालय  14

 11.  शहरी  विकास  मंत्रालय  375  13

 12.  श्रम  मंत्रालय  5  15

 13.  दिल्ली  प्रशासन  28  409

 14.  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  6  5

 ३१5.  शिक्षा  विभाग  1  10

 16.  संस्कृति  विभाग  3  न

 17.  अंडमान  ओर  निकोबार  प्रशासन  2  न

 18.  अरुणाचल  प्रदेश  1  4

 19,  पांडिबेसे  सरकार  1  5

 20.  मंत्रिमण्डल  सचिवोलय  2  1

 21.  गोवा  सरकार  2  Ps  १

 22.  चण्डोगढ़  प्रशासन  1  न
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 2  3  ह  4

 23.  कैन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  1  4

 24.  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  1  7

 25.  गृह  मंत्रालय  रिजवं  पुलिस  बल  3  10

 26.  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  2  न

 27.  रक्षा  मंत्रालय  1
 ह

 30

 28.  वाणिज्य  मंत्रालय  1  9

 29.  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  न  2

 30.  कोयला  विभाग  --  ।

 31.  विदेश  मंत्रालय  —  2

 32.  भू-तल  परिवेहन  मंत्रालय  6

 33.  अंतरिक्ष  विभाग  —  2

 34.  खान  विभाग  न  9

 35.  विधि  मन्त्रालय  --
 36.  मिजोरम  --  2

 397.  औद्योगिक  विकास  विभाग  --  3

 38*  संचार  मंत्रालय  नज-+  1

 39.  बन  और  वन्यजीवन  विभाग  न  2

 49.  कम्पनी  विभाग  1

 41.  बस्त्र  मंत्रालय  न  1

 जीड़े  199  466

 समूह  के  वरिष्ठ  प्रेडों  में  रिक्त  पद

 8677.  भी  कुंबर  राम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वर्ष  1987  के  दौरान  लोक  शिकायत  ठथा  पेंशन  मंत्रालय  के  अवर  सचिव  और

 इससे  ऊपर  जैसे  समूह  के  वरिष्ठ  ग्रेडों  कितने  पद  लम्बी  अवधि  तक  रिक्त  पड़े

 इन  पदों  के  रिक्त  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  प्रत्येक  पद  कितने  समय  तक  रिक्त

 रहे  है

 क्या  खरकार  ने  इन  पदों  पर  आसीस  व्यक्तियों  की  अवनति/सिवानिवृत्ति  क ेकारण  इन  पदों

 को  भरे  जाने  से  पूर्व  कोई  अधिभ  वोजना  तैयार  की  यदि  तो  लम्बी  अथधि  तक  थद्गों  को  रिक्त

 133



 लिखिते  उत्तेरें  27  19  8  9

 पड़े  रहने  देने  के  क्या  कारण  और

 कया  वर्ष  1987  के  दौरान  विभाग  में  वरिष्ठ  प्रेडों  मे ंकुछ  अधिकारियों  को  बिना  कायें

 सौंपे  ही  ड्यूटी  पर  रखा  गया  यदि  तो  उनको  तेनाती  न  करके  रिक्तियों  की  स्थिति  का  किस
 प्रकार  समाधान  किया  गया  था  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  तथा  गृह  सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री
 पो०  :  एक  विवरण  संलग्न

 ये  पद  इन  पदों  के  पदधारियों  के  स्थानान्तरण/पदोन्‍नति/परावतंन/सेवानिवृत्ति  के  कारण
 खाली  जिस  अवधि  के  लिए  ये  पद  खाली  वह  संलग्न  विवरण  में  दर्शाई  गई

 ये  पद  इन  कारणों  से  खाली  खाली  को  भरने  के  लिए
 युक्त  अधिकारियों  के  चयन  की  प्रक्रिया  चल  रही  थी  (2)  चुने  गए  अधिकारियों  ने  संबंधित  नियुक्तितयों
 का  कार्यभार  ग्रहण  करने  में  काफी  समय

 एक  उप  सचिव  को  1987  के  दौरान  किसी  अन्य  मन्त्रालय|विभाग  में  उसका  स्थानन
 होने  तक  लोक  हित  में  अनिवाय  रूप  से  प्रतीक्षा  में  रखा  गया  था  ।

 विवरण

 क्रम  स ं०  पद  का  पदनाम  उस  पद  की  रिक्ति  की  अवधि
 जो  एक  मास  से  अधिक  की

 हि  अवधि  के  लिए  खाली  रहे

 1.  अपर  सचिव  1  लगभग  दो  मास  ।
 2...  निदेशक|उप  सचिव  10  दो  मास  से  7  मास  की |

 अवधि  के
 भिन्‍न  अवधियों  तक

 न  *  खाली  रहे
 3.  अवर  सचिव  6  एक  मास  से  एक  वर्ष  को

 अवधि  के  बीच
 भिन्‍न  अवधियों  तक
 खाली  एक  पद
 भग  एक  वर्ष  तक  खाली

 रहा  तथा  अवर  सचिव
 के  एक  खाली  पद  को
 आस्थगित  रखा  गया

 झपंगों  को  बिलललो  के  कनेक्शन

 ]
 8678.  थो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  भूतपूर्व  अपंग  सैनिकों  को  बिजली  के  कनेक्शन  तथां  कई  अम्य  सुविधाएं  देने
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 में  रियायतें  दे  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  अन्य  अपंग  व्यक्तियों  को  भी  ये  रियायतें  देने  का  प्रस्ताव

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  पें  उप  सन्‍्त्रो  सुमति  :  से  उपलब्ध  सूचना  के
 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  भूतपूर्व  अपंग  सैनिकों  को  लाईट  तथा  पावर  के  घरेलू  उपयोग

 के  लिए  प्रति  मास  75  यूनिट  तक  निःशुल्क  बिजली  प्रदान  करता  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने

 सूचित  किया  है  कि  वित्तीय  कठिनाइयों  के  सभी  विकलांगों  को  निःशुल्क  बिजली  प्रदान  करना
 सम्भव  नहीं  अन्य  राज्य  विद्युत  बो्डों  स ेऐसी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 मारत  इलंक्ट्रोनिक्स  लिभिटेड  का  विविधिक रण  कार्यक्रम

 ]
 ह

 8679.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  ने  अपने  विविधिकरण  कायेक्रम  के  अंतग्त  नए  क्षेत्रों
 को  चुना

 यदि  तो  विविधिकरण  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 और

 भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  ने  पूंजी  निविश  के  अधिकतम  उपयोग  द्वारा  अपनी
 कता  मे  सुधार  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  हैं  ?

 रक्षा  सन्तालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पूति  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्रो  कझिवराज  थो०
 :  हां  ।  विविधिकरण  के  लिए  पता  लगाये  गये  नये  क्षेत्रों  में  से  मुख्य  है---उपग्रह  संचार

 स्वचालित  परीक्षण  आप्टीकल  फाइबर  संचार  बहु  चैनल
 रेडियो  डिजिटल  सुक्ष्मतरंग  संचार  प्रगालियां  और  कम्प्यूटर  उपस्कर  !

 कुछ  उत्पादों  को  कारखानों  में  विकसित  किया  रहा  है  जबकि  उन  अन्य  उत्पादों  के

 लिए  तकनीकी  सहयोग  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  जिसके  लिए  लाइसेंस  समझौते  हो  चुके  कुछ  मामलों
 में  प्रौद्योगिकी  के  अंतरण  के  प्रस्तावों  पर बातचीत  चल  रही

 उत्पादकता  सुधार  कार्यक्रम  के  अंतगंत  य ेकदम  उठाये  गए  हैं--उत्पादन  सुविधाओं  का
 प्रशिक्षण  द्वारा  कामिकों  को  कुशलता  बढ़ाना  और  अधिक  कमंचारियों  को  सम्मिलित

 करने  के  लिए  गुणवत्ता  परिमंडल  कायंकलापों  को  बढ़ाना  ।  कायं-निष्पादन  के  विभिन्‍न  मानदंडों  के  लिए
 दीघं-कालिक  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  इन  पर  बराबर  नजर  रखी  जा  रही

 नेत्रहीनों  के  कल्याण  के  लिए  कार्यक्रम

 8681.  डा०  जो०  विजय  रासाराव  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  विभिन्‍न  ऐच्छिक  कल्याण  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  कितने  नेत्रहीन
 व्यक्तियों  को  लाभ  प्राप्त  हुआ
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 क्या  उन्हें  दी  गई  सुविधाएं  पर्याप्त  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  में  उप  मंत्री  घुमलि  :  और  बिकलांग  व्यक्तियों
 के  कल्याण  के  लिए  कल्याण  मन्त्रालय  द्वारा  स्वयंसेवी  संगठनों  के  से  दो  योजनाएं  क्रियान्वित
 की  जाती  है  अर्थात्‌  :

 ह

 1.  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  संगठनों  को  और

 2.  सहायक  यंत्र/उपकरण  खरीदने/लगाने  के  लिए  1986-87  के  इन
 योजनाओं  के  अंतर्गत  जिन  नेच्रहीन  व्यक्तियों  को  लाभ  हुआ  है  उतकी  संक्ष्या  तिम्त

 प्रकार  है

 (1)  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  संगठनों  को  सह्दाबता  :  3025

 (2)  विकलांग  व्यक्तियों  को  सहायक  यंत्र/उपकरण  खरीदत े/  ग
 लगाने  के  लिए  सहायता  :  866

 कुछ  राज्य  सरकारों  के  पास  अपने  ही  कायंत्रम  हैं  जिनके  अन्तगंत  स्वयंसेबी  संगठनों  को  सहायक

 मनुदान  दिये  जाते  हैं  ।

 नेत्रहीन  व्यक्तियों  सद्दित  विकलांग्र  व्यक्तियों  को  जो  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  वे  संसाधनों

 की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करदी

 फेरल  सें  बेरोअपार  व्यक्षित

 8682.  भो  बक्‍्कम  पुरुधोत्तमम  :  क्या  योजना  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 केरल  में  बर्थ  1988-89  की  बादिक  ग्रोजना  के  आरबल्भ  में  वेरोजयार  स्यक्तियों  की

 लग  भानित  संख्या  कितनी

 चालू  वार्षिक  योजना  के  अन्तग्ंत  कितने  अतिरिक्त  रोजगार  के  अवसर  पैदा  किए  जाने
 की  सम्भावना  और

 केन्द्र  तथा  राज्य  क्षेत्रों  के  अंतगंत  राज्य  में  किन-किन  मुख्य  से  अतिरिक्त
 रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  होंगे  ?

 बोजना  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  समत्रालय  सें  राज्य  सम्हरो  बोरेग

 लिह  :  ओर  रोजगार  तथा  बेरोजगारी  सम्बस्धी  अस्तिम  पंचवाधिक  सर्वेक्षण

 एन०एस  ०एस  ०ओ  ०द्वारा  चक्र  1983  )  में  किया  गया  वर्ष  88-89
 के  लिए  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 सातवीं  योजना  में  शामिल  क्षेत्रकीय  कायंक्रमों  के  अतिरिक्त  एकीकृत  ग्रामीण  विकास
 कार्य क्र  ),  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजग्रार  काम  क्रम  तथा  ग्रामीण

 भूमिहीत  रोजगार  गारंटी  कार्य क्र  एल०  ई०  जी०  प्रमुख  रोजगार  स्कीमें  शिक्षित
 बेशेजगार  युवाओं  को  स्व-रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  भी  एक  स्कीम
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 मारत  अर्थ  मवर्स  लिमिटेड  को  भारी  ट्रकों  के लिए  विए  गए  करयादेश

 8683.  श्रो  भ्रौकांत  दत्त  नरसिह  राज  वाडियर  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  सरकार ने  सेना  के  टैंकों  को  खींचने  के  लिए  अत्याधुनिक  भारी  ट्रक  बनाने  हेतु  भारत
 अर्थ  मूव्स  लिमिटेड  को  क्रयादेश  दिए

 यदि  तो  क्‍या  भारत  अर्थ  मूव्स  लिमिटेड  ने  इनका  निर्माण  प्रारम्भ  कर  दिया
 और 1

 क्‍या  भारत  अर्थ  मूवर्स  लिमिटेड  द्वारा  सेना  के  टैंकों  को  खींचने  के  लिए  आधुनिक  भारी
 टैंकों  की  सप्लाई  की  गई  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  श्रौर  पूति  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  !  श्रो  शिवराज  :
 :

 हां  ।

 भारत  अर्थ  मूवर्स  लिमिठेड-टेट्रा  के  80  ट्रकों  की  सप्लाई  के  लिए  भारत  अर्थ  मूवर्स
 टेड  को  एक  आर्डर  दिया  गया  आडर  पूरा  कर  दिया  गया

 सामाजिक  समुदायों  को  ग्रनुसचित  जातियों/अनुसूचित  जनज!तियों  की

 सूची  में  शामिल  करना

 8684.  सेपद  शाहबुद्दीन  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कौन-कौन  से  सामाजिक  समुदायों  ने  ऐसे  ज्ञापन  दिए  जिनमें  उन्हें  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  किए  जाने  की  इच्छा  व्यक्त  की  गई  है  तथा  सम्बन्धित  राज्य
 अथवा  समूचे  देश  में  उनकी  अनुमानित  संखुया  कितनी  और

 उन्हें  इस  सूची  में  शामिल  किए  जाने  अथवा  अन्यथा  के  बारे  में  औपचारिक  निर्णय  कब
 तक  लिए  जाने  की  आशा  है  ?

 कल्पाण  मम्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  सुमति  :  जिन  सामाजिक  वर्गों  ने

 सूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  होने  के  लिए  हाल  ही  में  अनुरोध  किया
 उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  इन  समुदायों  की  आबादी  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि
 ऐसी  जनगणना  केवल  सूचीकृत  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  सम्बन्ध  में  ही  की
 जाती

 उपरोक्त  अभ्यावेदनों  पर  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  के
 प्रस्तावित  व्यापक  संशोधन  के  सन्दर्भ  में  विचार  किया  जा  रहा  इसके  संविधान  के

 अनुच्छेद  341  (2)  तथा  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केवल'ध्ंसद  मे  अधिनियम  द्वारा  ही
 सूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  वतंमान  सूचियों  में  कोई  संशोधन  किया  जा  सकता  है  ।
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 विवरण

 सामाजिक  संगठन  का  नाम  अनुसूचित  जाति/जनजाति  की  में
 समावेश  हेतु  प्रस्तावित  समुदाय  का  नाम

 :
 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति

 या
 1  बर  हा  गर

 1.  ग्रुजरात  राज्य  धोबी  महासंघ  घोबी  --

 2.  नायक  हरियाणा  नायक  _

 3.  नव  कल्याण  सभा  हि०  प्र०  हेड़ी  —

 4.  हिमाचल  प्रदेश  हितकांरी  सभा  लवाना  —

 5.  सेंट  जोसेफ्स  कर्थड्ूल  कैथोलिक  एसोसियेशन के  रल  एस०  सी०  क्रिश्वियन  रे

 6.  वायनाड  चेटी  सविस  केरल  कूरूम  ~~

 7.  केरल  थडंन  महासभा  थंडन  --

 8.  केरल  साधू  जन  परिपादम  योगम  घीवर  —

 -9.  कूरमी  सेवा  केरल  क्रमी  —

 10.  ऑल  मेघालय  बोरोराव  यूनियन  वोरो  कन्न री  राव

 11.  कैथोलिक  एसोसियेशन  नागालैंड  सी  ०ए०  क्रिश्चिन  न

 12.  ऑल  इंडिया  फ्रीडमफाइटर  समिति  नागालैंड  --  जेलियांगराय

 13.  ऑल  इंडिया  वाशर  मैंन  फैडरेशन  पश्चिम  बंगाल  घोबी  _

 14.  हेला  पश्चिम  बंगाल  हेला  --

 15.  रजवार  उत्तर  प्रदेश  रजवार  --

 16.  गूजर  उत्तर  प्रदेश  --  गूजर
 17.  दिल्‍ली  ओड  समाज  ओड  —

 18.  नवयूवक  बीरवा  दिल्ली  वेरवा
 19.  अखिल  भारतीय  नायक  दिल्ली  नायक  न

 20.  अखिल  भारतीय  नूनिया  दिल्ली  नूनिया  —

 21.  अखिल  भारतीय  दूसाध  उत्थान  दिल्‍ली  दूसाध  --

 22.  गोवारी  समाज  नागपुर  --  गोवारी
 23.  क्षत्रिय  नागपुर  --  लोधा
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 24.  रिपब्लिंकन  पार्टी  आफ  दलित  एलीवेशन  पुणे

 25.  मणिपुर  थडांऊ  नेशनल  कोर्सिल

 26.  चोगथू  ट्राइब  रिकर्नीशन  मणिपुर

 27.  कोरेन  हिसटोरीकल  रिसच्च  मणिपुर

 28.  अखिल  भारतीय  गौड  उत्तर  प्रदेश

 29.  भारतीय  बिन्द  उत्तर  प्रदेश

 30.  अखिल  भारतीय  अहेरिया  उत्तर  प्रदेश

 31.  तमिलनाडू  पवंतराजकुल  संगम

 32.  नारीकोरवन  तमिलनाडू

 33.  तमिलनाड़  ट्राइवल  फंडरेशन

 34.  सोशिल  प्रोगेस  अन्ना

 35.  मुरूथवर  कम्यूनिटी  तमिलनाड्‌

 36.  मणिपुर  अपूनस  कमेटी

 37.  नवयुवक  रजक  सभा  म०  प्र०

 38.  देशी  त्रिपुरा  उपजाति  कल्याण

 39.  म०  प्र०  पणिका  समाज  उत्थान  समिति

 40.  आन्ध्र  प्रदेश  वड्डीजन  सेवा  संघ

 41.  अखिल  राजस्थान  दुमकई  जाति  सुधार  सभा

 42.  साध  युवक  राजस्थान

 43.  अखिल  भारतीय  कांदरा  समाज  राजस्थान

 44.  धानक  राजस्थान

 45.  कोड  उड़ीसा

 46.  लिम्बू  सिक्किम

 सिक्किम

 48.  आल  इण्डिया  तंमग  दारजिलिग

 49.  आदिवासी  कोंसिल  असम

 50.  आदिवासी  कूरमी  बिहार

 51.  थारू  कल्याण  बिहार

 क्‍क्‍इवन्‍ंनीननीनीीीदथणओदणदनति  त७त  घ?घद  तो  ्त्िःःीयीयजयि  ज-यड_स्‍_ख-॒  ल्‍यऔकैफैऔ॥औयमह््  ्त  त_त*"“»त*त»तत>स तल  धोवी

 धोवी

 राज्य  में  )

 पाणिका

 लिखित  उत्तर

 मछआ

 नारीकोरवन

 वर्तेयकरन

 मुख्यथवर

 मणिपुरी

 लस्कर  त्रिपुरा

 बड्ी|ओडी

 तमग

 चाय  बागान  श्रमिक
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 52.  बिहार  सभा  तांतवे-तथा  —

 खाटवे

 53.  बिहार  पश्चिम  बंग  देशवाली  माझी  समाज  देशवाली  माझी  न

 54.  रौतिया  समाज  बिहार  न  रौतिया  और  पूरन

 55.  ऑल  इंडिया  कैथोलिक  कर्चाटक  एस०सी ०  क्रिश्चियन  —

 56.  भूबरों  समाज  सेवा  कर्नाटक  न+  भूबी
 -  57.  कणीकर  समाज  सेवा  कनटिक  कंणीकर  —_—

 58.  सिद्दी  विकास  कर्नाटक  --  सिद्दी

 59.  कर्नाटक  स्टेट  गिरिजन  --  नायकड़ा  आदि

 नायकड़ा  बंगलौर  के  पर्यायवाची

 60.  धांगड  महाराष्ट्र  न
 घांगड

 केरल  को  20  सूत्रो  कार्यक्रम  के लिए  घनराशि  का  प्रावंटन

 8685.  श्री  वक्‍क मम  पुरुषोचमन  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  को  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वर्षवार
 और  कारयंक्रम-बार  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  और

 राज्य  सरकरर  द्वारा  इस  अवधि  में  वषंवार  और  सूत्र-वार  कितनी  धनराशि  व्यय  की
 गई  है  ?

 ...
 योजना  मन्‍्त्रालय  पें  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मन्‍त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री

 बोरेन  सिह  :  और  2६  कार्यक्रम  के  लिए  केरल  की  राज्य  योजना  में  आवंटित  राशि
 और  राज्य  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  1985-86,  1986-87  तथा  1987-88)  के
 दौरान  व्यय  की  गई  राशि  की  कायंक्रम-वार  जानकारी  संलग्न  और  2  में  दी  गई  है  ।

 विवर
 रु०  )

 सूत्र  सं०  मद  प्रत्याशित  8

 परिवब्यय  प्रत्याशित  व्यय

 2  3  4

 प्रामोण  गरीबो पर  प्राक्रमण
 ह  रा

 एकीकृत

 ग्रामीण विकास कार्यक्रम 779 783- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायंक्रम 906
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 सामुदायिक  विकास  तथा  पंचायतें  252  253

 ग्राम  तथा  लघु  उद्योग  1060  989

 2.  वर्षा-सिचित  कृषि  न+
 न+

 3.  सिंचाई  का  बेहतर  उपयोग  6!00  6260

 4.  बृहद  क्रषि  उत्पादन  3594  2773

 5.  भूमि  सुधार  20  7

 6.  सुरक्षित  पेय  जल  2075  3586

 7.  सभी  के  लिए  स्वास्थ्य  474  347

 8.  दो  बच्चों  का  मानदंड-पोषाहा र  1500  1500

 9.  शिक्षा  1393  1009

 10.  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  475  399

 11.  युवाओं  के  लिए  अवसर  198  298

 12.  जनता  के  लिए  आवास  180  175

 13.  गन्दी  बस्तियों  का  सुधार  50  35

 14.  वानिकी  1660  1370

 15.  पर्यावरण  का  संरक्षण  80  79

 16.  उपभोक्‍ताओं  का  हित  15  15

 17.  गांवों  के  लिए  ऊर्जा  न  न

 जोड़  :
 21451

 20789

 रु०  )

 सूत्र  सं  ०  मर्दे  198  :-86  1986-87

 परिव्यय  व्यय  व्यय

 1  2  3  4  5  6

 1.  6350.  6458  6000.  6192

 2.  एकोइत  ग्रामीण  विकास  कर्य  क्रम  675  671  813  1196

 3.  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  1045  904  940  1085
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 5.  भूमि  सुधार  415  475  450  469

 5.  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  1511.  376  450  469

 का  कल्याण

 6.  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  200  148  149  180

 7.  आवास  स्थल|निर्माण  सहायक  200  50  35  20

 8.  गन्दी  बस्तियों  का  सुधार  50  50  35  20

 9.  विद्युत  6330  5833  1265  6460

 11.  वृक्षारोपण  500  924  525  215

 १2.  ग्रामीण  स्वास्थ्य  रक्षा  500  246  525  1380

 १2.  पौषाहार  -  538  497.  160  226

 .14.  प्राथमिक/प्रोढ़  श्क्षा  449  9  15  226

 15.  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  913.  9  953  1151

 —  ग्राम  तथा  लघु  उदोग  20200  898  953  21178
 लय

 जोड़

 क्र
 20200  उत्थाम  8656. St राधाकान्त डिगाल : क्‍या कल्याण मंत्री यह बताने की HIT करेंगे कि :

 उड़ीसा  के  कुटिया  कान्या  जनजाति  का  उत्थाम

 8656.  श्रो  राधाकान्त  डिगाल  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  में  बेलधार
 क्षेत्र  में  कुटिया  कान्धा  जनजाति  के  लोग  बड़ी  संख्या  में  रहते

 यदि  यो  क्या  सरकार  ने  कुटिया  कारधा  जनजाति  के  उत्थान  के  लिये-कोई  केन्द्रीय
 योजना  आरम्भ  की

 अब  तक  इस  जनजाति  के  कितने  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाया  गया
 और

 इस  जनजाति  के  उत्थान  के  लिये  और  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  सुमति  :

 कोर्ध  विकास  बेलघरਂ  नामक  एक  माइक्रो  परियोजना  स्थापित  की
 गई  है  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिये  राज्य  सरकार  को  विशेष  कैन्द्रीय  सहायता  दी  जाती

 और  माइक्रो  परियोजना  क्षेत्र  में  सभी  कुटिया  कोन्ध  परिवारों  को  रहे
 कारों  तक  आशिक  सहायता  प्रदान  की  गई  उड़ीसा  सरकार  ने  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे

 कारों की संख्या का मूल्यंकन करने के लिए एक अध्ययन इसके
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 1987-88  में  माइक्रो  परियोजना  क्षेत्र  मे ं4.80  लाख  रु०  के  अनुमानित  व्यय  के  सड़क  काये  को

 स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  और  धनराशि  जारी  कर  दी  गई  पेय  शिक्षा  एवं  स्वास्थ्य  की

 सुविधाएं  भी  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।

 भमारतोय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद्‌  में  काम  कर  रहे  विदेश
 सन्त्रालय  के  प्रधिका रो

 8687.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्या  विदेश  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद्‌  में  विदेश  मंजालय  के  कितने  अधिका री  कर  रहे
 और

 क्या  उनकी  नियुक्ति  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  पस्थिद  के  सेवा  नियमों  के  अनुसार
 की  गई  है  ?

 न्‍

 विवेश  मम्पालय  में  राज्य  के०  नठबर  :  छह

 विदेश  मंत्रालय  सच्चि  और  उससे  ऊपर  के  अधिकारियों  को  भारतीय  सांस्कृतिक
 सम्बन्ध  पर्थिद  में  काम  करने  के  लिए  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजवाःहै  और  ऐसा  करते  समय  इस  बात  की
 जरूरत  को  ध्यान  में  रखता  है  कि  वहां  ऐसे-भधिकारी  चाहिए  जिन्हें  दूसरे  देशों  क ेसाथ  काम  करने

 अनुश्वव  हो  ।  यह  प्रथा  1970  से  चली  भा  रही  है  जबकि  परिषद  के  शासी  निकाय  विदेश  मंत्रालय  से
 ऐसे  अधिकारियों  की  सेवाएं  मांगी  थीं  जिन्हें  राजनयिक  कार्य  करने  का  अनुभव  हो  और  जिन्हें
 भा०स्ं०सं०  परिषद  में  तैनात  किया!जा  हो  और  साथ  ही  ये  लोग  विदेश  मंत्रालय  के  कार्मिक
 बल  में  बने  रहे  ।

 कोदई  कनाल  दूरदशंन  रिले  केस  के  समीप  बस  विस्फोट

 8688.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  11  1988  को  कोदई  कनाल  दूरदशंन  रिले  केन्द्र  काम्प्लैक्स  के  समीप
 शक्तिशाली  बम  के  विस्फोट  जिसके  परिणामस्वरूप  एक  व्यक्ति  मर  गया  था  तथा  अन्य  गंभीर
 रूप  से  घायल  हो  गया  की  जांच  का  फोई  आदेश  दिया  गया

 तो  इसके  परिणाम  भ्राप्त  हुए  और

 इस  सम्बन्ध  में  उपचा  रात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 लोक  तथ्य  पेंशन  सल्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  यह  लब्मालय  ओें.राज्य
 सन्‍्त्रो  पो०  :  और  जी  श्रीमान  ।  राज्य  का  खुपिया  विभाग  इस

 पटना  की  जांच-पड़ताल  कर  रहाਂ  है  और  जांच  प्रगति  पर  है  ।

 ह  सरकार  द्वारा  महस्वपूर्ण  संस्थाओं  की  सुरक्षा  के  लिए  आवश्यक  पूर्वोपाय
 किये  गये  हैं  ।

 सब्र  लिगम  के-कर्मजाहिसयों क्ली  वरिष्ठता  के  लिए  उनको
 सेवाशों  को  गलना

 8689.  भो  नारायण  थोबे  :  क्‍या  धृह  मन्‍्त्री  नगर  निगम  के  कमंचारियों  की  वरिष्ठता  के  लिए
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 उनकी  पिछली  सेवाओं  की  गणना  के  बारे  में  ।4  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3552
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 )  उन  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  के  नाम  कया  हैं  जिनकी  वरिष्ठता  निगम  द्वारा  कुछ  कनिष्ठ
 अभियंताओं  की  पदोन्नति  करने  के  लिये  उनकी  पिछली  सेवाओं  का  लाभ  दिये  जाने  के  निर्णय  के

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ह ैऔर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  स्वीकार  किया  है  कि  यह  कानून  और
 नियमों  का  उल्लंघन

 कया  सरकार  ने  उन  कनिष्ठ  अभियंताओं  की  वरिष्ठता  बनाये  रखने  के  लिये  कार्यवाही  की

 है  जिन  पर  कानून  और  नियमों  का  उल्लंघन  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  विपरीत  प्रभाव  पढ़ा
 और

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कोई  आदेश  जारी  किये  गये  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ,  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मस्त्नालय  में  राज्य  सन्त्रो  गह  सन्त्वालय  में  राज्य

 सम्हो  पो०  :  विवरण  के  रूप  में  एक  सूचो  संलग्न

 और  दिल्ली  नगर  निगम  ने  नियम  के  उपबंधों  की  गलत  व्याख्या  की  और  गलती

 से  लाग  किया  तथा  अपने  कुछ  कनिष्ठ  अभियंताओं  को  वरिष्ठता  प्रयोजनों  के  लिये  पिछली  सेवा  का

 लाभ  दिया  ।  उन्हें  भविष्य  में  नियमों  के  उपबन्धों  का  सख्ती  स ेपालन  करने  के  निर्देश  दिए  गये

 यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  पिछले  मामले  जिनमें  ऐसा  लाभ  दिया  गया  पर  पुनः  कार्यवाही  नहीं

 की  जाए  क्‍योंकि  इस  बिलम्बित  स्थिति  में  उतको  उचित  रूप  से  निर्धारित  करना  प्रशासनिक  रूप  से

 संभव  नहीं  होगा  ।

 विवरण

 ऐसी  वरिष्ठता  देने  के  परिणामस्वरूप  प्रभावित  हुए  कनिष्ठ
 अभियंताओं  की  सूची

 स्व  श्री  9.  श्री  सोहन  लाल  शर्मा

 1.  श्री  पी०  सी०  जैन  10.  श्री  आर०  जी०  कौशिक

 2.  श्री  रमेश  चन्द  गुप्ता  11.  श्री  सोम  दत्त  तलवार

 3.  श्री  एल०  सी०  बावा  12.  श्री  धर्म  सिह  बंसल

 4.  श्री  आर०  ए०  गुप्ता  हि  13.  श्री  राम  किशोर

 5.  श्री  के०  पी०  नागपाल  14.  श्री  के०  पी०  रामरिख्यानी

 6.  श्री  पी०  एम०  जैन  15.  श्री  गोपाल  कृष्ण

 7.  श्री  शरनजीत  सिंह  16.  श्री  राजिन्दर  कुमार  शर्मा

 8.  श्री  कपूर  चन्द  17,  श्री  जे०  के०  जैन

 ट्
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 18.  श्री  बी०  पी०  जिंदल

 19.  श्री  सूरज  भान  शर्मा

 20.  श्री  के०  के०  गोपाल

 .  श्री  हरि  शंकर  शर्मा

 22.  श्री
 भूप  सिंह  मलिक

 23.  श्री  के०  सी०  गुप्ता

 24.  श्री  आर०  पी०  गे

 25.  श्रो  चन्द्र  प्रकाश

 26.  श्री  एम०  एल०  मत्होत्रा

 27.  श्री  एम०  एम०  शर्मा

 28.  श्री  रामा  नन्द  गुप्ता

 29.  श्री  एम०  एल०  नैय्यर

 30,  श्री  एम०  एस०  गोठालवल  -

 श्री  अहमद  संयद

 32.  श्री  आई०  टी०  सहिलियानी

 33.  श्री  के०  सी०  सिंघल

 34.  श्री  एम०  एल०  एच०  पेशवानी

 35.  श्री  शिवाजी  राम  गोयल
 ह

 36.  श्री  के०  एल»  सपरा

 37.  श्री  एम०  एम०  राधवानी

 38  ॥  श्री  राम  निवास  गुप्ता

 39.  श्री  एम०  पी०  अग्रवाल

 40.  श्री  जगदीश  कुमार

 श्री  एस०  सी०  गौतम

 42.  श्री  जी०  के०  अरोड़ा

 43.  श्री  ओम  प्रकाश  गुप्ता
 44.  श्री  एच०  सी०  शर्मा

 .  श्री  एम०  सी०  तायल

 .  श्री  घनश्याम  पाठक

 .  श्री  टी०  सी०  मित्तल

 श्री  ओ०  पी०  जागिड

 .  श्री  इकबाल  सिंह

 .  श्री  बी०  के०  भटनागर

 -  श्री  चुन्नी  लाल

 -  श्री  एस०  सी०  बिन्द्रा

 ,  श्री  जे०  एस०  खोखर

 .  श्री  भारत  भूषण

 -  श्री  भूपिन्दर  सिह

 *  श्री  सुन्दर  लाल  गुप्ता

 57.  श्री  आर०  सी०  महाजन

 -  भरी  एम०  गोस्वामी

 59.  श्री  एस०  के०  दास  गुप्ता

 -  श्री  ध्मं  सिंह  राणा  *

 .  श्री  आर०  एन०  मित्तल

 -  श्री  एस०  सी०  अग्रवाल

 .  श्री  श्री  निवास  गुप्ता

 -  श्री  शोभा  राम  लाऊल

 .  श्री  डी०  बी०  वधवा

 .  श्री  आर०  कें०  गये  ्््ि

 .  श्री  चमन  लाल

 -  श्री  राम  पाल  सिंह

 श्री  श्रीचन्द  सिंघल

 श्री  राजिन्द्र  नाथ

 «  श्री  वी०  पी०  भटनागर
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 72.  श्री  एस०  एस०  जोली  83.  श्री  बी०  थी ०  एल०  गये

 73.  श्री  डी०  के०  जौली  84.  श्री  पी०  सी०  बजाज

 74.  श्री  एम०  एल०  मल्दोत्रा  85.  श्री  आर०  के०  कपूर

 75.  श्री  आर०  एल०  जैन  86.  श्री  वी०  के०  पुरी
 16.  श्री  राम  प्रकाश

 77.  श्री  एच०  एल०  मेंहदी  रत्ता

 78.  श्री  बी०  एस०  सेठी

 £7.  श्री  के०  सी ०  कुमार

 88.  श्री  राज  कुमार  बलेछा

 89.  श्रा  कशोरी  लाल

 79.  श्री  बी०  एस०  चोहान  90.  श्री  आर०  के०  कौशिक

 80.  श्री  बलराज  वर्मा  91.  श्री  के०  एल०  गुप्ता
 81.  श्री  नवनीत  कुमार  92.  श्री  मुकुट  लाल  मित्तल
 82.  श्री  के०  के०  चुग

 वाढ़  भोर  सूक्षा  राहत  कार्यक्रमों  के  लिए  परिव्यय

 8690.  भ्रो  मुरलोधर  माने  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  बाढ़  और  सूखा  राहत  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  विभिस्न  शाज्यों  को
 विभिन्‍न  सिंचाई  के  लिए  अतिरिक्त  परिव्यय  स्वीकृत  किया  और

 यदि  तो  उपयुक्त  कार्यक्रम  के  अंतगंत  सिंचाई  योजनाओं  के  लिये  अतिरिक्त  परिव्यय
 के  रूप  में  कितनी  धनराशि  मंजू  र  की  गई  और  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  सतबा  कार्यकस  कार्यान्वयन  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो
 बोरेन  सिह  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्त

 विवरण  हु

 वर्ष  1987-88  के  लिये  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  खिचाई
 परियोजनाओं  के  लिये  अतिरिक्त  परिव्यय

 राज्य  झतिरिकत  परिव्यय

 1  2

 आंध्र  प्रदेश  22

 गुजरात  30

 हरिबाणा  2
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 I  2

 हिमाचल  प्रदेश  1.10

 जम्मू  और  कश्मीर  6.40

 कर्नाटक  25.00

 केरल  5.50

 मध्य  प्रदेश  27.00

 महाराष्ट्र  26.00

 नागालैंड  050

 उड़ीसा  22.00

 राजस्थान  37.50

 हमिलनाडु  3.00

 उत्तर  प्रदेश  28.00

 236.09
 ee  मनन  4-3  ८  मनम«««भे

 1971  के  युद्ध  में  लापता  मारतोय  वायु  सेना  के  विभान  चालक

 8691.  बो७  एल०  शलेक्ष  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।97।  में  पाकिस्‍तान  से  हुए  युद्ध  में  लापता  भारतीय  वायु  सेना  के  विमान  चालकों  और
 अन्य  सशस्त्र  सेनाओं  के  कामिकों  में  से कितनों  का  अभी  भी  पता  नहीं  चला

 कया  उन  में  से  कुछ  बहुत  समय  से  पाकिस्तानी  जेलों  में  कंद

 यदि  तो  उनकी  वापसी  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ओर

 पाकिस्तानी  और  ब्रिटिश  लेखकों  द्वारा  प्रकाशित  फार  पाकिस्तानਂ  जिसमें  भारतीय

 बायुसेना  के  दिवंगत  स्कवेडन  लीडर  अज्जामदा  बीयप्पा  देबेय्या  के  बहादुरी  के  कारनामों  का  वर्णन  किया
 गया  जैसी  पुस्तकों  के  अध्ययन  के  आधार  पर  की  गई  खोजों  से  इस  सम्बन्ध  में  किन  अज्ञात

 कड़ियोंਂ  का  पता  लगा  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  और  ऐसा  समझा  जाता

 है  कि  भारत  के  43  लापता  रक्षा  कामिक  1971  से  पाकिस्तानी  जेलों  में  हैं  ।

 भारत  में  उनकी  वापसी  के  लिए  लगातार  प्रयास  किये  जा  रहे

 स्वर्गीय  स्कक्‍वाडून  लीडर  ए०  बी०;देवैय्या  क ेमामले  के  अतिरिक्त  सरकार  के  ध्यान  में  अन्य
 कोई  मामला  नहीं  आया  है  ।
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 सोवियत  संघ  से  प्रौद्योगिको  अंतरण

 8692.  थ्री  दो०  तुलसी  राम  ॥  हर
 डा०  चम्द्रशेखर  त्रिपाठी  »  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  या  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  चिन्तामणि  जेना  है

 क्‍या  सोवियत  संघ  ने  रक्षा  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  का  भारत  को  अंतरण  करने  में  वृद्धि  का

 प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  दोनों  देशों  के बीच  इस  सम्बन्ध  में  हुए  समझौते  का  ब्यौरा  क्या

 रक्षा  के  तीनों  अंगों  के  विशेषकर  जेट  के  बारे  प्रशिक्षण  के  क्षेत्र
 में

 आवश्यकताओं  की
 किस  सीमा  तक  पूर्ति  और

 यह  प्रौद्योगिकी  अंतरण  कब  तक  होने  की  आशा  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  से  भारत-सोवियत

 सहयोग  के  अन्तर्गत  रक्षा  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  का  अंतरण  एक  लगातार  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  और

 इसमें  तीनों  सेवाएं  शामिल  हैं  ।  जेट  प्रशिक्षण  के  विषय  पर  भी  वार्ताएं  हुई  परन्तु  वार्ता  के  ब्योरे

 प्रकट  करना  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हित  में  नहीं  होगा  ।

 अ्रसम  द्वारा  प्रधान  मन्‍त्री  के  पस्त्रह  सूत्री  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 8693.  श्री  प्रब्दुल  हमोद  :  क्या  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  प्रधान  मंत्री  के  पनद्रह  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में

 असम  राज्य  सरकार  ने  कया  प्रगति  की

 यदि  तो  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  असम  में  प्रधान  मन्‍्त्री  के  पन्द्रह  सूत्री  कार्य  क्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  सरकार
 का  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  में  उप  मन्त्नो  सुमति  :  से  अल्पसंख्यकों  कें
 कल्थाण  के  लिए  प्रधान  मन्‍्त्री  के  15  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  का  प्रबोधन  राज्य  सरकार
 से  प्राप्त  तिमाही  रिपोर्ट  के आधार  पर  किया  जा  रहा  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  अनुसरण  राज्य  सरकार  ने
 साम्प्रदायिक  दंगों  से  पीड़ितों  के  पुनर्वास  तथा  राहत  के  लिए  केन्द्रीय  दिशा  निर्देश  अपनाये  हैं  ।  राज्य
 सरकार  द्वारा  चयन  समितियों  के  प्रतिनिधि  की  भर्ती  के  लिए  जहां  तक  सम्भव  हो  कारंवाई  की  गई
 राज्य  में  अब  एक  प्रबोधन  सैल  तथा  एक  अनुसंधान  यूनिट  कार्य  रहा  राज्य  स्तर  पर  अल्पसंख्यकों
 की  शिकायतों  पर  ध्यान  देने  क ेलिए  असम  अल्पसंख्यक  विकास  बोडं  की  स्थापना  भी  की  गई

 पेराशूट  के  कपड़े  का  झ्ायात

 8694.  श्रो  एन०  डेलिस  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  पैराशूट  के  कपड़े  का  निर्माण  किया  जाता  है  और  देश
 इसका  आयात  भी  किया  जाता

 इस  किस्म  के  कपड़े  का  किन  देशों
 से आयात  किया  जाता
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  इसका  आयात  किया

 आयात  किये  गये  कपड़े  का  मूल्य  कितना  और

 भारत  में  कितनी  मात्रा  में  इसका  निर्माण  किया  गया  और  उसका  मूल्य  कितना  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालप  में  रक्षा  उत्पादन  झौर  पृति  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  बी०
 :  से  आयुध  निर्माणियों  द्वारा  खरीदी  गई  पैराशूट  फेब्रिक  तीन  किस्म  की  हैं  जो

 कामिकों  तथा  सामान  को  विमान  से  उतारने  के  पेराशूटों  के  निर्माण  के  लिए  सामान  उतारने  के

 पैराशूट  के  फेब्रिक  देशी  स्रोतों  से  प्राप्त  किये  जाते  कामिकों  को  उतारने  के  पैराशूटों  के  फेब्रिक  आयात
 किये  जाते

 इस  सम्बन्ध  आगे  और  ब्यौरे  देना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 पध्य  प्रदेश  धौर  राजस्थान  में  प्रमनसूचित  जाति/प्रनसचित  जनजाति  को
 लड़कियों  के  लिए  होस्टल

 8695.  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  केन्द्रीय  सरकार  अनुयूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  की  लड़कियों  कें  लिए  होस्टलों
 के  निर्माण  हेतु  कितने  प्रतिशत  सहायता  देती

 इस  सहायता  से  मध्य  प्रदेश  ओर  राजस्थान  में  अब  तक  कितने  होस्टलों  का  निर्माण  किया
 गया  और

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  की  महिलाओं  में  शिक्षा  के  प्रसार  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  उप  सन्त्री  सुमति  :  इस  मन्त्रालय  द्वारा  अनुसूचित
 जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  की  लड़कियों  के  होस्टल  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत
 होस्टलों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  50%  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  को  100%
 केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 इस  योजना  के  अन्तगंत  31-3-1987  तक  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  सरकार  द्वारा
 क्रमशः  337  जातियों  के  लिए  149  तथा  ख्रुनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  188)  तथा  36
 (14  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  तथा  22  अनुसूचित  जनजातियों  के  होस्टलों  का  निर्माण  किया

 लड़कियों  के  होस्टल  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अतिरिक्त  इस  मन्त्रालय  की  अस्वच्छ
 व्यवसायों  में  कायंरत  लोगों  के  बच्चों  को  मैट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्ति  की  योजना  तथा  मैट्रिकोत्तर  छात्रवत्ति
 योजना  लड़कियों  की  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  लड़कियों  के  लिए  गैर  औपचारिक  केन्द्रों  को
 प्रारम्भ  करने  के  लिए  पंचायत/ब्लाकों  इत्यादि  को  सर्वोत्तम  कार्यों  के  लिए  प्रोत्साहन/पुरस्कार  दिये
 जाते

 संयुक्त  राष्ट्रसंघ  को  6  राष्ट्रों  के  निरस्त्रीकरण  संबंधों  नये  प्रस्ताव

 8696.  भीमतो  असव  राजेश्व  री  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  6  राष्ट्रों  की  पहल पर  निरस्त्रीकरण  के
 बारे  में  नये  प्रस्ताव  तैयार  किये  गये  हैं  जिन्हें
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 वन

 27  है  $

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  निरस्त्रीकरण  संत्रंधी  विशेष  अधिवेशन  में  प्रस्तुत  किया

 क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  को  सम्बोधित  करने  तथा  उसमें  उक्त  प्रस्ताव  को

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  सहमत  हो  गये

 यदि  तो  नये  प्रस्ताव  क्या  और

 लगभग  सभी  देश  इन  प्रस्तावों  पर  कहां  तक  सहमत  हुए  हैं  ?

 विदेश  भरजालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  के०  नटवर  :  हां  ।

 उम्मीद  है  कि  प्रधान  मन्त्री  3।  मई  से  25  के  दौरान  न्यूयाक  में  होने  वाले

 संयुक्त  राष्ट्र  के  निरस्त्रीकरण  से  सम्बद्ध  तृतीय  विशेष  अधिवेशन  एस०  )  को  संबोधित

 इस  वर्ष  जनवरी  में  अफ्नी  शिखर  बंठक  में  छह  राष्ट्रों  की  पहल  के  नेताओं  ने  निरस्त्रीकरण
 से  सम्बद्ध  विशेष  में  संयुक्त  रूप  से  यह  प्रस्ताव  रखने  का  फंसला  किया  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र
 संघ  को  निरस्त्रीकरण  की  प्रक्रिया  के  दोरान  और  नाभिकीय  अस्त्र  मुक्त  विश्व  में  शांति  और  सुरक्षा  का

 सुनिश्चय  करने  के  लिए  आवश्यक  सुदृढ़  बहुपक्षीय  संरचना  के  अभिन्‍न  अंग  के  रूप  में  संयुक्त  राष्ट्र  के
 भीतर  एक  एकीकृत  बहुपक्षीय  साक्ष्यांकन  पद्धति  कायम  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  इस  फैसले
 के  अनुसरण  यह  प्रस्ताव  विशेष  अधिवेशन  में  पेश  किया  जायेगा  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  अन्य  देशों  की  प्रतिक्रिया  का  पता  निरस्त्रीकरण  से  सम्बद्ध  विशेष
 में  प्रस्ताव  पेश  किये  जाने  के-बाद  ही

 केरल  में  इलक्ट्रॉनिकी  उच्योग

 8697.  को  क्रीहरि  राव  है|
 :  कया  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 की  एन०  श्थमा  रेह्ो  )

 )  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  ओर  के  एक्सप्रेसਂ  में

 इन्डस्ट्री  इन  डायर  स्टेटसਂ  शीषंक  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  यह  कहा  गया  है
 कि  असंगत  उत्पाद  निर्माण  उत्पादन  लागत  में  कारगर  कमी  करने  के  गेर  सरकारी  क्षेत्र
 हारा  निवेश  करने  में  संकोच  ओर  केन्द्रीय  सरकार  की  उदासीनता  ने  केरल  के  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  को
 अम्ध्रर  संकट  में  जल  दिया  है  ओर  यदि  तो  उञस्रके  क्या  कारण  और

 केन्द्रीय  सरकार  केरल  के  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  पर
 विचार  कर  रही  है  ?

 रक्षा  सम्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  श्रौर  पूति  विभाग  में  राज्य  मनत्री  शिवराज  बो०
 :  और  हाँ  ।  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  त्रिवेन्द्रम  स्थित  विकास  अध्ययन  केन्द्र  से

 उक्त  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  मांगी  इसके  प्राप्त  होते  सरकार  इसकी  जांच  करेगी  और  मामले  भें
 उचित

 कारंवाई करेगी । भारतोय सांस्कृतिक संर्थध परियव हारा भारतीय कला को पुस्तकों और वस्तुशों फलाकूलियरें को श्ररोद 8698. शो रालकुलार राय : कया जिदेश मन्‍्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि भारतीय
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 सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  द्वारा  वर्ष  1988  के  फरवरी  और  मार्च  के  महीत्तों  में  खरीदी  गई
 भारतीय  कला  की  पुस्तकों  और  कलाकृतियों  का  उनके  मूल्य  सहित  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मन्‍्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्री  के०  नटबर  :  भारतीय  कला  ओर  संस्कृति

 वास्तु  आदि  सहित  ),  सामाजिक  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  जैसे  विषयों
 की  कुल  10,231  पुस्तक  खरीदी  गई  इसके  769  भारतीय  वाद्य  916  श्रव्य  कैसेट
 तथा  भारतीय  संगीत  पर  209  लांग  प्लेलिंग  रिकार्ड  भी  खरीदे  गये

 इन  वस्तुओं  की  लागत  11,61,597.54  रु०  थी  ।

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिथद  के  मवन  में  परिवर्धन/परिवतंन
 पर  व्यय  की  भई  राशि

 8699.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  के  भवन  में  परिवर्धंन  किया  गया
 और

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ?

 विदेश  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  केਂ  नटबर  :  जी  हां  ।

 1987-88  के  दोरान  निम्नलिखित  कार  किये  गये  :--

 (1)  कमंचारियों  के  लिए  एक  बरामदे  को  कमरे  में  बदला  गबा--14,320/-रुपये  ।

 (2)  भू  तल  पर  स्थित  एक  गराज  को  कमरे  में  बदला  1,500  ।

 (3)  मूख्य  ब्लाक  और  नौकर  क्वार्टरों  के  बीच  खुले  स्थान  पर  पारदर्शी  तिरछी  छत  डाली

 गई--70,000/-रुपये  ।

 (4)  छत  पर  रोकड़  अनुभाग  के  पीछे  खुले  गलियारे  को  कमरे  में  बदला

 प्रदर्शनी  कक्ष  के  लिए  पैकिंग  सामग्री  तथा  स्टैंडों  क ेलिए  एक  भंडारण  कक्ष  का  निर्माण  मौजूदा
 आर्ट  गैलरी  के  पीछे  किया  जा  रहा  है  जो  मौजूदा  भंडारण  स्थल  से  जुड़ी  होगी  तथा  जिसके  निर्माण  पर

 का  व्यय  होगा  ।

 मारत  के  लिए  रूसो  युद्ध  टेंक

 8700.  श्री  एस०  छो०  सिदनाल  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  भारत  के  नये  युद्ध  टैंक  एम०  जिसका  डिजाइन  रूस  द्वारा  तैयार  क्रिया
 गया  और  जिसे  भारत  में  तैयार  किया  गया  को  भारतीय  सश्॒स्त्र  सेना  को  सौंप  दिया  गया

 यदि  तो  क्‍या  यह  युद्ध  टैंक  पिछले  टैंकों  से  भिन्‍न  है  और  बेहतर

 (a)  टैंक  के  निर्माण  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ
 टैंकों  का  अनुमानित  वाधिक  उत्पादन  कितना  और

 (2)  इन  टैंकों  के  शामिल  किये  जाने  से  सशस्त्र  स्रेना  किस  हृद  तक  शक्तिशाली  हुई  है  ?
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 रक्षा  मंत्रालय.में  रक्षा  उत्पादन  झौर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  :

 और  इस  सूचना  को  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं

 (४)  एम०  आई०  टैंक  की  शस्त्ररोधी  क्षमता  और  कार्य  अवधि  अपेक्षाकृत  अधिक

 सई  बिल्‍लो  मगरपालिका  के  प्रशासक  के
 कार्यालय

 पर  केन्द्रीय  लांच  ब्यूरो
 हारा  मारे  गए  छापे  के  मिष्कर्थ

 8701.  भो  नारायण  चोबे  :  कया  यह  मंत्री  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  प्रशासक  के  कार्यालय

 पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  मारे  गये  छापे  के  बारे  में  24  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 258  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  प्रशासक  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  के  निष्कर्ष
 प्राप्त  हो  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 अथवा  करने  का  विचार

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  जांच  कब  तक  पूरी  हो  और

 क्या  जांच  से  अन्य  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  अन्तग्रंस्त  होने  का  पता  चला  है  और  यदि  हां
 तो  तत्सम्बत्पी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  जांच-पड़ताल  अति  विस्तृत  प्रक्रिया  है  जिसमें  साक्ष्य  एकत्र  करने  में  कानूनी
 भौपचारिकताएं  अपेक्षित  हैं  और  इसमें  बड़ी  संख्या  में  दस्तावेजों  की  विभिन्‍न  अधिकारियों  से ।

 साक्ष्य
 की  छानबीन  और  समावेश  शामिल  इसलिए  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  यह

 जांच-पड़ताल  कब  तक  पूरी  अन्य  अधिकारियों  के  अन्तग्रेस्त  होने  का  पता  जांच-पड़ताल  पूरी  होने
 के  बाद  ही

 राजमर  राति  को  प्मुसूचित  जातियों  को  सूची  में  शासिल  करना

 ]
 8702.  भो  राजकुमार  राय  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  राजभर  जाति  को  किस  श्रेणी  के  अन्तगंत  रखा  गया

 ६;  भर
 कया  सरकार  का  विचार  इस  जाति  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  का

 बौर
 |

 बदि  तो  कब  तक  भौर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 कल्याण  संत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  :  राजभर  जाति  को  अभी  न  तो

 अनुसूचित  जाति  और  न  ही  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  किया  गया

 और  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  सूचियों  में  कोई  भी  संशोधन
 धान  की  धारा  341  (2)  और  342  (2)  के  अन्तर्गत  प्रावधान  को  ध्यान  में  रखकर  केवल  संसद  के

 अधिनियम  द्वारा  ही  किया  जा  सकता  इस  स्तर  पर  कोई  और  ब्योरे  नहीं  दिये  जा  सकते  ।

 स्वयंसेवी  संगठनों  को  ध्रनुदान

 [  प्रमवाद  ]

 8703.  भ्री  के०  एस०  राव  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  रु

 )  स्वग्रंसेवी  संगठनों  के  लिए  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  विभिन्‍न  योज़नाभों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उन  विभिन्न  स्वयंसेवी  संगठनों  के  नाम  क्‍या  जिन्होंने  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  इन
 योजनाओं  के  अन्तगंत  अनुदान  प्राप्त  किया  है  और  मंजूर  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  और

 ये  अनुदान  किस  आधार  पर  मंजूर  किये  गये  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  गृह  मंत्रालय  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  योजना  के  अन्तगंत

 राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  कार्य  करने  हेतु  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता  अनुदान  देता  राष्ट्रीय  एकता
 के  कार्यों  के  हेतु  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता  देने  की  शर्तें  और  वर्ष  1985-86,  1986-87  और
 1987-88  के  दौरान  विभिन्‍न  संगठनों  को  स्वीकृत  किये  गये  सहायता  अनुदान  के  विवरण  संलग्न

 विवरण ,
 राष्ट्रीय  एकता  विषयक  कार्यों  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों/संस्थानों  विश्वविद्यालयों  और

 अन्य  शैक्षिक  संस्थानों  को  सहायता  मंजूरी  की  शर्तें

 1.  स्वयंसेयो  संगठन  को  परिसाया  :

 इस  कायंतक्रम  के  प्रयोजन  से  निम्नलिखित  को  संगठनਂ  माना  जाएगा  :  ढ़

 भारतीय  सोसायटी  अधिनियम  1860  (1860  का  अधिनियम  २८  x  ।  )  के
 अधीन  पंजीकृत  कोई  या

 तत्समय  लागू  किसो  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  कोई  पब्लिक  या

 समाज  कल्याण  काये  क्रम  के  विकास  और  संगठन  काय॑  में  रत  कोई  गैर-सरकारी  निकाय
 जो  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  हो  ।

 2.  सहायता  के  पात्र  संस्थान/संगठन  का  प्रकार  :

 जो  एजेंसियां  निम्नलिखित  शर्तों  को  पूरा  करती  वे  सहायता  प्राप्त  करने  की  पात्र  होंगी  :
 उन्हें  किसी  उचित  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  होना  चाहिए  या  किसी  पंजीकृत
 कल्याण-संगठन  की  नियमित  रूप  से  गठित  ब्रांच  होना  चाहिए  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  मात्र
 केन्द्र  राज्य  सरकार  द्वारा  मान्यता  या  पंजीकृत  निकाय  से  सम्बन्ध  होना  काफी
 नहीं  होगा  ।
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 इसकी  प्रबन्ध  समिति  भली  गठित  होनी  और  उसकी  शक्तियां  कतेंव्य
 ओर  उत्तरदायित्व  परिभाषित  और  लिखित  विधान  में  निर्धारित  होने

 स्वयंसेवी  संगठनों  अथवा  कल्याण-संगठनों  के  ध्येय  और  उद्देश्य  राष्ट्रीय:एकता  परिषद
 के  उद्देश्यों

 के
 अनुरूप  होने  चाहिए  ।

 राज्य  सरकार  या  स्थानीय  निकाय  द्वारा  प्रबन्धित  या  राज्य  विधान  परिषद  के  किसी
 अधिनियम  के  अधीन  या  राज्य  सरकार  के  किसी  संकल्प  द्वारा  या
 विद्यालय  अथवा  किसी  शैक्षिक  संस्थान  को  छोड़कर  किसी  अन्य  स्थानीय  निकाय  के
 फण्ड  से  या  सरकार  से  धन  प्राप्त  करने  वाला  कोई  संगठन  या  संस्थान
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सहायता  प्राप्त  करने  का  पात्र  नहीं  होगा  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  उत्तरदायित्वों  को  पूरा  करने  के  लिये  दिये  गये  प्रति
 व्यक्ति  अनुदान  को  पूरा  करने  के  लिए  किसी  संस्थान  को  कोई  अनुदान  नहीं  दिया
 जायेगा  ।

 वह  सहकारी  समितियों को  किसी  व्यक्ति  या  व्यक्तियों  के  समूह  को
 लाभ  पहुंचाने  के  लिए  नहीं  चलाया  जाता  हो  ।

 स्वयंसेवी  संगठन  से  आशा  की  जाती  है  कि  वह  किसी  विशेष  कार्य  पर  आने  वाले

 कुल  अनुमानित  ख  का  कम  से  कम  एक  तिहाई  खर्च  स्वयं  धूरा  करे  ।

 यह  ऐसा  संगठन  होना  चाहिए  जिसका  हिसाब-किताब  नियप्ित  रूप  से  किश्ी  सक्ंतरिक
 या  बाहरी  लेखापरीक्षक  द्वारा  लेखा  परीक्षा  किया  जाता

 यह  भारत  के  सभी  नागरिकों  के  लिए  खुला  है  जिसमें  भाषा  या  इनमें
 से  किसी  एक  के  लिए  कोई  भेदभाव  नहीं  होता  है  ।

 3.  किन  कार्यों  क ेलिए  झनुदान  मिल  सकता है  :  हि

 अनुदान  स्वीकृति  की  पात्रता  ऐसे  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  मानी  जाएगी  जो  राष्ट्रीय  एकला  और
 अखंडता  को  बढ़ावा  देती  हो  ।  ये  कार्यकलाप  विशेषकर  ऐसे  होने  चाहिए  जिनसे  उच्त  उद्देश्यों  को
 उन्नति  मिलती  हो  जिनकी  घोषणा  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  द्वारा  1968  में  श्रीनगर  में  की  गई  थी  ।
 उदाहरण  के  लिए  ये  कार्य  इन  विषयों  के  बारे  में  हो  सकते  हैं  ।

 साम्प्रदायिक  वेर-भाव  और  क्षेत्रीय  विद्वेश  को  निरुत्साहित  करना  और  हिंसा  के  मार्ग  पर
 ले  जाने  वाले  पथश्रष्टी  तत्वों  को  निकाल  फेंकना  ।

 विशेषरूप  से  सहनशीलता  और  सद्भावना  के  सिद्धांतों  का  सक्रिय  और  शक्तिशाली  प्रचार
 करना  क्योंकि  ये  हमारे  देश  के  आधारभूत  सिद्धांत  हैं  ।

 राष्ट्रीय  एकता  और  अखण्डता  को  बनाये  रखने  के  लिए  निर्माणकारी  तत्वों  को गतिशील
 बनाना  और  उन्हें  उत्साह  एवं  स्वर  अ्रदान  करना  ।

 भाईचारे  की  भावना  को  बढ़ावा  समान  नागरिकता  के  चिंशिष्ट  अधिकार  दिलाने
 और  राष्ट्रीय  जीवन  के  स्तर  को  उन्नत  करने  पर  बल  देंते  हुए  सामुदायिक  या  ग्रुप
 कलापों  और  कार्यक्रमों  को  तैयार  करना  ।
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 4.  केशखिद्धान्त  जिन  पर  कार्यकलाप  सुगठित  किए  जाएं  :  ह
 ऊपर  के  पँराओं  में  उल्लिखित  कार्यकलापों  को  नीचे  अनुसार  किसी  भी  रूप  में  सुगठित

 किया  जा  सकता  है  :

 )

 )

 —

 )

 (
 झ

 )

 )

 सेमिनार  और  चर्चा  ग्रुप  ।

 राष्ट्रीय  दिवसों  और  त्यौहारों  को  विभिन्‍न  समुदायों  के  साथ  मिलकर

 सांस्कृतिक  कार्यक्रम  ।

 अन्तर-क्षेत्रीय  कैम्प  और  यात्राओं  का  आदान-प्रदान  ।
 :  एकता  विषयक  समस्याओं  ओर  मसलों  पर  प्रकाशन  निकालना  और  मूलभूत  राष्ट्रीय

 मूल्यों  पर  जोर  देना  ।

 साम्प्रदायिक  सदभावना  को  रखने  के  लिए  नागरिक  समितियां  बनाना  ।

 नागरिकों  में  शांति  सदभावना  और  सहनशीलता  को  बनाए  रखने  से  सम्बन्धित  स्थानीय
 मामलों  और  घटनाओं  की  उद्देश्यपरक  जांच  या  अध्ययन  हाथ  में  लेना  ।

 भाइचारे  की  भावना  को  बढ़ाने  और  भारतीय  राष्ट्रीयता  तथा  धम्म-निर्षेक्षता  के
 वाय॑  सिद्धांतों  को  प्रदर्शित  करने  के  लिए  सावंजनिक  प्रदर्शनियां  या  ग्रुप  कार्यक्रम
 आयोजित

 उस  संगठन  के  वित्तीय  साधनों  में  सहायता  देना  जो  साम्प्रदायिक  सदृभावना
 क्षता  और  राष्ट्रीय  एकता  के  प्रति  पूरी  तरह  से-समपित  हो  ।

 उन  संगठनों  को  सूचो  जिन्हें  1985-86  के  लिए  सहायतानुदान  स्वीकृत  किया  गया

 रुपए

 1.  फखरूददीन  अली  अहमद  स्मारक  नई  दिल्ली  49,000/-
 2.  सुर  स्मारक  आगरा  _  5,000/-

 3.  अखिल  भारतीय  अनुसूचित  जाति  नई  दिल्ली  15,000/-
 4.  भारतीय  राष्ट्रीय  एकता  हैदराबाद  32,500/-
 5:  प्रकाशन  इंस्टीच्यूट  आफ  डवलपमेंट  हैदराबाद  20,000/-

 6:  पंजाब  मद्रास  15,000/-

 7.  एशियन  वक्‍स  डवलपमैंट  उड़ीसा  5,000/-

 8.  इंडियन  इंस्टीच्यूट  आफ  इंडस्ट्रियल  इलाहाबाद  15,000/-
 9)  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  राष्ट्रीय  एकता  कलकत्ता  24;000/-

 कलकत्ता

 10,  सामाजिक  कार्य  और  अनुसंधान  राजस्थान  30,000/-

 11:  अखिलਂ  भारतोय  एकता  उत्तर  प्रदेश  1,500/+

 12.  बंजाली  महिला  असम  2,500/-
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 रुपए

 13.  नई  दिल्ली  2,500/-

 14.  केन्द्रीय  नेहरू  स्मारक  उत्तर  प्रदेश  -12,000/-

 15.  आनन्द  पश्चिम  बंगाल  15,000/-
 16.  नेहरू  बाल  नई  दिल्ली  19,000/-

 17.  सेंटर  फार  रिसचं  इन  रूरल  एण्ड  ईंडस्ट्रीयल  90,000/-
 चण्डीगढ़

 18,  समाज  कल्याण  सेवा  बी  रसिहपु  उत्तर  प्रदेश  15,000/-

 19.  लोक  उड़ीसा  15,000/-
 20.  चिंगु  पंगन्‍्बा  समाज  कल्याण  एसोसिएशन  मणिपुर  4,000/-

 21.  दुलाल  समिति  प०  बंगाल  3,750|-
 22,

 22,  डिपार्टमेंट  आफ  सोशल  वर्क  इंस्टीच्यूट  फार  सोशल  3,880/-

 तमिलनाडु
 ‘

 23.  मराठवाड़ा  शिक्षण  महा  राष्ट्र  7,500/-
 24.  अडरसनपती  रूरल  तमिलनाडु  9,500/-
 25.  कर्नाटक  कल्याण  कर्नाटक  5,000/-
 26.  येशु  तमिलनाडु  5,000/-
 27.  सागर  शिक्षा  उत्तर  प्रदेश  15,000/-
 28.  मणिपुर  सांस्कृतिक  मणिपुर  -15,000/-
 29.  एग्रो  इण्डस्ट्रियल  तमिलनाडु  9,000/-
 30.  नवज्योति  युवक  उड़ीसा  2,500/-
 31.  सांस्कृतिक  कश्मीर  1,980/-
 32.  इंडियन  इंस्टीच्यूट  आफ  यूथ  एण्ड  उड़ीसा  4,000/-
 33.

 धन्योपासक
 शिक्षण  मंडल  कालेज  आफ  कामसे  5,000/-

 एण्ड  महाराष्ट्र

 34.  पीपुल्स  एक्शन  फार  पीपुल  इन  हिमाचल  प्रदेश  2,200/s
 35.  गोरीपर  विवेकानन्द  जिला  )  4,000/-
 36.  शिक्षित  युवा  बिहार  4,000/-
 37.  आनन्द  जिला  १०  बंगाल

 6,500/2
 38.  अखिल  भारत  धाभिक  नेता  एसोसिएशन  17,500/-
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 «  भारत  स्काउट  एण्ड  नई  दिल्ली

 लिखित  उत्तर

 रुपए

 1,00,00,000/-

 उन  संगठमों  की  सूचो  जिन्हें  1986-87  के  लिए  सहायता  प्रनुदान  स्वीकृत  किया  गया

 .  एग्रिक-राजभवन  कृष्णा  तमिलनाडु

 «  फख्रूद्दीन  अली  अहमद  मेमोरियल  नई  दिल्ली

 «  सोसाइटी  फार  शोसल  अपलिफ्टमैंट  थ्र  रूरल  एक्शन  जगजीत

 हिमाचल  प्रदेश

 -  प्रकाशन  इंस्टीट्यूट  आफ  डवलपमेंट  स्टडीज  हिल
 मेंहदीपट्टनम  हैदराबाद  प्रदेश  )

 «  कलकत्ता  नेशन  ल  इन्टीग्रेशन  काउंसिल
 कलकत्ता  बंगाल  )

 «  कल्चरल  ट्रस्ट  कश्मीर

 «  नेहरू  बाल  साउथ  नई  दिल्‍ली

 »  सौर  स्मारक  मण्डल  उत्तर  प्रदेश

 «»  आल  इण्डिया  समाज  उत्थान  दिल्ली

 «  भाषा  40,  तुलाराम  इलाहाबाद  प्रदेश  )

 «  पिपुल्स  एक्शन  फार  पीपुल  इन  अंधे  सरमोन्स

 .  आल  इण्डिया  रिलोजियस  लीड्से  एशोसिएशन  इतिहाद
 बंजारा  हिल  हैदराबाद  प्रदेश  )

 «  अन्जुमन  शेरे-ए-गुल  फरोसान  पंचशील  नई  दिल्‍ली

 -  प्रांतीय  समाज  कल्याण  केन्द्र  उत्तरी  असम

 «  सागर  एजुकेशनल  सोसाइटी  लखनऊ

 «  इण्डियन  नेशनल  इन्टीग्रेशन  बोर्ड  जया  नगर

 हैदराबाद

 «  समाज  कल्याण  वी  रसिंहपुर  प्रदेश  )
 «  इन्स्टीट्यूट  फार  सोसलिस्ट  एजुकेशन  सैक्यूलर

 जे०  एन०  यू०  के  नई  दिल्ली

 बजाली  महिला  महिला  निवास  असम

 20,  दुलाल  स्मृति  समसद  पश्चिम  बंगाल

 21.  गांधी  मेमोरियल  चौरंगी  कलकत्ता

 5,000/-

 40,000/-

 40,000

 15,000/-

 28,000/-

 5,000/-

 30,000/-

 15,000/-

 9,000/-

 15,000/-

 2,500/-

 22,500/-

 2,500/-

 6,700/-

 15,000/-

 17,500/-

 15,000/-

 35,000/-

 2  5  0  0

 4,700/-

 4,600/-



 विखिस-उत्तर

 अ

 .  अखिल  भारतीय  परिवार  कल्याण  महावीर
 नई  10045

 -  लोक  नायक  उड़ीसा

 «  कर्नाटक  वैलफेयर  वासवी  धर  साहब
 कर्नाटक

 .  कला  जागृति  मध्य  प्रदेश

 »  दक्षिण  कालीकट  93  तथा  97  शरत्‌  बोस
 कलकत्ता

 «  गोपीनाथ  जूबा  जिला  उड़ीसा

 «  बाजाली  प्रगति  संघ  असम

 «  कोमी  हैदराबाद

 «  नेशनल  इन्स्टीट्यूट  कम्यूनिटी  981,  विल्‍ला  कनंल

 (Bte.)  उड़ीसा

 .  पंजाब  लाजपत  मद्रास

 27  1988

 रुपए

 80,000/-

 6,500/-

 5,000/-

 7,500/-

 4,000/-

 10,000

 3,000/-

 17,500/-

 3,000/-

 21,500/-

 उम्रसंगठनों  को  सूची  जिन्हें  1987-88  के  लिए  सहावता  अ्रशुदान  स्वीकृत  किया-गया

 .  डा०  जाकिर  हुर्सन  एज्यूकेशनल  कल्चरेल  विलिग्डन
 नई  दिल्‍ली

 »  बानी  खारदानाला  24  पश्चिम  बंगाल

 «  इष्डियन  इन्स्टीच्यूट  आफ  यूथ  उड़ीसा

 फशरूद्दीन  अली  अहमद  मैमोरियल  एकता  भवन  बिहाइन्ड
 साऊष  नई  दिल्‍ली

 «  कोणार्क  शिक्षण  संगठन  दिल्ली

 «  सर्वोदय  शिक्षण  महाराष्ट्र

 «  भारतीय  ग्रामीण  महिला  कोठी  नं०  40  सैकक्‍्टर  4  चण्डीगढ़

 ५  कोमी  एकता  पण्डारा  नई  दिल्‍ली

 ग्रामीण  शिक्षा  दिल्ली

 प्रामीण  युवाजन  विकास  गांधी
 कृष्णा

 कल्फरल  कृपवाडा  कश्मीर

 रुफ्येः

 15,000/-

 4,000/-

 4,000/-

 35,000/-

 5,000/-

 4,000 /-

 12,000/-

 15,000/-

 13,000/-

 15,000

 10,200/-
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 रुपए

 12.  आल  इण्डिया  समाज  उत्थान  ०  जी»  .28,000/-

 रोहिणी  दिल्ली

 13.  कौमी  सं०  16-10-1/7/3  1  मालापेट,-हैदराकद  20,000/-

 घिखाई  जुबक  संघ  उड़ीसा

 सुर  स्मारक  कमला  आगरा

 कलकत्ता  यूनिवर्सिटी  नेशनल  इण्टीप्रेशन  कलकत्ता  28;000/-

 यंग  एन  अंधेरी  )  बम्बई  30:900/-
 अखिल  भारतीय  अनुसूचित  जाति  युवा  जन  समाज  कृष्ण  गली  नं  ०  4

 दिल्‍ली

 वेस्वय  महिला  नाश्थिका  52,500/-
 आन्ध्न  प्रदेश

 20.  अन्जुमन  सायर-ए-गुल  फरोशान  पंचशील  दिल्‍ली  2,500/-
 इण्डियन  नेशनल  इण्टीग्रेशन  विजयनगर  कालोनी  27,500/-

 आंध्र  प्रदेश

 22.  सागर  एज्यूकेशनलਂ  बाराबंकी

 23.  नेहरू  उड़ीसा  2,500/-
 24.  बाजाली  महिला  महिला  ज्योति  नगर

 असम

 25.  नेहरू  बाल  साऊथ  एक्सटेंशन  नई  दिल्ली

 26.  दि  प्रगति  असम  2,500/.
 27.  दीवान  कामता  प्रसाद  रामपुर  4,020/-
 28.  आल  इण्डिया  साम्प्रदायिकता  विरोधी  पंडारा  <  _45,000|/-

 नई  दिल्‍ली

 29.  आनन्द  बुन्दावनपुर  पश्चिम  कषबाल  59,000/-
 30.  दि  सेंटर  फार  रिसर्च  इन  रूरल  एण्ड  इंडस्ट्रियल  कंडीवढ़  50,000/-

 प्रकाशन  इंस्टीट्यूट  आफ  डेवल  हिलकाखरोनी
 मेहदीपटनम

 32.  टेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  भुक्‍भेश्कर  :8,000/-
 उड़ीसा

 33.  अ्रमोरा  माडल:सत्र  हिलस  आफ प्लेन्स  कल्थ  रस  7,500/-
 नार्थ  असम



 लिखित  उत्तर  27  1988

 रुपए

 34.  पंजाब  लाजपत  राय  पीटसं  21,500/-
 मद्रास

 35.  कल्चरल  बरेली  8,000/-

 36.  सिटिजन्स  कंपिटल  कमशियल  सेन्टर  24,000

 37.  इंस्टीट्यूट  फार  सोशलिस्ट  एजूकेशन  सेकुलर  9/1,  35,000

 इंस्टीट्यूशनल  जे०  एन०  यू०  के  नई  दिल्ली

 38.  आल  इण्डिया  परिवार  कल्याण  आर०  24,000/-
 महावीर  नई  दिल्‍ली  ।

 5.  झमुवान  के  लिए  शर्तें  :

 जिस  काय॑  के  लिए  अनुदान  मंजूर  किया  गया  हो  उसे  मंजूरी-पत्र  में  दी  गई  समय-सीमा
 के  भीतर  पूरा  करना  होगा  ।

 संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय  की  किसी  बेक  या  पोश्ट  आफिस  में  संस्था  के  नाम  से  खाता
 खोलना  चाहिए  और  किसी  एक  व्यक्ति  के  नाम  या  पदनाम  पर  नहीं  खोनना
 इन  खातों  को  संयुक्त  रूप  से  दो  अधिकारियों  द्वारा  चलाया  जाना  चाहिए  ।

 संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय  को  अनुमोदित  कार्यक्रमों  को  लागू  करने  में  समुचित
 मिव्यतता  बरतनी  चाहिये  ।

 संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय  को  इस  आशय  का  प्रमाण  पत्र  देना  होगा  कि  इस  उद्देश्य
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  अन्य  विभाग  से  कोई  सहायता  अनुदान  नहीं  प्राप्त  की
 गई  है  ।

 (8)  संस्था/संगठन|विश्वविद्यालय  को  जब  कभी  कहा  जाये  गृह  मन्त्रालय  को  प्रगति  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करनी  होगी  या  काय्येक्रम  को  लागू  करने  से  सम्बन्धित  अन्य  सूचना  प्रस्तुत  करनी

 स्वयंसेदी  संगठन  को  दी  गई  अनुदान  में  से  कोई  अचल  सम्पत्ति  नह्टीं  खरीदी  जाएगी  ।

 स्वयंसेवी  संगठत  को  दी  गई  अनुदान  में  से  से  अधिक  मूल्य  की  कोई  चल
 सम्पत्ति  नहीं  खरीदी  जायेगी  ।

 6,  झाबेदम-पन्र  प्रस्तुत  करने  को  तिथि  :

 प्रत्येक  आवेदन-पत्र  के साथ  निम्नलिखित  कागजात  संलग्न  होने  चाहिये  :

 पंजीकरण  प्रमाणपत्र  की  प्रमाणित  प्रतिलिपि  या  उस  संस्था  के  मामले  में  जो  किसी
 छत  कल्याण-संगठन  की  नियमित  रूप  से  गठित  ब्रोंच  उस  मामले  में  मूल  कार्यालय  के
 पंजीकरण  प्रमाणपत्र  की  सत्य  प्रतिलिपि  और  उस  निकाय  से  इस  आशय  का  प्रमाणपत्र
 कि  यह  संस्था  उसकी  नियमित  रूप  से  गठित  ब्रांचों  में  स ेऔर  यह  अनुदान  के  समुचित
 उपयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उत्तरदायी  होगी  ।

 060
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 संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय  के  विधान  और  उसके  अधीन  बनाये  गए  नियमों  की
 प्रतिलिपि  ।

 प्रत्येक  सदस्य  के  विवरण  प्रबन्ध  समिति  के  गठन  की  प्रतिलिपि  ।

 पिछले  वर्ष  की  वाधिक  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  ।

 संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय  का  पिछले  तीन  वर्षों  की  प्राप्तियां  और  अदायग्ियों  का  पूरा
 विवरण  जो  चार्टंडं  एकाउन्टेंट  या  सरकारी  लेखा  परीक्षक  द्वारा  प्रमाणित  जिस  संस्थ
 के  खातों  की  लेखा-परीक्षा  न  की  गई  हो  उनके  मामले  में  खातों  के  विवरण  लेख़ा  परीक्षा

 किए  बिना  ही  भेजे  जाने  चाहिये  ।

 7.  श्नुदान  मंजूर  करने  को  विधि  :

 अनुदान  के  लिए  भेजे  जाने  वाले  प्रत्येक  अनु  रोध  में  उस  कार्य/उन  कार्यों  का  स्पष्ट  उल्लेख

 चिज७मा

 :
 पन्न  अनुदान  प्राप्तकर्ता  द्वारा  धारा  में  उल्लिखित  अनुसार  लेखा  परीक्षितों  लेखों  के

 )

 ~

 होना  चाहिए  जिनके  लिए  अनुदान  मांगा  जा  रहा  उस  कार्य  या  उन  कार्यों  पर  होने
 वाले  अनुमानित  व्यय  का  भी  उल्लेख  होना  चाहिये  और  सम्बद्ध  संगठन  के  सम्भावित
 दान  का  भी  होना  चाहिये  .

 अनुदान  मंजूरी  की  यह  अनिवाय॑ं  शर्त  होगी  कि  मंजूरी-पत्र  में  निर्धारित  अवधि  के  अन्दर

 अनुदान-प्राप्त  करने  वाला  संगठन  अनुदान  में  से  किये  गये  व्यय  के  लेखे  का  लेखापरीक्षित
 विवरण  प्रस्तुत  करेगा  ।

 किसी  संगठन  को  मंजूर  किया  गया  अनुदान  उस  संगठन  द्वारा  केवल  उसी  कार्य  के  लिए
 उपयोग  में  लाया  जाएगा  जिसके  लिए  वह  मंजूर  किया  गया  इस  अनुदान  का

 साथ  प्रस्तुत  किया  मंजूरी  देने  वाले  प्राधिकारी  की  पूर्व  अनुमति  के  बिना  अनुदान
 किसी  अन्य  संगठन  या  किसी  अन्य  कार्य  के  लिए  स्थानान्तरित  नहीं  किया

 इस  योज़ना  के  अधीन  स्वीकृत  अनुदान  में  से  खर्च  न  को  गई  राशि  की  मंजूरी  पत्र  में  इस
 सम्बन्ध  में  दिये  निर्देशों  के  अनुसार  सरकारी  खाते  में  जमा  किया

 किसी  संगठन  को  किसी  एक  वित्तीय  ब्ष  के  अन्तर्गत  दो  बार  अनुदान  नहीं  दिया
 अतिरिक्त  अनुदान  के  लिए  कोई  अनुरोध  इस  आधार  पर  स्वीकार  नहीं  होगा  कि  मूल

 जिसके  आधार  पर  अनुदान  मांगा  गया  था  और  मंजूर  किया  गया  बढ़
 गया  है  ।

 केन्द्रीय  वेशानिक  झोर  प्रौद्योगिक  झनुसंघान  परिषद्‌  द्वारा  मर्तों  नीति  फो  समीक्षा

 8704.  थी  के०  एस०  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  युवा  वैज्ञानिकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सेवानिवृत्त  वैज्ञानिकों  की  भर्ती
 सम्बन्धी  अपनी  नीति  की  समीक्षा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  वर्तमान  नीति  को  जारी  रखने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झ्ोर  पति  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  :
 और  गुणों  और  उत्हृष्टता  के  युवः  वैज्ञानिकों  को

 प्रयोगशालाओं  में

 161



 लिखित  उत्तर  27  1988
 हे

 *
 भर्ती  करने  के  लिए  विशेष  योजनाएं  पहले  से  ही  विद्यमान  हैं  ।  केवल  विशेष  मामलों  में  ही  सेवा-निवृत्त
 वैज्ञानिकों  का  विशिष्ट  अवधि  के  लिए  सेवाकाल  बढ़ाया  जाता  है  ।

 लोक  सहायक  सेना  सें  को  गई  सेवा  को  शासिल  करना

 8705.  भ्री  हरोश  रावत  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  व्यक्ति  द्वारा  लोक  सहायक  सेवा  में  की गई  सेवा  की  अवधि  को  उसके  द्वारा
 सेवा  में  की  गई  सेवा  की  अवधि  में  शामिल  किया  जाना

 यदि  तो  क्या  उसे  इस  अवधि  के  दौरान  की  गई  सेवा  का  उसके  सेवा  से  सेवानिवृत्त

 होने  पर  पेंशन  आदि  में  लाभ  दिया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  मोहन  :  से  निर्धारित  सेवा  शर्तों  के

 किसी  व्यक्ति  द्वारा  लोक  सहायक  सेना  स्वयंसेवक  में  की  गई  सेवा  की  अवधि

 आपातंकाल  या  अन्य  प्रकार  से  उस  व्यक्ति  द्वारा  नियमित  थलसेना  में  पुनः  नियोजित  या  पुनः

 नियुक्त  होने  पेन्शन/ग्रेच्युटी  क ेलिए  नहीं  ग्रिना  इस  प्रकार  थलसेना  से  उसके  सेवा  निवृत्त

 होने  पर  लोक  सहायक  सेना  में  की  गई  सेवा  के  लिए  उसे  पेंशन  में  वृद्धि  का  कोई  लाभ  स्वीकार्य  नहीं

 होता  ।
 ॥

 मारतोय  सोमा  पर  चोनो  सेना  का  जमाव

 ]
 8706.  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चीन  में  गत  कुछ  महीनों  में  अपनी  सैनिक  शक्ति  बढ़ाई  उसका  भारतीय  सीमा

 क्षेत्रों  मे ंजमाव  किया
 ह

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  बारे  में  यदि  कोई  कायंवाही  की  गई  है  तो  वह  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मनत्री  सस्तोष  मोहन  :  और  पिछले  कुछ  महीनों
 के  दौरान  चीन-भारत  सीमा  पर  चीनी  सैनिकों  की  संख्या  बढ़ने  और  उनके  जमा  होने  के  बारे  में

 कार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं

 सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  बराबर  नजर  रखती  है  जिनका  हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 पर  प्रभाव  पड़ता  है  और  पूर्ण  रक्षा  तेयारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उचित  उपाय  करती  है  ।

 12.00  भध्याह्न

 ]

 शास्तारास  लायक  :  आप  कोई  टिप्पणी  क्‍यों  नहीं  करते  हैं  ?  वे  आपके  विनिर्णय
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 के  विरुद्ध  सदन  से  उठकर  बाहर  जा  रहे  आप  कोई  टिप्पणी  नहीं  करते  सदन  की  गरिमा  को  बनाये
 रखना  )

 प्रो०  कै०  के०  तिवारी  :  एक  यदि  आप  मुझे  अनुमति  सदन  से

 बाहर  निकलते  समय  सदस्यों  ने  और  पत्र  फँके  यह  अध्यक्षपीठ  की  ओर  फैंके  जा  रहे
 किन्तु  यह  मुड  गया  और  इस  ओर  आ  आपको  सदन  के  प्रति  इस  प्रकार  का  अनादर  दशशाने

 वाले  बढ़ती  हुई  घटनाओं  की  निन्‍दा  करनी  )

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  किसी  ने  ऐसा  किया  है  तो  यह  अत्यन्त  नृशंस  यह  सदन  की
 मानना

 a  «मकान  स्यानमनन

 12.02  डर  झ०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 सीमा-शुल्क  1962  के  प्रन्तगंत  श्रघिसूचनाएं  भ्रादि

 वित्त  सन्त्रा लय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  ए०  के०  :  मैं  सोमा-शुल्क
 1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  निम्न  लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  )  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :  .

 (1)  सा०  का०  नि०  386  जो  29  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  16  1985  की  अधिसूचना  संख्या  ०शु  ०
 में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  मलेरिया-रोधी  आदि  कार्य  के  लिए  म्युनिसिपल
 प्राधिकारियों  द्वारा  आयातित  फोगिंग  मशीनों  पर  मूल  सीमा-शुल्क  मूल्यानुसार  15
 शत  से  बढ़ाकर  मूल्यानुसार  25  प्रतिशत  किया  सके  तथा  अधिसूचना  की  बेधता
 अवधि  30  1988  तक  बढ़ाई  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (2)  सा०  का»  निं०  जो  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुये  थे
 तथा  जिनके  द्वारा  19  1982  की  अधिसूचना  संख्या  शु०  की
 बैधता  अवधि  31  1990  तक  बढ़ाई  गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (3)  सा०  का०  नि०  388  जो  29  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए
 थे  तथा  जिनके  द्वारा  1987  की  अधिसूचना  संख्या  शु ०  की  वेधता
 अवधि  31,  1989  89  तक  बढ़ाई  गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (4)  सा०  का०  नि०  396  जो  30  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए
 थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1985  की  अधिचसूचना  संख्या  ०शु  ०,  20
 1987  की  अधिसूचना  संख्या  शु०  और  1  1988  की  अधिसूचना

 संख्या  »  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  उक्त  अधिसुचनाओं  के
 अन्तगंत  विनिदिष्ट  आयात  शुल्क  रियायतों  के  प्रयोजनों  हेतु  ईंधन-दक्षता  के  मानदण्ड
 प्राप्त  करने  क ेलिए  समय-सीमा  30  1988  तक  बढ़ाई  जा  सके  तथा  एक
 त्मक  ज्ञापन  ।  *

 (5)  सा०  का०  नि०  397  जो  30  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए
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 ए०  के०
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 (8)

 (11)

 थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1985  की  अधिसूचना  संख्या  शु०  की
 बैधता  अवधि  30  1988  तक  बढ़ाई  गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 )  सा०  का०  नि०  398  जो  30  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  3  1987  की  अधिसूचना  संख्या  शु०
 की  वेैधता  अवधि  30  1988  तक  बढ़ाई  गयी  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  399  जो  30  1988  के  भारत  के  राजप्र  में  प्रकाशित

 हुये  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1986  की  अधिसूचना  संख्या  शु०
 की  वंधता  अवधि  30  1988  तक  बढ़ाई  गयी  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  400  जो  30  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुये
 थे.तथा  जिनके  द्वारा  30  1986  की  अधिसूचना  संख्या  513/86  सी०  शु०
 की  वेघता  अवधि  30  1988  तक  बढ़ाई  गई  है  तथा  उक्त  अधिसूचना  के
 गंत  आने  वाले  माल  के  लिए  मूल  सीमा-शुल्क  को  मूल्यानुसार  25  प्रतिशत  के  मौजूदा
 स्तर  से  घटाकर  शून्य  किया  गया  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 सा०  का०  नि०  401  जो  30  1988  के  भारते  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुये
 थे  तथा  जिनका  आशय  30  1986  की  अधिसूचना  संख्या  513/86  सी०  शु०

 के  अन्तगंत  आने  वाले  माल  को  उपसंगी  सी  माशुल्क  से  छूट  देना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  402  जो  30  मार्च  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुये  थ ेतथा  जिनका  आशय  1  1988  की  अधिसूचना  संख्या  ०  शु«  में

 फालतृ  प्रविष्टि  को  हटाना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  403  जो  30  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुये  थ ेतथा  जिनके  द्वारा  30  1986  की  अधिसूचना  संख्या  ०
 अधिसूचना  संख्या  515/86  सी०  शु०  और  अधिसूचना  संख्या  शु०

 की  वेधता  अवधि  30  1988  तक  बढ़ायी  गयी  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।  *

 सा०  का०  जो  30  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुये
 थे  तथा  जिनके  द्वारा  ]  1982  की  अधिसूचना  संख्या  शु०  की
 बैधता  अवधि  30  1988  तक  बढ़ाई  गई  है  और  कुछ  मूलपाठ  विषयक
 बतंन  किये  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  405  जो  30  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुये  थे तथा  जिनके  द्वारा  10  1982  की  अधिसूचना  संख्या  210/8  ०शु  ०
 का  विषय  क्षेत्र  बढ़ाया  गया  है  ताकि  एशियाई  विकास  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  आदि  को
 सप्लाई  की  जा  सके  और  उक्त  अधिसूचना  की  वेघता  अवधि  3  1988  तक

 बढ़ाई  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संदंधा  एल०  ]
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 डाक  घर  प्रावतों  जभा  198  81

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  श्री  एडुआर्डों
 फैलीरो  की  ओर  से  सरकारी  बचत  बैंक  1873  की  धारा  15  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत
 डाक  धर  आवर्ती  जमा  1988,  जो  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  458  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ]  न

 स्थायपालिका  में  जनशक्ति  पश्लायोजना--एक  रूप  रेखा  के  सम्बन्ध  में  विधि  भ्रायोग  का
 भारतोय  विधि  नई  दिल्‍लो  का  बच  1986-87

 का  याधिक  प्रादि

 विधि  शोर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  प्रार०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  न्यायपालिका  में  जन  शक्ति  आयोजना---एक  रूप  रेखा  के  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  के
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखा  गया  ।  दे  लिए  संख्या  एल०  ]

 (2)  भारतीय  विधि  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1986-87  के  बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दशशाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  पंर्या  एल०  ]

 सेन्‍्ट्रल  इलक्ट्रानिक्स  लिसिटेड  का  वर्ष  1986-87  का  बाबिक  प्रतिवेदत  तथा  उसके
 कार्यकरण  को  सभोक्षा

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  भौर  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :
 श्री  केਂ  आर०  नारायणन  की  से  कम्पनी  1956  की  धारा  की

 के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :--

 (1)  सेन्ट्रल  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  के  वर्ष  198:  -87  के  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  ।

 (2)  सेन्द्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1986-87  7  का  वाधिक  लेखापरीक्षित
 ,  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी 6008/88  ]



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  27  1988

 प्रखिल  मारतोय  सेवाएं  1951  के  प्रन्तर्गत  भ्रधिसचनाएं  श्रोर  केन्द्रीय
 सिविल  सेवाएं  बोईड़  का  वर्ष  1986-87  का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा
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 उसके  कार्यक्रण  को  सम्ोक्षा  के  बारे  सें  विवरण  ,
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  सें  राज्य  मंत्री  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  अम्त्रो

 पो०  खिदस्व  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :  --

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवाएं  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 (2)

 )

 )

 )

 भारतीय  पुलिस  सेवा  संशोधन  1988,  जो  22  1988
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  365  में
 शित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  )  संशोधन  1988  जो  5  1988
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  428(a)  में

 प्रकाशित  हुए

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  तीसरा  संशोधन
 1988  जो  26  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  का०नि०  187  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  पुलिस  सेवा  तीसरा  संशोधन  1988  जो  26
 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  188  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  दूसरा
 संशोधन  1988,  जो  26  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  190  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  तीसरा

 धन  1988,  जो  26  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०का०नि०  192  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०---6009/88  ]

 गह  कल्याण  नई  दिल्लीं  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 गह  कल्याण  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।
 )  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।
 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  |

 (4)  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  खेल  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1986-87  के  वाषिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखःपरीक्षित

 लेखे  ।
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 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  खेल  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पन्नों  को सभा  पटल  वर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  ]

 12.02  म०  प०

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  एम०  तम्बि  दुराई  मैं  गैर-सरकारी  सदश्ष्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों
 सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  प्रस्तुत  करता

 प्रावकलन

 प्रतिवेदन  झ्लोर  सम्तिति  की  बेठकों  के  कार्य  वाही-साराश

 श्री  हुसेन  दलवाई  :  मैं  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कायं  और
 खेल  विभाग  खेल  प्राधिकरण  के  वारे  में  प्राककलन  समिति  का  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेंजी  तथा  समिति  की  तत्संबंधी  बेठकों  के  कार्यवाही-सारांश  श्रस्तुत  करता  हूं  ।

 2

 12.03  भ०  १०

 लोक  लेखा  समिति

 झौर
 ह
 प्रतिवेदन

 श्री  झ्ाार०  एस०  स्पैरो  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 (1)  मानिकगढ़--चन्दूर  नई  बड़ी  लाइन  तथा  चित्रदुर्ग  नई  मीटर  गेज  लाइन  के  बारे
 में  प्रतिवेदन  ।

 (2)  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारियों  द्वारा  किये  गये  घोटालों  के  बारे  में
 प्रतिवेदन  ।
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 समिति  के  लिए  27  1988

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  सम्बन्धी  समित्ति

 )  प्रतिवेदन

 ]

 प्रो०  लिला  कुमारी  शक्तावत  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पन्नों  संबंधी

 शमिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  प्रस्तुत  करती

 समिति  को  बंठकों  के  कार्यवाही  सारांश

 प्रो०  मिला  कुमारी  शक्तावत  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  सम्बन्धी  समिति  के

 प्रतिवेदन  से  सम्बन्धित  बठकों  के  कार्यवाही-सारांश  तथा  अंग्रेजी  ब्रेस्करण  )  सभा  पटल  पर

 रखती  हूं  ।

 12.04  म०  प०

 समिति  के  लिए  निर्यायन

 रेल  सम्बन्धी  विधि  का  समेकन  झोर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 सम्बन्दी  संधुक्स  शदिति

 राज्य  समा  को  सदस्यों  को  निजक्षि  कसने  को  सिफारिश
 करने  के  बारे  में  प्रस्याव

 लो  धरकिद  नेताब  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  सर्वेश्री  मुरलीधरर
 अन्द्रकांत  एस  ०बी०  रमेश  सुकोमल  सेन  तथा  श्रीमती  प्रतिभा  सिंह  के  राज्य  सभा  से

 निवृत्त  हो  जाने  के  कारण  रेल  सम्बन्धी  विधि  का  समेकन  और  संशोधनਂ  करने  वाले  विधेयक
 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  में  रिक्त  हुए  स्थानों  पर  राज्य  सभा  से  चार  सदस्य  नियुक्त  करे  तथा

 संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नियुक्त  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूचित
 करे  ।!

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  .

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  सर्वश्री  मुरलीधर
 चन्द्रकांत  एस  ०  बी०  रमेश  सुकोमल  सेन  तथा  श्रीमती  प्रतिभा  सिंह  के  राज्य  सभा
 से  निवृत्त  हो  जाने  के  कारण  रेल  सम्बन्धी  विधि  का  समेकन  और  संशोधन  करने  बाले  विधेयक
 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  में  रिक्त  हुए  स्थानों  पर  राज्य  सभा  से  चार  सदस्य  नियुक्त  करे  तथा
 संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नियुक्त  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूचित
 करे  ।

 प्रस्‍्ताय  स्वोकुल  हुझा  ।

 ै>«म  क्‍कमनााम
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 नजज्जिन--+--->त+

 12.05  म०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 हरियाणा  में  एक  केख्रीय  विशधालय  श्ोलने  को  प्रावश्यकता

 ]
 क्री  ध्मंपाल  सिह  सलिक  :  अध्यक्ष  जिला  मुख्यालय  सोनौपत  हरियाणा

 प्रांत  का  बहुत  बड़ा  उद्योग  केन्द्र  हे  और  भारत  की  राजधानी  दिल्‍ली  के  निकट  स्थित  है  ।  सोनीपत  से
 करीब  40  हजार  यात्री  रोजाना  दिल्‍ली  आते  हैं  ।  केन्द्रीय  कार्यालयों  में  काम  करने  वाले  हजारों  कर्मचारी
 भी  सोनीपत  में  अपनी.रिहायश  रखते  हैं  और  दिल्ली  में  कार्यरत  दिल्‍ली  में  आवास  की  समस्या  होने
 के  कारण  ये  हजारों  केन्द्रीय  कमंचारी  मजबूरन  अपना  आवास  सोनीपत  में  रखते  सोनीपत  की
 आजादी  एक  लाख  से  अधिक  सोनीपत  में  रहने  वाले  इन  केन्द्रीय  कमंचारियों  का  जक  कभी  स्थानांतरण

 हो  जासा  है  तो  इनके  स्कूल  पढ़ने  वाले  बच्चों  की  गम्भीर  समस्या  बन  जाती  क्योंकि  सोनीपत  में  कोई
 भी  केरद्रीय  विद्यालय  नहीं  है  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  सोनीपत  वासियों  की  इस  समस्या
 का  समाधान  करके  सोनीपत  में  शीघ्र  अति  शीघ्र  केन्द्रीय  विद्यालय  खोला  जाये  ।

 )  रूण  कपड़ा  बलों  को  सक्षम  बताने  के  लिए  कदस  उठाने
 की  झ्रावश्यकता

 थी  जगदोद  ध्वस्थी  :  अध्यक्ष  हमारे  देश  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  अनेक
 उपकरण  बहुत  घाटे  में  हैं  और  वे  देश  क ेलिए  एक  एक  समस्या  बन  गये  घाटे  पर  चलने
 वाले  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  राष्ट्रीय  वस्च  निगम  टैक्सटाइल  कारपोरेशन  का  रुथासन

 प्रमुख  है  ।  एन०  टी०  सी०  के  अधीन  मिलों  की  स्थिति  दिन  प्रति  दिन  दयनीय  होती  जा  रही  है  और  वे
 धीरे-धीरे  रुग्णता  की  स्थिति  में  पहुंचती  जा  रही  हैं  ।  बीमार  मिलों  के  अधिग्रहण  से  पूर्व  सरकार  ने  जांच
 में  यह  पाया  था  कि  उनकी  रुग्णता  का  मुख्य  कारण  भिलों  में  व्याप्त  कुप्रबन्ध  मिलों  को  समय  से
 कच्चा  विद्युत  और  यातायात  जैसी  मौलिक  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हो  पाती  है  तथा  मशीतों  के
 रख-रखात  में  लापरवाही  बरती  जाती  है  और  विशेषज्ञों  की कमी  रहती  सरकार  व्यापक  पंमाने  पर
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  लेकिन  कुप्रबन्ध  की  वजह  से  सरकार  द्वारा  किये  गये  सारे  प्रयास
 निरथंक  हो  जाते  इन  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बावजूद  उनकी  उत्पादकता  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई

 परिणामस्वरूप  अधिकतर  मिलें  बंदी  के  कगार  पर  पहुंच  गई  हैं  तथा  उनके  कार्यरत  लाखों  मजदूरों
 एवं  उनके  परिजनों  का  भविष्य  संकट  में  दिखाई  पड़  रहा  है  और  साथ  ही  देश  के  वस्त्र  उद्योग  पर  भी

 संकट  के  बादल  मंडरा  रहे  कानपुर  की  अनेक  टैक्‍स  टाइल  मिलें  इस  औद्योगिक  रुग्णता  की  या  तो
 शिकार  बन  चुकी  हैं  और  या  बनने  के  कगार  पर  हैं  जिससे  कानपुर  और  उत्तर  प्रदेश  के  औद्योगिक
 स्वरूप  में  अत्ग्नन्त  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 12.08  म०  १०

 |  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासोन  हुए  ]
 अतः  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  कानपुर  के  सम्बन्ध  में  वहां  की  सूती  मिलों  को  पूर्व  की

 भांति  नियंत्रित  मूल्य  पर  कपड़ा  बनाने  को  दिया  एन०  टी०  सी०  मिलों  को  कौज  आदि  के

 सूती  कपड़े  बनाने  का  आ्ंर  दिया  जाये  तक्ाः  कानपुर  स्थित  एम७  टी०  सी०  मिलों  को  फालतू  भूमि  को
 काजार  मूल्य  पर  बेचा  जनता  इससे  करोड़ों  रुपये  की  आय  से  इन  मिलों  का  आधुनिकीकरण
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 जगदोज्ञ  श्रवस्थों  |

 किया  जा  सकता  है  साथ  ही  इस  रुग्ण  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिए  एन०  टी०  सी०  के  अधीन  मिलों  की
 प्रबन्ध  व्यवस्था  में  व्यापक  परिवर्तन  किये  जाएं  और  इन  मिलों  को  आधिक  दुष्टि  से  स्वावलंबी  बनाने
 के  लिए  प्रबन्ध  श्रमिक  सम्बन्धों  को  रचनात्मक  दिशा  दी  कच्चा  माल  उपलब्ध  कराया  कार्य
 करने  की  दिशाओं  में  वांछित  सुधार  किया  श्रमिकों  में  दायित्व  धोध  की  भावना  जागृत  की  जाये
 और  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को शामिल  किया  जाये  ।

 )  महाराष्ट्र  में  घुले  शोर  प्रमर्लनेर  के  बोच  रेल  लाइन  बिछाना

 [  प्रनुवाद  |

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  उपसभापति  महाराष्ट्र  में  धुले  तथा  अमलनेर
 के  बीच  एक  नई  रेलवे  लाइन  प्रारम्भ  करने  की  व्यावहारिकता  पर  कुछ  वर्ष  पहले  रेल  मंत्रालय  ने  एक
 सर्वेक्षण  किया  था  ।  धुले  और  अमलनेर  के  बीच  एक  रेलवे  लाइन  की  मंजूरी  देने  की  अविलम्ब
 कता  धुले  तथा  अमलनेर  के  बीच  की  दूरी  30  किलोमीटर  इससे  न  सिर्फ  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को
 लाभ  होगा  बल्कि  अहमदाबाद-हैद  राबाद-त्रिवेन्द्रम  के  मध्य.रेल  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  को  भी

 इससे  अत्यधिक  सुविधा  मिलेगी  क्‍योंकि  इत  स्थानों  को  जोड़ने  वाली  गाड़ियां  प्रस्तावित  घुले-अमलनेर
 रेलवे  लाइन  पर  से  गुजरेंगी  ।  यदि  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  तो  इससे  अहमदाबाद
 तथा  त्रिवेन्द्रम  के बीच  की  दूरी  60  किलोमीटर  कम  हो  जाएगी  तथा  इससे  भूसावल  तथा  मनमाड

 के  बीच  के  रेल  मार्ग  पर  यातायात  का  भारी  दबाव  कम  हो  धुले  और
 अमलनेर  में  रहने  वाले  लोगों  की  यह  काफी  मांग  इसलिए  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता

 हूं  कि  प्रस्तावित  धुले-अमलनेर  रेल  लाइन  के  मामले  में  नई  रेल  लाइन  को  मंजूरी  देने  क ेलिए  अपनाये
 जाने  वाले  लाभप्रदता  के  मानदंड  का  दृढ़ता  से  पालन  न  किया  सरकार  से  यह  अनुरोध  है  कि
 अगले  वित्तीय  वर्ष  में  इस  रेल  लाइन  के  निर्माण  की  मंजूरी  दे  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पेय  जल  को  कमी  दूर  करने  के  लिए  उपाय  करना

 श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  देश  शताब्दी  के  सबसे  भयंकर  सूखे  का  सामना  कर  रहा  है
 तथा  इस  बार  गर्मियों  के  महीनों  में  पेयजल  की  अत्यधिक  कमी  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  जल  स्तर  कम

 हो  जाने  और  बिजली  की  कमी  की  वजह  से  अधिकांश  शहरों  में  स्वच्छ  पेयजल  की  कमी  की  गंभीर
 समस्या  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंपेषजल  के  कुओं  का  जलस्तर  नीचे  चले  जाने  से  विशेषकर
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के लिए  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  रही  तानाबों  और  नदियों  का  जल  सूख
 गया  पशुओं  के  लिए  भी  जल  उपलब्ध  नहीं  है  तथा  इस  कारण  बहुत  से  पशु  मर  रहे  किसी  भी
 समय  महामारी  फैल  सकती

 मैं  सरकार  से  पुरजोर  अनुरोध  करता  हूं  कि नलक्‌प  खोदने  के  लिए  तथा  स्वच्छ  पेयजल  उपलब्ध
 करने  के  लिए  वह  द्वुत  कार्यक्रम  आरम्भ  करे  ।  पशुओं  को  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  पंप  सैटों  अथवा

 गें  तालाबों  में
 e

 नहरों  के  माध्यम  से  तालाबों  में  पानी  भरा  जाना  चाहिए  ।  बन

 झ्रोषध  सूल्य  नियंत्रण  झादेश  सें  कतिपय  श्लोषधियों  को  सम्मिलित  न  किए
 जाने  के  लिए  उत्त  रदाथित्व  निर्धारित  करना

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  ओषध  1987  की  घोषणा
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 1987  में  की  गई  केलकर  समिति  की  सिफारिशों  के  मुताबिक  इस  आदेश  के  पीछे  मूल
 विचार  यह  था  कि  औषधियों  के  मूल्यों  पर  समुक्तित  रूप  से  नियंत्रण  रखा  जाए  विशेष  रूप  से  जिनका
 उत्पादन  ऐसे  एकाधिकार  गृहों  द्वारा  किया  जाता  है  जो  प्रति  वर्ष  5१  लाख  रुपये  से  अधिक  का  उत्पादन
 करते  इसके  अलावा  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आने  वाली  औषधियों  पर  भी  नियंत्रण
 किया  जाना  लेकिन  रिफैम्पिसिन  औषधि  और  आई०  एन०  एच०  के  साथ  इसके  यौगिक  मूल्य
 नियंत्रण  सूची  में  रखे  जाने  के  निर्धारित  मानदंडों  के  अन्तगंत  आते  फिर  भीं  उन्हें  सारे  देश  में  बहुत
 अधिक  मूल्यों  पर  बेचा  जा  रहा  रिफैम्पिसिन  के  मूल्यों  को काफी  विलम्ब  के  बाद  संशोधित  किया  गया

 लेकिन  आई०  एन०  एच०  सहित  रिफैम्पिसिन  के  मूल्थों  को  अभी  तक  संशोधित  नहीं  किया  गया
 मन्त्रालय  की  इस  नीति  के  परिणामस्वरूप  लाखों  भरीब  लोगों  को  इन  औषधियों  का  भारी  मूल्य  देना  पड़
 रहा

 इसलिए  मैं  माननीय  उद्योग  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करता  हूँ  कि  एक  संसदीय  समिति

 नियुक्त  करके  इस  मामले  की  जांच  की  जानी  चाहिए  ताकि  औषधि  मूल्य  आदेश  में  इन  औषधियों  को

 शामिल  न  करने  के  लिए  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  जा  सके  क्योंकि  इस  कारण  इन  औषधियों  के  निर्माताओं

 को  लोगों  का  शोषण  करने  की  अनुमति  मिल

 राष्ट्रीय  ग्रापोण  रोजगार  कार्यक्रम  प्रोर  ग्रामोण  भूमिहोन  रोजगार
 गारंटो  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  माध्यमिक  स्कूलों  के  लिए  भवनों

 के  निर्माण  को  पधनुमति  प्ररात  करना

 क्री  श्रोहरि  राव  :  भारत  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 -  आर०  ई०  के  अन्तगंत  निर्माण  कायं  प्रारम्भ  करने  के  लिए  जो  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  जारी

 किए  गए  हैं  उनके  अनुसार  केवल  उन  गांवों  में  प्राइमरी  स्कूल  की  इमारतों  का  निर्माण  किया  जा  सकता

 है  जहां  पर  कार्यक्रमਂ  के  अन्त्गंत  स्वयं  के  भवन  नहीं  हैं  ।  वष॑ं  1987  की  जनगणना  के  अनुसार
 आन्ध्र  प्रदेश  में  साक्षरता  की  दर  केवल  29.94  प्रतिशत  है  जो  कि  राष्ट्रीय  औसत  से  भी  कम  इसलिए
 आन्ध्र  प्रदेश  को  केन्द्र  सरकार  ने  शैक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  नौ  राज्यों  में  एक  माना  शिक्षा  को
 सर्वोच्च  महत्व  देने  के  ख्याल  से  अब  केन्द्र  सरकार  ने  ब्लैक  बोर्डਂ  नामक  एक  नई  योजना  प्रारंभ
 की  स्कूल  भवनों  के  निर्माण  सम्बन्धी  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयन  करने  से  ग्रामीण  भूमिहीन  व्यक्तियों
 के  लिए  रोजगार  के  अवसरों  में  सुधार  तथा  वृद्धि  होगी  और  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  स्थाई  परिसंपत्तियों  का
 निर्माण  करने  में  सहायता  शिक्षा  में  सुधार  से  स्वाभाविक  रूप  से  देश  के  सामाजिक-आर्थिक
 विकास  के  लिए  एक  मजबूत  आधार  उपलब्ध  हो  सकेगा  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  ही  आन्ध्र  प्रदेश
 सरकार  ने  एन०आर०ई  पी०  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  माध्यमिक  स्कूल  की  इंमारतों  का  निर्माण  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  तथा  केन्द्र
 सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  एन०  आर०  ई०  पी०  और  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  के  अन्तर्गत
 प्रारम्भ  किए  जाने  वाले  निर्माण  कार्यों  की  सूची  के  अन्तर्गत  माध्यमिक  स्कूल  की  इमारतों  के  निर्माण  को
 भी  शामिल  किया  इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  शीघ्र
 निर्णय  करें  ।

 भारत  ज्रेक्स  एण्ड  बाल्टस  कलकत्ता  में  उत्पावन  बढ़ाने  के

 लिए  कबमस  उठाना

 श्री  बसुदेव  प्राचाय  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  भारत  भारी  उद्योग  कलकत्ता
 की  बने  स्टैंड  कम्पनी  लिसिटेड  की  एक  सहायक  कम्पनी  भारत  ब्रेक्‍्स  एण्ड  वाल्व्स  कलकत्ता
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 बसुदेव  ध्राचार्य  ]

 की  ७राब  स्थिति  की  ओर  आकर्षित  करता

 भारत  ब्रेक्‍्स  एण्ड  वात्व्स  लिभिटेड  में  उत्पादों  को  मांग  की  कमी  अथवा  उत्पादकता  से  संबंधित

 अथवा  श्रमिक  असन्‍्तोष  की  समस्या  नहीं  है  बल्कि  यह  समस्या  इसमें  निर्बाध  उत्पादन  के  लिए  अपेक्षित

 कच्चे  माल  की  अपर्याप्त  सप्लाई  की  वजह  से  है  ।

 संयक्त  उत्पादन  समिति  के  सुझावों  को  स्वीकार  करके  तथा  एक्चुऐटरਂ  के  निर्माण  के

 लिए  1981  में  किए  गए  तकनीकी  सहयोग  का  कार्यान्वयन  करने  जैसी  उपचारात्मक  कायंवाही  करने

 की  बज'य  प्रबन्ध  वर्तमान  स्थिति  के  लिए  श्रमिकों  पर  दोषारोपण  कर  रहा  प्रबन्धकों  को  बहुमूल्य
 *

 विदेशी  मद्रा  का  अत्यधिक  नकसान  हो  रहा  है  ।  वतंमान  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  को

 आधनिक  बमाने  अथवा  विस्तार  करने  के  लिए  पिछले  चार  वर्ष  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  इसके

 साथ  ही  बिक्री  कर  का  भुगतान  करने  में  भारी  चूक  करने  से  स्थिति  में  और  खराबी  आई

 इसके  अलावा  प्रबन्ध  वर्ष  1983  में  यूनियन  द्वारा  प्रस्तुत  मांग  पत्र  तथा  1984  में  संपन्न  हुए

 सहमति  पत्र  पर  काफी  लम्बे  समय  से  निर्णय  नहीं  कर  रहे  श्रमिकों  का  उपदान  तथा  भविष्य  निधि

 का  पैसा  रोकने  से  भी  कामगारों  में  काफी  असन्तोष  उत्पन्न  हुआ

 इसलिए  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  मामलों  का  समाधान  करे  तथा  सरकारी

 क्षेत्र  के  इस  कारखाने  को  बचाने  के  लिए  उपचारात्मक  कार्यवाही  करें  ।

 का
 12.15  प्र०  प०

 वित्त  1988

 [  ]
 उपाध्यक्ष  महोदध  :  सभा  अब  अगली  मद  को  वर्ष  1988  के  वित्त  विधेभक  की  सभी

 तीनों  अवस्थाओं  के  लिए  12  घंटे  आवंटित  किए  गए  हैं  लेकिन  कुछ  समय  और  उपलब्ध  होने  की  सभावना
 यदि  सभा  सहमत  है  तो  हम  आम  चर्चा  के  लिए  1|  खंड  वार  विचार  के  लिए  ;  घंटा  तथा

 तृतीय  वाचन  के  लिए  |  घंटा  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  जी  ।

 ब्ित्त  मन्द्री  तथा  वाथिज्य  घतत्नो  कवारयण  दस  मैं  प्रस्ताव
 कस्ता

 |

 वित्तीय  वर्ष  1988-89  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्रस्थापनाओं  को
 प्रभावी  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 वित्त  विधेयक  में  प्रस्तावों  को  विस्तार  से  स्पष्टीकरण  देने  संबंधी  विवरण  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  में

 बताए  गए  हैं  तथा  बजट  पत्रों  के  साथ  ही  इनका  वितरण  क्रिया  गया  बजट  भाषण  में  बजट  के
 प्रस्तावों  की  मुख्य  विशेषताओं  को  विस्तार  से  बताया  गया  है  ।  फिर  से  वही  दोहरा  कर  मैं  सभा  का  समय

 नहीं
 +

 सामान्य  वाद-विकाद  के  दोरान  वित्त  क्धियक  के  उपबंधों  के  बारे  में  अपने  कीमली  सुझाव  देने  के

 मैं  सच्चा  में  दोनों  प्रक्षों  के माननीय  सदस्यों का  मत्यक्तिक  आभारी  हूं  ।
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 सनदी  लेखापालों  कराधान  विशेषज्ञों  तथा  अन्य  विद्वान
 सोगों  के  सुझाव  प्राप्त  करने  का  भी  मुझे  सौभाग्य  प्राप्त  हुआ  ।  व्यक्तिगत  तौर  पर  मैं  इस  बात  से  संतुष्ट
 हूं  कि  बजट  के  सम्पूर्ण  दृष्टिकोश  तथा  इसमें  निहित  विभिन्न  सुझावों  को  काफों  समर्थन  मिला  मूल
 बजट॑  प्रस्तावों  में  संशोधन  के  बारे  में  भी  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  इन्हें  देखते  हुए  मूल  बजट  में  निहित
 प्रस्तावों  में  कुछ  संशोधन  करने  का  मैंने  निणंय  किया  है  ।

 प्रत्यक्ष  करों  के  बारे  में  मैं  निम्नलिखित  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 माननीय  सदस्यों  को  यह  याद  होगा  कि  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  मैंने  बजट  में  बहुत्र  सी
 रस्थिययतों  का  प्रावधान  किया  था  ।  अपने  निर्यात  की  आमदनी  को  और  बढ़ावा  देन ेके  लिए  यह  तिरणय
 लिया  गया  है  कि  धारा  के  अन्तर्गत  100  प्रतिशत  निर्यात  उन्मुद्थी  इक़ाइयों  के  लिए  की  मई
 कर  छूट  की  नई  उन  विद्यमान  को  भी  पूरे  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  मिलेंगी  जो  पहले

 से  ही  कुछ  वर्षों  से  कार्य रत
 ह

 निगमित  निर्धा  रकों  के  संबंध  में  धारा  में  निर्यात  से  प्राप्त  लाभ  के  संबंध  प्रस्तावित
 संशोधन  जो  पूर्ण  कर-छूट  दी  गई  थी  उस  पर  आयकर  अधिनियम  की  धारा  में  निहित
 लम  कर  की  अवश्यकता  की  शर्त  थी  ।  धारा  में  उक्षित  संशोधन  करके  मैं  इस  रोक  को  हटाने
 का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  इस  संशोधन  से  निर्यातक  निर्यात  से  प्राप्त  लाभ  पर  100  प्रतिशत्र  कर-छूट  का

 पूर्ण  लाध  उठा  सकते  हैं  ।

 विद्युत  शक्ति  का  वितरण  करने  या  उसे  पैदा  करने  बाले  राज्य  विद्युत  बडों  और  अन्य  कम्पनियों
 पर  धारा  115  जे  में  दिये  गये  न्यूनतम  कर  संबंधी  उपबन्ध  लागू  नहीं  होंगे  ।

 इसके  मैं  उन  चुनींदा  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  के  लिए  निवेश  छूट  योजना
 शुरू  करने  का  भी  प्रस्ताव  करता  हूं  जिसमें  निवेश  को  बढ़ावा  दिया  जाना  है  ।  यह  निवेश-जमा
 खाता  के  स्थान  एक  विकल्प  के  रूप  में  होगी  ।  निर्धारिती  द्वारा  एक  बार  विकल्प  दे  दिये  जाने  के

 आगामी  पांच  निर्धारण  वर्षों  तक  नहीं  बदला  जा  सकता  ।  निवेश  छूट  की  दर  बीस  प्रतिशत  रखने
 का  प्रस्ताव  है  और  यह  प्रस्ताव  है  कि  ये  उपबंध  पहले  की  निवेश  छूट  योजना  के  उपबन्धों  की  तरह

 पात्र  उच्नोगों  की  सूची  और  अन्य  ब्यौरे  की  घोषणा  अलग  से  की  जायेगी  ।

 पयंटन  जो  कि  देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  अजंन  करने  वाला  प्रमुख  उद्योग  है  को  बढ़ावा  देने  के
 लिए  मैं  कुछ  उपाय  शुरू  करने  का  विचार  रखता  और  पयटन  उद्योग  पर्याप्त  सख्या  में  लोगों  को
 रोजगार  भी  देता  धारा  80  एच०एच०सी०  के  लाभों  को  जो  कि  अब्र  तक  वाणिज्य  वस्तुओं के  निर्यात
 के  लिये  होटल  और  पर्यटन  ऑपरेटरों  को  भी  उपलब्ध  का  प्रस्ताव  यह  निर्यातकों  के
 लिये  चालू  योजना  के  अनुसार  ही  कुछ  संशोधन  करके  लागू  की  जायेगी  जिससे  यह  सुनिश्चित  किया  जा
 सके  कि  कर  लाभ की  पर्याप्त  रूप  से  पयंटन  उद्योग  से  सम्बन्धित  कार्यो  जैसे  कि  ट्रेबल
 पयंटन  प्यंटक  सज्जा  अवदि  में  निवेश  किया  जाये  ।  होटलों  की  विदेशी  मुद्रा  आय  की
 फ्चास  प्रतिशत  राशि  कटोती  की  सीधे  अनुमति  दी  जायेगी  ।  शेष  पचास  प्रतिशत  में  स ेजितनी  राशि  पर्यटन
 उद्योग  में  निवेश  के  लिये  बनाई  गई  निधि  में  दी  उस  पर  कर  छूट  का  लाभ  दिया

 यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  नयी  इक्घिटी  में  निवेश  के  सम्बन्ध  में  धारा  80  सी०सी०  का  होटल  उद्योग
 के  नये  पूंजी  शेयरों  के लिए  और  परयंटन  उद्योग  से  सम्बन्धित  अन्य  कार्यकलापों  के  लिये  दिया  जायेबा  ।
 ध्यौरे  की घोषणा  अलग  से  की  जाएगी  ।  एक  तारा  दो  तारा  और  तीन  तास  होटलों  के  लिए  ब्काज
 राज  सहाषता  की  दर  बतंमान  दर  एक  प्रतिज्षत  से  बढ़ाकर  तीन  प्रतिशत  करने  का  भी  श्रस्ताव  है  ।
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 [  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  ]

 मैंने  जिन  नये  उपायों  की  घोषणा  की  है  उनको  लागू  करने  के  लिये  आवश्यक  कानून  शीघ्र  ही
 बनाया

 जँसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  मालूम  है  कि  वन्य  उत्पादों  तथा  एल्कोहल  युक्त  मादक  द्रव्यों  आदि

 काबिक्री  व्यापार  करने  वाले  लोगों  द्वारा  किये  जाने  वाले  कर  अपवंचन  से  बड़े  प॑माने  पर  निपटने
 के  लिये  आय  कर  अधिनियम  में  नई  धारा  44  ए०सी०  को  जोड़ने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  विभिन्‍न
 अभ्यावेदनों  में  बताई  गयी  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखकर  अब  वित्त  विधेयक  के  इस  खंड  में  संशोधन

 करने  कः  प्रस्ताव  है  जिससे  कि  इन  वस्तुओं  के  व्यापार  से  प्राप्त  आय  को  निर्धारित  करने  के  लिये  पर्याप्त
 रूप  से  कम  दरों  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ।

 एल्कोहल  युक्त  मादक  द्रव्य  के  मामले  में  ये  दरें  40  पट्ट  के  ठेके  के  अन्तर्गत  प्राप्त  हुई
 इमारती  लकड़ी  के  मामले  में  35  प्रतिशत  पट्टे  के  ठेके  के  अतिरिक्त  ठेके  के  अन्तगंत  प्राप्त  इमारती

 लकड़ी  के  मामले  में  15  प्रतिशत  और  अन्य  वन्य  उत्पादों  के  मामले  में  3$  प्रतिशत  तक  कम  कर  दी
 गयी  है  ।  रद्दी  या  अपशिष्ट  पदार्थों  के  व्यापार  से  प्राप्त  आय  को  खरीद  मूल्य  के  60  प्रतिशत  को  समान
 दर  से  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  वापिस  ले  लिया  गया  लाभों  की  विभिन्‍न  दरों  को  ध्यान  में  रखते

 स्रोत  पर  ही  वसूल  किये  जाने  वाले  करों  की  दरों  में  उपयुक्त  रूप  से  परिवर्तन  भी  किये  गये

 विधेयक  में  कुछ  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बांडों  पर  5  लाख  रुपये  तक  के  पूंजी  निवेश  पर  ही  धन  कर
 में  छूट  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  यह  प्रस्ताव  न्याय  संगत  बनाने  के  उपाय  के  रूप  में  किया  गया

 है  ।  चूंकि  इस  बारे  प्रें  विद्यमान  लाभ  को  छीनैने  का  सरकार  का  कोई  इरादा  नहीं  है  इसलिए  आबश्यक
 संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  यह  व्यवस्था  की  जा  सके  कि  धन  कर  से  छूट  की  सीमा  केवल  उन
 बांडों  पर  ही  लागू  होगी  जोकि  सावंजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनियों  द्वारा  |  जून  1988  को  या  उसके  बाद
 में  बेचे  गये  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  अपने  बजट  भाषण  में  मैंने  घोषणा  की  थी  कि  प्रत्यक्ष  कर

 कानून  1987  द्वारा  सम्मिलित  कुछ  उपबंधों  की  समीक्षा  की  जा  रही
 इनमें  साझेदारी  वाली  फर्मो  से  सम्बन्धित  उपबन्ध  शामिल  बाद  में  मेरे  सहयोगी  श्री  पांजा  ने  विगत
 30  मार्च  को  इस  सभा  में  यह  घोषणा  की  थी  कि  साझेदारी  वाली  फर्रों  से  सम्बन्धित  नये  उपबन्ध
 निर्धारण  वर्ष  1990-91  से  लागू  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  विधेयक  में  उपबन्ध
 किये  गये  हैं  कि  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  पंजीकृत  और  अपंजीकृत  दोनों  प्रकार  की  फर्मे  अपने  अग्रिम  कर
 का  बढ़ी  हुई  दरों  से  भुगतान  करेंगी  ।  ये  दरें  विगत  वर्ष  वाली  ही  फिर  भी  अःय  कर  दाताओं  की

 तरह  उन  सभी  फर्मो  जिनकी  आय  पचास  हजार  रुपये  से  अधिक  कर  के  पांच  प्रतिशत  की  दर  से
 उपकर  देना  होगा  ।

 विधेयक  में  व्यबस्था  की  गयी  है  कि  शेयरधारिता  में  कोई  ऐसा  परिवर्तन  होने  पर  जिससे  5:
 प्रतिशत  या  उससे  अधिक  शेयर  होने  पर  मतदान  देने  के  अधिकार  में  परिवतंन  हो  रहा  हो  अधिकांश
 शेयर  अपने  पास  रखने  वाली  कम्पनी  को  विगत  वर्षों  के  व्यापार  घाटे  को  आगे  ले  जाने  और  पूरा  करने
 का  लाभ  नहीं  दिया  जायेगा  ।  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  ऐसे  उपबंध  से  उन  मामलों  में  कठिनाई  होगी
 जहां  शेयरधारी  की  मृत्यु  या  सम्बन्धियों  को  उपहार  देने  जेसे  वास्तविक  कारणों  की  वजह  से
 धारिता  में  परिवर्तन  हुआ  है  और  कर  से  बचने  के  इरादे  से  चूंकि  सरकार  का  आशय  यह  नहीं  है
 कि  ऐसे  वास्तविक  मामलों  में  घाटे  को  आगे  न  ले  जाने  दिया  जाए  इस  उपबंध  में  संशोधन  करने  का
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 प्रस्ताव  है  ताकि  यह  व्यवस्था  की  जा  सके  ।  विगत  वर्षों  के  घाटे  को  आगे  ले  जाने  और  उसकी  पूर्ति  करने
 की  मनाही  अधिकांश  शेयर  वाली  उस  कम्पनी  के  लिए  नहीं  होगी  जिस  में  शेयरधारी  की  मृत्यु  या

 शेयरधारी  द्वारा  अपने  सम्बन्धी  को  शेयर  का  उपहांर  देने  पर  शेयरधारिता  में  परिवतंन  होकर  51  प्रतिशत
 या  अधिक  होने  से  मतदान  की  शक्ति  में  परिवर्तन  हो  गया

 प्रत्यक्ष  करों  से  सम्बन्धित  अन्य  संशोधन  पूर्णतः  पारिणामिक  अथवा  स्पष्डीकारक  और  मैं
 उनका  उल्लेख  करने  मैं  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना

 मैंने  वित्त  विधेयक  के  अप्रत्यक्ष  करों  से  सम्बन्धित  भाग  में  कुछ  संशोंधनों  का  प्रस्ताव  रखा  है
 जो  कि  पारिणामिक  या  समथंकारी  उपबन्धों  के  रूप  में  हैं  ओर  बड़ा  राजस्व  व्यय  अन्तग्रंस्त

 नहीं  हैं  ।

 अप्रत्यक्ष  करों  में  अन्य  परिवर्तन  निम्नलिखित  हैं  :

 हि  (1)  कारपेट  उद्योग  को  उचित  मूल्यों  पर  ऊन  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  कराने  के  लिए  मैं  36
 या  उससे  अधिक  माइक्रोन  की  अपरिष्कृत  ऊन  पर  आयात  शुल्क  25  प्रतिशत  से
 कर  5  प्रतिशत  कर  रहा  आयातक  एजेंसी  द्वारा  आयात  करने  पर  छूट  दी

 जाएगी  ।  *

 टनमस्थ+  प्रस्तावों  में  मैंने  फैक्टरियों  से  सीधे  निर्यात  की  जाने  वाली  चाय  पर  पूर्ण  आयात

 शुल्क  की  छूट  देने  का  प्रस्ताव  रखा  इस  उपाय  को  और  उदार  बनाने  के  लिए  मैं
 सभी  मामलों  में  चाय  निर्यात  के  लिए  पूर्ण  उत्पाद  शुल्क  की  छूट  का  प्रस्ताव  करता

 (2  चिजा

 बजट  आडियो  मेग्नेटिक  टेपों  पर  उत्पाद  शुल्क  बढ़ाकर  4  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर
 कर  दिया  गया  था  ।  इस  उद्योग  को  राहत  देने  के  उपाय  के  रूप  में  अब  मैं  इसे  घटाकर
 2  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 टी  अल  जल

 (4)  स्टाइरीन  मोनीमर  पर  जोकि  रबड़  और  प्लास्टिक  के  निर्माण  के  लिए  कच्चा  माल  है
 आयात  शुल्क  मूल  तथा  अनुषंगी  को  मिलाकर  65  प्रतिशत  तथा  1700  रुपये  प्रति  टन
 से  घटाकर  30  प्रतिशत  तथा  1700  रुपये  प्रति  टन  किया  जा  रहा

 चजा

 (5)  मैंने  बजट  में  प्लास्टिक  बोरा  उद्योग  के  लिए  कुछ  राहतों  की  घोषणा  की  इस  उद्योग
 को  और  सहायता  देने  के  लिए  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सकुंलर  करघे  पर  प्लास्टिक  से

 बुने  हुए  बोरों  पर  मूल  उत्पाद  शुल्क  !2  प्रतिशत  से  घटाकर  8  प्रतिशत  कर  दिया
 मैं  यह  भी  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कम  घनत्व  वाली  पोलीधीन  के  लिमिनेटिड  कपड़ों

 आधारभूत  उत्पाद  शुल्क  15  प्रतिशत  से  घटाकर  5  प्रतिशत  मूल्यानुसार  किया

 मी

 रा

 (6)  बजट  में  कृत्रिम  अंगों  के  निर्माण  में  प्रयोग  होने  वाली  एल्युमीनियम  ट्यूब  और
 मीनियम  एक्सट्र शंस  को  उत्पाद  शुल्क से  पूरी  छूट  दी  गई  शारीरिक  रूप  से  विकलांग
 व्यक्तियों  को  राहत  देने  के  लिए  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  एल्यूमीनियम  के
 शंस  और  ट्यूब  को  पूरी  छूट  दी  जोकि  11  विनिदिष्ट  पुनर्वास  सहायक  उपकरणों
 के  निर्माण  में  की  जाती  हैं  ।

 आउटबोर्ड  मोटरों  पर  आयात  शुल्क  विद्यमान  स्तर  से  घटाकर  25  प्रतिशत  करने  का
 प्रस्ताव  है  जबकि  ऐसे  मोटरों  का  राज्य  मात्स्यिकी  निगम  द्वारा  आयात  किया

 (7  जन
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 मारायण  शश  शिवारी  ]

 (8)  बजट  में  स्वास्थ्य  और  चिकित्सा  गरिचर्या  के  लिए  अनेक  रियायतों  की  घोषणा  की  गयी
 '

 उस  दिशा  में  एक  और  कदम  के  रूप  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दृष्टि  की  रक्षा
 उपकरणों  पर  सीमा  शुल्क  से  पूरी  छूट  दी  इसके  अतिरिक्त  कुछ  निश्चित  दृष्टि

 -

 उपकरणों  श्रेणियों  के  लिए  40  प्रतिशत  की  रियायती  आयात  पद  लागू  होगी  ।

 फालतु  पुर्जों  और  इसके  उपकरणों  पर  भी  रियायती  दरें  लागू  होंगी  ।

 (9)  यह  प्रस्ताव  है  कि  कम्प्यूटर  के  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  को  उत्पाद  शुल्क  से  पूरी  छूट  दी

 (10)  बजट  में  सूखे  से  निपटने  के  उपाय  के  हूप  में  मैंने  प्रस्ताव  रखा  था  कि  उन  इलेक्ट्रिक
 मोटरों  को  उत्पाद  शुल्क  से  पूरी  छूट  दी  जाए  जो  कि  मोनो  ब्लॉक  पम्प  सैटों  और
 सबमासिबल  पम्प  सैटों  में  ग्रमोग  किए  जाते  हैं  ।  इस  रियायत  को  और  बहाने  के  रूप  में
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  उत्पाद  टैरिफ  के  शीर्ष  85.03  में  उल्लिखित  पूर्जो  पर
 जो  पूरी  तरह  या  इलेक्ट्रिक  मोटर  के  साथ  काम  में  लाये  जाते  हैं  जो  कि
 मरसिबल  पम्प  सेटों  और  मोनो  ब्लॉक  पम्प  सेटों  के  निर्माण  में  प्रयोग  किए  जाते  हैं  छूट
 दो

 इन  रियायतों  और  राहतों  से  सीमा  शुल्क  के  रूप  में  12.8  करोड़  और  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में

 26.5  करोड़  रुपये  का  कुल  प्रभाव

 कुछ  अन्य  परिवतंनों  का  भी  प्रस्ताव  हैं  जोकि  शुद्धिकारक  स्वरूप  के  ऐसे  उपायों  के  व्यौरे
 के  लिए  मैं  माननीय  सदस्यों  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  कुछ  प्रस्तावित  परिकक्‍तेंनों  के  बारे  में  तथा
 इन  परिवतंनों  को  लागू  करने  क ेलिए  अधिसूचना  पहले  ही  जारी  कर  दी  गई  है  ।  अन्य  परिवतंनों  के
 बारे  में  तथा  प्रस्तावित  परिचतंनों  को  लामू  करने  के  लिए  जहां  कहीं  आवश्यकता  अधिसूचनायें
 जारी  की  जाग्रेंगी  और  यथा  समय  पर  संभा  के  पटल  हर  रख्वी  जायेंगी  ।

 उपाध्यक्ष  समूचे  देश  में  रोजगार  के  अकसर  बढ़ाने  के  संम्नन्ध  में  अपनी  नीति  को  ध्यान
 में  रखते  सरकार  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ओद्योगिकीकरण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  मुश्त  उपायों  की
 घोषणा  इसके  साथ  मुझे  घोषणा  करते  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  क्षेत्रों  के  लिये

 सहायता  योजना  अगले  महीनों  के  लिए  जारी

 माननीय  सदस्यों  से  वित्त  विश्वेयक  भेरे  द्वारा  प्रस्ताकित  संशोधनों  सहित  समधंन  करने  का

 अनुरोध  करता  हूं  ।

 मैं  विधेयक  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 बित्त  बष  1988-89  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्रस्थापनाओं  को  प्रभावी
 करने  वाले  क्थधियक  पर  बियर  किया
 श्री  मुरली  देवरा  को  बोलना  माननीय  सदस्य  के  बोलने  से  शक  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन

 एक  रिमोर्ट  रखेंगे  ।
 ह

 ee  es  अम्मा
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 12.31  स्र०  प०

 सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति

 44at  ां  प्रतिवेदन  और  कार्यवाही  सारांच्

 ओ  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :  मैं  भारतीय  नौवहन  निगम  लिमिटेड  के  बारे  में  सरकारी
 उप्रक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  समिति  की  तत्संबंधी

 बैठकों  के  कार्यवाही-सा  रांश  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.31}  स०्प०

 वित्त  1988

 |

 ]

 श्री  मुरलो  देवरा  .  उपाध्यक्ष  वित्त  मंत्री  श्री  तिवारी  द्वारा  प्रस्तावित
 वित्त  विधेयक  का  मैं  समर्थन  करता

 पिछला  वर्ष  भारतीय  अथंव्यवस्था  के  लिए  बहुत  ही  कठिनाई  का  वर्ष  था  ।  विशेषतया  गम्भीर

 सूखे  के  कारण  पिछले  दो  वर्षों  मे ंहमारे  देश  का  अन्न  उत्पादन  बहुत  कम  हो  गया  है  ।  इसलिए  कृषि
 सम्बन्धी  उत्पादन  को  बढ़ावा  देना  बहुत  ही  समझदारीपूर्ण  अथिक  ऋण  सुनिश्चित  उर्वरक
 और  कीटनाशी  दवाओं  के  मूल्य  कम  इलैक्ट्रानिक  मोटरों  और  पम्पस्ेटों  आदि  पर  शुल्क  कम

 सिंचाई  को  बढ़ावा  पम्पसेटों  पर  किराया  प्रभार  आदि  कम  करने  जैसे  उपायों  से  किसानों
 को  कम  लागत  पर  अधिक  उत्पादन  में  सहायता  मिलेगी  ।

 माननीय  मंत्री  ने  अभी  प्रत्यक्ष  कर  विधेयक  के  बारे  में  कहा  जब  मंत्री  जी  बम्बई  आये  थे
 तो  बहुत  से  लोगों  ने  कर  अदा  करने  वालों  के  सामने  आ  रहीं  कुछ  विसंगतियों  अथवा  कुछ  समस्याओं
 के  बारे  में  अभ्यावेदन  दिया  मैं  श्री  तिवारी  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  अपने  बजट  भाषण  में
 कहा  है  कि  जनता  की  राय  का  देखते  हुए  हम  इसे  एक  प्रतिष्ठा  का  मामला  नहीं  बनायेंगे  और  यदि  कुछ
 प्रावधानों  को  वापिस  लेने  की  आवश्यकता  पड़ी  तो  हम  ऐसा  करेंगे  ।  श्री  तिवारी  ने  अभी  कहा  है  कि  इस
 वर्ष  हम  साझेदारी  अधिनियम के  बारे  में  अनुच्छेद  को  लागू  नहीं  लेकित  इसे  अगले  उषं  के  लिए
 स्थगित  कर  दिया  जःयेगा  ।  मैं  नहीं  जानता  वह  ऐसा  क्यों  करना  चाहते  अगर  सरकार  स्वीकार
 करती  है  कि  साझेदारी  फर्मों  पर  कर  लगाना  साझेदारों  के  हित  में  नहीं  तो  आप  इसे  स्थगित  क्‍यों
 करते  हैं  ?  आप  इसे  पूरी  तरह  वापिस  क्‍यों  नहीं  लेते  ?  इस  मुह  पर  काफी  लोगों  ने  अपनी  चिन्ता
 व्यक्त  की  हमारे  देश  में  मश्षली  और  बड़ी  साझेदारी  फर्म  जब  आपने  यह  महसूस  किया
 है  तब  मैं  नहीं  समझता  कि

 थी  नारायण  दत्त  तिवारी  :  स्पष्टीकरण  के  रूप  मैं  कह  सकता  हूं  कि  मैंने  अपने  बजट  भाषण
 में  पहले  ही  कहा  है  कि  हम  एक  नया  बिल  यह  एक  अस्थायी  संक्रान्ति  काल  यह  ऐसा
 ही  होगा  जेसा  पिछले  वर्ष  था और  कर-मूल्यांकन  वेसे  ही  होगा  जैसा  पहले  किया  जाता  था  ।

 भरी  मुरलो  बेबरा  :  तलवार  क्यों  लटंकी  रहे  ?  आप  जानते  हैं  कि  आप  इसे  वापिस  लेंगे  ?  आपने
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 अभी  कहा  है  कि  इसे  अगले  वर्ष  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  जायेगा  ।

 श्री  नारायण  दत्त  तिभारी  :  संशोधन  विधेयक  आ  रहा

 श्री  मुरली  देवरा  :  अतः  आपने  स्पष्ट  रूप  से  आश्वासन  दिया  है  कि  अगले  वर्ष  यह  लागू  नहीं
 किया  अभी  आपने  कहा  है  कि  :

 ह

 ]

 नेक्स्ट  ईयर  से  होगा  ।

 [  कमुवाद  ]  हि

 फिर  भी  मैं  आपको  बधाई  देता  हूं  और  उसके  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 इस  वर्ष  प्रस्तुत  किए  गए  आशिक  सर्वेक्षण  की  सबसे  दुःखद  बात  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  के
 बारे  में  मैं  एक  छोटा  सा  पैरा  पढ़ना  चाहूंगा  ।  यह  आ्िक  सर्वेक्षण  के  पृष्ठ  4  पर  है  :

 बार  इससे  पता  चलता  है  कि  हमारे  देश  में  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  1.2
 शत  कम  हो  गया  है  ।  यह  एक  बहुत  खतरनाक  स्थिति
 मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  ।  मैं  एक  लाइन  और  पढ़ना

 1987  के  दौरान  अधिसूचित  मासिक  औसतन  रिक्तियों  की  साख्य
 50.4  हजार  थी  जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  के  दौरान  यह  संख्या  54.1  हजार  थी  अर्थात्‌
 6.8  प्रतिशत  की  कमी  आई

 इससे  पता  चलता  है  रोजयार  के  और  अधिक  अवसर  प्रदान  करने  के  योजना  लक्ष्यों  को  प्राप्द्ठ
 करने  की  वास्तव  हमारे  देश  में  रोजगांर  के  अवसर  उपलब्ध  करदाने  में  कमी  आ  रही  है  ।
 इसका  क्या  कारण  है  ?  आपने  कुछ  कारण  वताये  आपने  उन्हें  स्पष्ट  किया  लेकिन  वास्तविक
 कारण  यह  है  कि  हमारे  देश  में  पूंजी  निर्माण  के  क्षेत्र  में  गम्भीर  कमी  आई  है  ।  मैं  आपको  एक  उदाहरण
 देता  हूं  । अगर  अधिक  उद्योग  होंगे  तो  अधिक  उत्पादन  अगर  अधिक  उत्पादन  होता  है  तो  ही
 रोजगार  के  अवसर  भी  अपने  आप  बढ़  दुर्भाग्य  से  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  भारी  मात्रा
 में  पूंजी  निर्माण  हुआ  है  और  तीन्न  गति  से  औद्योगिकीकरण  हुआ  है  जिसकी  वजह  से  यद्यपि  खाद्य
 दन  में  कमी  आई  है  परन्तु  औद्योगिक  उत्पादन  में  9  से  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जिससे  सकल
 राष्ट्रीय  उत्पाद  भी  सकारात्मक  रहा  यह  स्थिर  रहा  है  या  एक  प्रतिशत  बढ़ा  है  ।  पूंजी  निगम
 त्रक  द्वारा  जारी  किये  गये  पूंजी  निर्गंमों  की  राशि  वर्ष  1986-87  में  अप्रैल  से  दिसम्बर  तक  की  अवधि
 में  4575  करोड़  रुपये

 थी
 और  इस  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  यह  घटकर  4062  करोड़  रुपये  रह  गई

 इसमें  11  2  प्रतिशत  कमी  हुई  है  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  पूंजी  जमा  करने  के  लिए  जो
 स्वीकृति  दी  उसमें  53  प्रतिशत  की  भारी  गिरावट  हुई  है  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  पूंजी
 कर्त्ताओं  का  विश्वास  काफी  सीमा  तक  कम  हुआ  है  यह  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  लिए  बहुत  हानिकारक
 है  ।  एक  या  दो  वर्षों  में  इसके  परिणामों  का  पता  फिछले  वर्ष  अच्छे  औद्योगिक  उत्पादन  के
 कारण  जी०एन०पी०  ऋणात्मक  नहीं  हुआ  ।  लेकिन  यदि  पूंजी  निर्माण  के  बारे  में  उफचारात्मक  उधाथ
 नहीं  किए  जाएंगे  दो  या  तीन  क्ष  बाद  हमें  गम्भर्रर  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ेया  ।

 पूंजी  निवेश  छूट  की  एक  प्रणाली  यह  कई  वर्षों  तक  अच्छी  चली  ।  यह  षक  ऐसी  प्रणाली  है 4  की  मै  घी
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 जिसमें  उद्यमी  उद्योग  लगाता  है  और  वह  मुनाफा  और  पूंजी  निवेश  छूट  में  संतुलन  बनाये  रखने  में  समर्थ

 था  ।  सरकार  ने  इस  प्रणाली  को  वापस  क्‍यों  लिया

 भ्री  नारायण  वत्त  तिवारो  :  मैंने  सामरिक  महत्व  के  उद्योगों  में  पूंजी  निवेश  छूट  को  पुनः  चालू
 करने  की  घोषणा  अभी-अभी  की  ब्यौरा  आपको  दिया

 श्री  मुरलो  देवरा  :  यदि  ऐसी  बात  है  तो  मैं  आपको  इसके  लिए  बध्चाई  देता

 दूसरा  मुद्दा  ब्याज  प्रभार  के  बारे  में  हमारे  देश  में  ब्याज  प्रभार  बहुत  अधिक  है  ।  बचत  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  ब्याज  दरें  अधिक  होनी  चाहिएं  लेकिन  इतनी  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  जिससे
 उद्यमी  निरुत्साहित  आजकल  सरकारी  क्षेत्र  के  बांडों  पर  नयी  पूंजी  या  ऋण  पत्रों  पर  ब्याज  दर  इतनी
 अधिक  है  अथवा  जनता  से  धन  जुटाना  इतना  मंहगा  है  कि  कुल  20  प्रतिशत  पड़ता  फिर  छोटे  या

 मध्यम  वर्ग  के  उद्यमी  उद्योग  या  कोई  व्यापार  शुरू  क्‍यों  यह  अधिक  अच्छा  है  कि  वे  बैक  में  धन
 जमा  करके  कुल  घन  का  10  से  11  प्रतिशत  बिना  कर  के  प्राप्त  करें  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि
 अभी  ब्थाज  दरों  में  कमी  करने  की  गुंजाइश  घाटे  की  अथंव्यवस्था  का  मुख्य  कारण  है  कि  सरकार
 14  हजार  करोड़  रुपए  ब्याज  के  रूप  में  भुगतान  कर  रही  है  ।  सरकार  को  ब्याज  की  दरों  में  सभी  क्षेत्रों  के

 लिए  कमी  करनी  निस्‍्सन्देह  इससे  बचत  हतोत्साहित  नहीं  होनी  चाहिए  लेकिन  यह  इतनी
 अधिक  नहीं  होनी  चाहिये  जितनी  आज  है  ।

 अब  मैं  मन्‍त्री  जी  का  ध्यान  प्रवासी  भा  रतीयों  से  धन  जुटाने  क ेलिए  बनाई  गयी  एक  योजना  की
 ओर  दिलाऊंगा  ।  इस  योजना  के  दो  पहलू  यह  एक  जाना  माना  तथ्य  कुछ  समय  पहले  स्टेट  बैंक
 के  अध्यक्ष  श्री  घोस  ने  स्वयं  न्यूयार्क  में  कहा  था  ।  ये  प्रवासी  भारतीय  कया  कर  रहे  अगर  भारत  की
 ऋण  पात्रता  अच्छी  थी  प्रवासी  भारतीय  6  से  63  प्रतिशत  की  दर  पर  धन  प्रदान  कर  रहे  थे  और  इस
 धन  को  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  बैंकों  में  ।0  प्रतिशत  की  दर  पर  जमाकर  रहे  थे--अब  यह  कम  हो
 गयी  है  तत्पश्चात्‌  मैं  नहीं  जानता  आप  एफ०  सी०  एन०  आर०  और  एन०  आर०  ई०  आर०  की
 नाओं  की  अनुमति  क्‍यों  दे  रहे  यही  प्रवासी  भारतीय  अपनी  जमा  रसीदों  को  हमारे  विदेश  स्थित

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  क ेसहयोग  से  रेहन  रखकर  धन  प्राप्त  कर  लेते  इस  प्रकार  का  षड़यन्त्र  चल  रहा  है
 और  इससे  भारत  सरकार  को  प्रति  वर्ष  110  या  120  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  का  घाटा  हो  रहा
 है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  इसे  सकल  विदेशी  मुद्रा  के  साथ  मेरा  कहने  का  अर्थ  ऋण  सेवा  अनुपात
 के  साथ  क्‍यों  नहीं  गिन  रही  है  जो  कि  बहुत  ज्यादा  बढ़  गया  भारतीय  भ्रवासियों  के  लिए  सावर्ती
 जमा  योजना  के  अन्तगंत  7000  या  7,200  करोड़  रुपये  लिए  गए  यह  भी  एक  तरह  का  जमा  है  ।
 मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  एफ०  सी०  एन०  आर०  के  अन्तर्गत  इतना  ब्याज  मत  दीजिए  क्योंकि
 प्रवासी  भारतीय  जब  अपना  घन  वापिस  लेते  हैं  तो उनके  लिए  कोई  खतरा  नहीं  रहता  ।  वे  जिसमें  जमा
 करते  हैं  उसी  राशि  पाउन्ड  या  डालर  में  वापिस  ले  सकते  हैं  ।  प्रवासी  भारतीयों  को  ऊंचे  ब्याज  की  दर
 आप  एन  ०आर०ई०आर०  में  तब  दे  सकते  हैं  जब  वे  भारतीय  मुद्रा  में  धन  जमा  करें  जिससे  धन  भारत  में
 जमा

 अगर  आपने  निवेश  भत्ता  पहले  ही  घोषित  कर  दिया  है  तो  मुझे  विश्वास  है  इससे  कुछ  हृद  तक
 अधंव्यवस्था  को  बढ़ावा  मैं  नहीं  जानता  कया  आपने  उस  एक  और  बात  की  भी  घोषणा  की  है
 या  नहीं  जिसकी  हमने  आपसे  उस  समय॑  बात  की  थी  जब  आप  बम्बई  गये  थे  और  चेम्बर  आफ  कामर्स
 के  लोगों  से  मिले  यह  लाभांश  के  ऊपर  दोहरे  करके  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कम्पनी  अपनी  आय  पर
 कर  दे  रही  है  और  शेयरधारी  अथवा  लाभांश  प्राप्त  करने  वाला  व्यक्ति  भी  कर  दे  रहा  है  तो  ग्रामीण
 क्षेत्रों  क ेलाखों  छोटे  किसान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ही  उत्पादक  कार्यों  पर  धन  लगाते  रहते  मैं  यह  अनु  रोध
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 [  श्री  मुर  लो  देवरा  ]

 कर  रहा  हूं  कि  आपको  ग्रामीण  लोगों  की  बचत  को  जुटाने  का  प्रयास  करना  चाहिए  जो  काफी  मात्रा  में
 उपलब्ध  है  परन्तु  इसका  सही  ढंग  से  इस्तेमाल  नहीं  किया  इसलिए  लाभांशों  पर  इस  दोहरे  कर
 को  हटाने  की  आवश्यकता  है  ।

 प्रो०  एन०  जी  रंगा  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में धन  है  कहां  ?

 श्री  मुरली  देवरा  :  ग्रासीण  क्षेत्रों  में  काफी  धन  हाल  में  इस  सम्बन्ध  में  योजना  मन्त्रालय
 का  एक  नोट  आया  था  और  माननीय  प्रधान  मन्त्री  का  कहना  है  कि  संसाधनों  की  कमी  है  ।  लोग  इस
 बारे  में  संदेह  व्यक्त  कर  रहे  हैं  कि  क्या  आठवीं  योजना  के  लक्ष्य  को  हासिल  किया  जा  हमारे
 पास  संस।धन  नहीं  कुछ  समय  इंजिनियरिंग  एसोसियेशन  की  बेठक  माननीय  प्रधान  मन्त्री
 ने  विदेशी  निवेश  के  बारे  में  कहा  विश्व  का  प्रत्येक  देश  विदेशी  निवेश  को  आमंत्रित  करने  का  भरसक
 प्रयास  करता  भारत  ही  सिफ  एक  ऐसा  देश  है  जो  निदेशी  विवेश  पर  हर  सम्भव  रुकावट  खड़ी
 करता  है  ।

 भारत  समस्त  विश्व  से  बहुत  ज्यादा  ऋण  लेता  है  और  उस  पर  भारी  ब्याज  दर  अदा  करता

 है  ।  अच्छा  है  कि  उनको  निवेश  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।  हमारे  देश  की  कुल  पूंजी  एक्विटी  में  सिर्फ
 लगभग  2000  करोड़  रुपयें---जो  दो  मिलियन  डालर  कम  हैं--निवेश  किए  गए  हमारा
 विधि  विभाग  जो  गर-फेरा  कम्पनियों  को  नियंत्रित  कर  रहा  दूसरी  इसकी
 नीतिक  समस्याओं  को  देखता  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  को  पूंजी  लगांने  की  अनुमति  क्यों  नहीं  देनी

 चाहिए  ।  यदि  एक्विटी  हिस्सेदारी  की  अनुमति  दे  दें  तो  वे लोग  जो  धन  का  निवेश  कर  रहे  कम्पनी
 को  चलाने  में  रुचि  लेंगे  ।  वे  अपनी  जानकारी  प्रदान  वे  प्रौद्योगिकी  का  लाना  जारी
 भी  हमें  बाद  में  मदद  मिलेगी  ।

 एन०  जी०  रंगा  :  एक  निश्चित  प्रतिशत  तक***

 श्री  मुरली  देवरा  :  40  प्रतिशत  की  सीमा  मैं  100  प्रतिशत  की  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  हम
 सर्देव  भुगतान  सन्तुलन  में  कमी  के  बारे  में  चिंतित  रहे  मैं  श्री  तिवारी  को  इस  बात  की  बधाई  देता
 हूं  कि  उन्होंने  पहली  बार  निर्यात  करने  वाली  हकाइयों  को  पूरी  कर  छूट  देने  का  निर्णय  किया  है  ।  धारा
 115  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  पर  लागू  होती  मैं  नहीं  जानता  कि  इसकी  भी  घोषणा  की
 गयी  है  या  यदि  पब्लिक  लिमिटेड  कंपनी  निर्यात  करती  है  तो  उसे  फिर  13  प्रतिशत  बही
 खाता  लाभ  देना  पड़ता  है  ।  क्या  इसकी  घोषणा  की  गयी  है  ?

 श्री  नारायण  दत्त  तियारी  :  अभी  की  गयी

 श्री  मुरली  देवरा  :  मुझे  खेद  मैं  उपस्थित  नहीं  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वित्त  मन्‍्त्री  को  आपकी  समस्याओं  का  पहले  ही  पता  चल
 उन्होंने  पहले  ही  घोषणा  कर  दी

 श्री  मुरली  देवरा  :  हमने  उनके  साथ  पहले  भी  चर्चा  की  लोग  पहले  भी  बात  कर  रहे  थे और
 कल  डा०  दत्ता  सामंत  ने  भी  जो  अब  उपस्थित  नहीं  हैं  कपड़ा  उद्योग  के  बारे  में  बात  की  थी  ।  कपड़ा
 उद्योग  संगठित  क्षेत्र  में  सबसे  अधिक  रोजगार  देता  हमारे  देश  में  कपड़ा  उद्योग  में  17  प्रतिशत  लोगों
 को  रोजगार  मिला  हुआ  तीन  वर्ष  पहले  घोषित  कपड़ा  नीति  को  सही  रूप  में  क्रियान्वित  करने  के  लिए

 कुछ  भी  नहीं
 किया

 गया  ।
 |
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 मैं  सरकार  को  बधाई  देना  राहूंगा  कि  कुछ  कपड़ों  पर  शुल्क  में  कमी  की  गयी  अच्छा  है  कि

 दक्षिण  कोरिया  और  हांग-कांग  की  मदद  करने  की  बजाय  हमारे  बम्बई  और  अहमदाबाद  में

 कपड़े  के  मिलों  की  मदद  की  अस्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  और  भारतीय  मूल्य  में  बहुत  बड़ा  अन्तर

 तस्करी  होगी  सरकार  कुछ  भी  कहे  ।  हमारी  कपड़ा  मिलों  की  सहायता  कपड़ा  उद्योग  की  समस्या
 का  समाधान  करों  को  कम  करके  किया  जा  सकता  यह  अच्छा  है  कि  उन्हें  अधिक  उत्पादन  करने  की

 अनुमति  मिलनी  इससे  हमें  अधिक  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  सीमेंट  का  उदाहरण  हमारे  सामने

 हम  30  से  31  मिलियम  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  कर  रहे  वर्ष  1980  में  सीमेन्ट  पर  लगाए  गए  कर
 से  180  करोड़  रुपये  की  उगाही  आजकल  सीमेंट  की  कोई  कमी  नहीं  आज  हम  जितना  बाहें
 सीमेंट  खरीद  सकते  हैं  और  सरकार  को  6-7  वर्ष  पूर्व  की  तुलना  में  6  गुणा  अधिक  राजस्व  प्राप्त  हो  रहा
 है  ।  देश  की  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए  उदार  लाइसेंस  नीति  तथा  उचित  वित्तीय  नीति
 अपनाई  जानी  चाहिए  ।  उस  समय  सीमेंट  का  मूल्य  20  रुपये  था और  उनको  इसमें  वृद्धि  करने  की
 मति  नहीं  थी  ।  परन्तु  वे  सभी  इसे  काले  बाजार  में  ले  जा  रहे  थ ेऔर  अतिरिक्त  लाभों  को  खातों  में  नहीं
 दिखाया  जा  रहा  था  ।  सरकार  की  नीति  के  लिए  सीमेन्ट  का  मूल्य  खातों  में
 दिखाया  जाता  है  ।  विस्तार  करने  के  लिए  उनके  पास  अधिक  धन  है  और  इस  तरह  के  कोई  दिशा
 निर्देश  नहीं  हैं  कि  पहले  वाली  बड़ी  अथवा  फेरा  »थवा  गंर-फेरा  और  बड़े  धराने  अथवा

 एम०  आर०  टो०  पो०  घराने  इसका  निर्माण  नहीं  कर  सकते  ।  एक  मिलियन  टन  सीमेन्ट  वाले  संयंत्र
 लागत  130  से  135  करोड़  रुपये  तक  आती  है  ।  इसकी  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ओर  मेरा

 अनुरोध  है  कि  सरकार  लाइसैंप  समाप्त  करने  और  लाइसेंस  नीति  उदार  बनाने  में  अधिक  उदार  नीति
 अपनायेगी  ।

 श्री  झांता  राम  नाधथक  :  मैं  इस  सभा  के  सामने  विचारार्थ  रखे  गये  वित्त
 1988  का  स्वागत  करता  हूं  ।  इस  वित्त  विधेयक  में  वित्त  सम्बन्धी  प्रमुख  यथा  संपत्ति

 उपहार  व्ययकर  और  कई  दूसरे  करों  में  संशोधन  को  शामिल  किया  गया  उन  व्भिन्‍्न  कानूनों
 पर  इसका  व्यापक  प्रभाव  है  जिसका  सम्बन्ध  विभिन्‍न  वित्तीय  मामलों  से  होता  मैं  आरम्भ  में  एक
 छोटी-सी  टिप्पणी  करना  चाहता  हूं  । इस  विधेयक  से  जूड़ा  हुआ  हमारे  पास  सिर्फ  एक  औपचारिक
 कारणों  और  उद्देश्यों  का  कथन  यहां  पर  ऐसा  कहा  गया  है  कि--कारणों  ओर  उद्देश्यों  क ेकथन  के

 अनुसार  :  का  उद्देश्य  वष॑  1988-89  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्तीय
 प्रस्तावों  को  प्रभावकारी  बनाना  है  ।  विवरणों  और  खंडों  से  विधेयक  के  विभिन्‍न  उपबन्धों  का  पता
 चलता  विधेयक  के  विवरण  और  खंड  बहुत  आवश्यक  हैं  क्योंकि  यह  प्रत्येक  खंड  के  संशोधन  के
 तरीके  के  बारे  में  बताता  परन्तु  यह  पूर्णतया  एक  भिन्‍न  पहलू  है  ।  विवरणों  और  खंडों  के  होते  हुये  भी
 विधेयक  का  उद्देश्य  होता  चाहिये  क्योंकि  उद्देश्य  प्रशंभनोीय  और  महत्वपूर्ण  होते  जब  यह  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  गया  तो  इस के  लिए  आपके  पास  बड़ा  उद्देश्य  और  तक  था  यह  केवल  एक  धारा  यहां  और
 एक  धारा  बहां  देना  नहीं  है  समझने  के  लिए  यह  होना  चाहिए  परन्तु  इस  विधेयक  को  और
 इसके  विभिन्‍न  खंडों  को  स्थापित  करने  का  सरकार  का  क्‍या  उद्देश्य  है  ?  कोई  विवरण  और  खंड

 होते  हुये  भी  ये  उद्देश्य  आने  चाहिये  ।  संक्षिप्त  बनाने  अथवा  किसी  तरह  की  पुनरावृत्ति  को  टालने  के
 उन्होंने  ऐसा  किया  होगा  परन्तु  इसके  होते  हुये  मैं  कहता  हूं  कि  कारणों  और  उद्देश्यों

 का  कथन  होना  चाहिये  ।  इस  सभा  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  दूसरे  विधेयकों  की  जांच  की
 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  विभिन्‍न  खडों  में  संशोधन  परन्तु  जेसाकि  हम  देखते  हैं  कारणों  और  उद्देश्यों
 का  कथन  पृथक  रूप  से  अवश्य  होता  है  ।  तो  विवरण  हों  अथवा  विवरण  बिल्कुल  भी  नहीं  हों  ।  यह  मेर
 आरभम्भिक  अनुरोध
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 जहां  तक  बजट  और  वित्त  का  सम्बन्ध  समूचे  आम  मेध्यमवर्ग  ने  इस  वर्ष  के

 बजट  का  स्वामत  किया  है  ।  और  लोग  कहते  हैं  कि  कई  वर्षों  तक  उनको  बजट  का  हो  पता  ही  नहीं  होता

 यह  आदमी  की  टिप्पणी  थी  ।  इस  प्रकार  की  टिप्पणी  की  गयी  थी  और  मैं  कोई  अथंशास्त्री  नहीं

 हूं  परन्तु  मैंने  इसका  थोड़ा  अध्ययन  किया  यह  जानने  के  लिये  मैंने  क्या  मापदण्ड  अपनाया  है  कि
 क्या  वित्त  विधेयक  अथवा  बजट  देश  के  कल्याण  के  लिये  बेकार  है  या  अच्छा  मैंने  सिफे  एक  ही
 मापदण्ड  अपनाया  है  ।  जैसे  ही  मैंने  देखा  कि  श्री  पालकीवाला  विधेयक  का  विरोध  कर  रहे  मुझे
 विश्वास  है  यह  बहुत  ही  घटिया  बात  होगी  क्योंकि  यह  श्री  पालकीवाला  ही  जिनका  देश  में
 पंथी  प्रतिक्रियावादियों  द्वारा  सम्थंन  किया  जाता  है  और  जिन्होंने  राजधानी  में  और  अन्य  स्थानों  पर

 यह  बताने  के  लिये  विशेष  बेठकें  की  थीं  कि  बजट  कितना  बुरा  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार
 से  अनुरोध  करता  हुं  कि  आओ  हम  एक  प्रयोग  हम  श्री  पालकीवाला  से  एक  विधेयक  का
 मसौदा  तंयार  करने  के  लिये  कहें  |  हम  उनको  बताएं  कि  ये  हमारे  संसाधन  हैं  और  यह  देश  का  राजस्व

 है  ।  आप  देश  के  लिये  एक  विधेयक  का  मसौदा  तैयार  सरकार  द्वारा  बजट  प्रस्तुत  किये  जाने  के
 देश  इन  दोनों  विधेयकों  की  जांच  इस  आदमी  को  इस  प्रकार  की  चुनौती  दी  जानी  चाहिए

 क्योंकि  हम  श्री  पालकी  वाला  ज॑से  आदमियों  को  हर  वषं  सहन  नहीं  कर  सकते  |  इसमें  कोई  रुंदेह  नहीं
 कि  वह  एक  बुद्धिजीवी  वास्तव  में  हम  इस  बात  से  सहमत  लेकिन  उनको  अपनी  बुद्धिजीवी
 क्षमताओं  का  देश  के  हित  में  उपयोग  कंरना  चाहिए  और  आम  आदमी  को  गुमराह  नहीं  करना

 मैं  अब  योजना  के  अन्य  पहलू  की  ओर  आता  प्रधान  मंत्री  ने  यह  कहा  है  और  उसे

 दोहराया  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  जिला  स्तर  पर  योजना  बनाने  पर  अधिक  बल  देने  जा

 रहे  उसमें  योजना  का  हमारा  आधार  जिला  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।
 इस  नीति  को  हम  सभी  से  स्वीकार  किया  है  और  हम  सभी  ने  इसका  स्वागत  किया  लेकिन  विभत
 समय  में  हमने  एक  अन्य  पहलू  को  नोट  किया  है  और  वह  है  कि  हमारे  जोकि  हमारी  अधथंव्यवस्था
 का  आधार  हैं  और  जो  भविष्य  में  हमारी  योजना  की  इकाई  उन्हें  अभी  भी  भारत  के  संविधान  में
 कोई  स्थान  नहीं  दिया  गया  हमारे  संविधान  में  अभी  तक  जिलों  को  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।  उसमें
 राज्यों  को  मान्यता  दी  गई  यद्यपि  भविष्य  में  एक  कार्यकारी  आदेश  द्वारा  अथवा  आपके  वित्तीय
 प्रस्ताव  द्वारा  हम जिला-वार  घन  का  आवंटन  करेंगे  लेकिन  आज  भारत  के  संविधान  में  जिलों  का  कोई
 स्थान  नहीं  है  ।  मेरा  वनम्र  निवेदन  है  कि  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  हमारे  प्रस्ताव  के  साथ
 हमें  अपने  सविधान  में  भी  संशोधन  करना  भारतीय  संविधान  में  जिलों  को  दर्जा  देने  के  लिए
 जिलों  में  के  संबंध  एक  अलग  अध्याय  शुरू  किया  जाना  संविधान  के  उस  भाग  में  इसकी
 नामावली  और  जिले  का  सृजन  किस  प्रकार  किया  इन  सभी  बातों  को  उसमें  दिया  जाना
 ऐशा  करके  हम  संबिधान  के  अन्तर्गत  जिलों  को  दर्जा  दे  पाएंगे  ।

 आज  जिलों  का  सृजन  किस  प्रकार  किया  जाता  है  ?  प्रत्येक  राज्य  सरकार  के  अपनी
 राजस्व  संहिताएं  हैं  और  उन  भू-राजस्व  संहिताओं  के  राज्य  सरकार  अधिसूचना  द्वारा  उन
 जिलों  की  व्याख्या  करती  है  |  उनके  लिये  संविधान  में  कोई  स्थान  नहीं  यदि  भविष्य  में  योजना
 प्रक्रिया  को  प्रभावी  बनाना  है  और  जैसाकि  प्रधान  मंत्री  ने बताया  है  यह  जिला-वार  तो  जिलों  को
 संविधान  में  अवश्य  स्थान  दिया  जाया

 दूसरी  बात  यह  है  कि  राज्य  स्तर  पर  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  एक  जिले  में  घन  के  आवंटन
 के  लिये  राज्य  वित्त  आयोग  का  मार्गदर्शन  करने  के  गाडगिल  फार्मूला  को  तरह  एक  समिति  का
 गठन  किया  जाना  गांडगिल  ने  एक  फार्मूला  बनाया  जिसे  हम  अभी  तक  अपना  रहे
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 राज्यों  में  धन  के  वितरण  के  राज्य  स्तर  पर  एक  समिति  होनी  चाहिए  जो  विभिन्‍न  जिलों  के

 लिए  धन  के  वितरण  हेतु  मानदण्डਂ  निर्धारित  सप्रिति  के  मार्यनिर्देश  भावी  राज्य  कित

 आयोग  का  धन  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  मार्गदर्शन  करेंगे  ।

 अब  मैं  अपने  राज्य  गोवा  के  बारे  में  बताउंगा  ।  वह  हाल  ही  में  एक  राज्य  बना  है  ।  एक  राज्य

 बनने  के  हमारे  वित्तीय  बोझ  बढ़  गये  मैं  एक  प्रस्ताव  रखना  चा  हता  जैसाकि

 हमारी  सरकार  ने  भी  सुझाव  दिया  है  कि  गोवा  को  एक  निश्चित  अवधि  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  बनाई

 गई  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  की  सूची  में  रखा  जाए  ताकि  गोवा  को  एक  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  रूप  में  जो

 छत  मिलना  था  उनमें  परिवतंन.न  होने  हमने  स्वशासी  शक्तियां  प्रांप्त  करने  के  उद्देश्य  से  राज्य

 की  मांस  की  स्वशासी  शक्तितयां  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  हमने  राज्य  की  मांग  की  थी  ओर  वह  हमें
 प्राप्त  हो  गई  इन  शक्तियों  को  दिए  जाने  के  उस  वित्तीय  सहायता  जो  हमें  संघ  राज्य

 क्षेत्र  के  रूप  में  प्राप्त  हुआ  करती  अचानक  वापस  ले  लेना  बहुत  ही  अनुक्तित  इसके  विष
 भारत  सरकार  को  यह  जिम्मेदारी  हो  जाती  है  कि  वह  नए  बने  राज्यों  को  घिशेष  सहायता  कास्तव

 मैं  यह  कहूंगा  कि  संविधान  में  वित्तीय  अनुच्छेदों  से  इसकी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  एक  नये  बने

 एक  राज्य  जिसे  एक  संध  राज्य  क्षेत्र  के  राज्य  का  दर्जा  मिला  उसको  एक  निश्चित  अवधि
 के  लिए  कुछ  वित्तीय  सहायता  दी  जाएगी  ।  उस  निश्चित  अवधि  में  यदि  भावश्यकता  पड़े  तो  उसे  एक
 अथवा  दो  ओर  वर्षो  तक  बढ़ाया  जा  सकता  यह  गारंटी  स्वयं  त॑  क्थान  में  होनी

 मैं  उन  उपायों  का  भी  स्वागत  करता  हूं  जो  आपने  अभी  रखे  मैं  श्री  मुरली  देवरा  की  एक
 बाल  से  सहमत  हूं  ।  जहां  तक  साझेदारी  का  सम्बन्ध  है  ।  जबकि  हम  इन  परिवतेंनों  के  लिये  सभी  सहमत

 मैं  समझता  यह  बेहतर  होगा  यदि  इस  मामले  से  सम्बन्धित  संशोधन  विधेयक  अति  शीघ्र  ही  इस

 सदन  में  लाया  जाये  ।  जैसाकि  उन्होंने  स्वयं  सुझाव  दिया  तलवार  को  क्यों-लटकाए  रखें  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यदि  कोई  चीज  गलत  है  और  यदि  उससे  बड़े  व्यापारी  समुद्यय  को
 :  नकसान  होता  उसे  हम  यहां  इसी  समय  ही  ठीक  कर  उस  गलत  चीज  को  पर्याप्त  अवधि  तक

 /  जारी  नहीं  रखा  जिससे  कि  कुछ  अन्य  लोगों  को  उसका  फायदा  न  हो  ।  कभी-कभी  गलत  सलाह
 दी  जाती  आपको  उन  लोगों  की  नेकनीयती  की  जांच  करनी  अन्यथा  जब  इस

 प्रकार  का  प्रस्ताव  आता  तो  सम्पूर्ण  देश  की  इस  बात  पर  प्रतिक्रिया  होती  है  कि  यह  प्रस्ताव  किस

 प्रकार  लागू  किया  इन  सभी  पहलुओं  की  जांच  की  जानी  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं

 |
 क्योंकि  कभी-कभी  कुछ  परामर्श  उचित  नहीं  हो  सकते  और  वे  देश  के  हित  में  बिल्कुल  नहीं  हो
 सकते  ।

 ट

 मैं  अन्य  पहलू  का  भी  स्वायत  करता  हूं  जिसकी  अभी-अभी  घोषणा  की  यई  भर्थात  पयंटक

 को  सहायता  दी  जा  रही  जहां  तक  योवा  का  सम्बन्ध  मैं  इसका  बहुत  द्वी  स्वागत  करता  हूं
 आपने  एक  से  ठीन  सतारा  होटलों  के  लिए  राज  सहायता  में  दृद्धि  करके  बहुत  अच्छा  काय॑  किया

 |  अब  तक  सरकार  की
 विशेषकर  गोवा  जैसे  संघ  राज्य  क्षेत्रों  और  अधिक  पांच  सितारा  होटलों

 को  प्रोत्साहन  देने  की  यदि  आप  एक  से  तीन  सतारा  होटलों  के  लिये  राजसहायता  में  वृद्धि  करके

 उन्हें  यह  प्रोत्साहन  तो  गोवा  जैसे  राज्यों  में  इस  तरह  के  होटलों  की  संख्या  में  वृद्धि  मैं  इस
 कदम  का  स्वागत  करता  हूं  ।  लेकिन  इसके  सक््य  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  पयंटने  उद्योग  को  दी

 जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  इस  प्रकार  की  होनी  ऋषिए  कि  परयंटन  उद्योग  को  होने  वाली  आय  में  से

 पर्याप्त  धन  सरकार  की  तिजोरी  में  जाना  हम  आज  देखते  हैं  कि  लोग  दूसरे  देशों  में  अथवा

 देश  के  अन्य  भागों  में  आते  हैं  और  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  व्यापार  शुरू  करते  लेकिन  सरकार  को
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 ज्ञांता  राम

 उससे  कुछ  नहीं  और  यह  केवल  नाममात्र  के  लिये  एक  उद्योग  रह  जाता  परयंटन  स्थल
 पर  और  उसके  आसपास  व्यापारिक  गतिविधि  शुरू  करने  के  साथ-साथ  हमें  यह  भी  देखना  चाहिए  कि
 सरकार  क्लो  भी  लाभ  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  का  सख्बन्ध  जहां  केन्द्रीय  सरकार  को  लाभ  प्राप्त
 होता  उसमें  से  कुछ  पर्याप्त  हिस्सा  राज्य  सरकारों  को  भी  दिया  जाना  अन्यथा  राज्य
 सरकारें  पयंटन  उद्योग  का  बेहतर  विस्तार  नहीं  कर  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  की  आय
 का  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  को  भी  बीच  में  लाना  होगा  ।

 मैं  एक  और  पहलू  पर  बल  देना  चाहता  हूं  जिसका  आपने  अपने  विगत  भाषणों  में  उल्लेख
 किया  विभिन्‍न  प्रस्तावों  के  अन्तगगंत  अनेक  रियायतें  और  लाभ  दिये  गये  यदि  इनका  लाभ
 उपभोक्ताओं  को  सीधे  नहीं  पहुंचता  अथवा  इसका  लाभ  उपभोक्ताओं  को  नहीं  दिया  जाये  तो  आपने

 कहा  है  कि  आप  उन  रियायतों  को  वापस  लेने  में  हिच्रकिचायेंगे  आपने  यह  बहुत  ही  स्पष्ट  तरीके
 से  कहा  है  ।  मेरा  आपसे  विनम्न  अनुरोध  है  इन  पहलुओं  पर  जिला  स्तर  से  ही  बहुत  सावधानीपूवंक
 निगरानी  रखी  जाये  ।  आपको  यह  अवश्य  देखना  चाहिए  कि  यदि  किसी  कारण  ये  लाभ  अथवा  रियायतें
 उपभोक्ताओं  को  नहीं  दी  न  केवल  इन  रियायतों  को  ही  वापस  लिया  जाना  चाहिए  बल्कि  इन
 उद्योगों  के  विरुद्ध  कुछ  कायंवाही  भी  की  यह  कार्यवाही  या  तो  उपभोक्‍ता  संरक्षण  अधिनियम
 अथवा  एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  अधिनियम  या  भारतीय  मानक  ब्यूरो  अधिनियम  के

 अन्तगत  की  जानी  चाहिए  ।  ये  तीन  विधान  हैं  जिनके  बारे  में  मैं  सोच  सकता  हूं  ।  इसके  अन्तर्गत  उद्योग
 के  विरुद्ध  कायंवाही  की  जा  सकती  यदि  आप  केवल  रियायतों  को  वापस  ले  लेंगे  और  उनसे  कुछ
 घनराशि  देने  के  लिए  केवल  ईश्वर  जानता  वे  कब  ऐसा  करने  जा  रहे  यदि  उनको  निश्चय

 ही  यह  पता  लग  जाना  चाहिए  कि  इन  रियायतों  को  वापस  लिये  जाने  के  अलावा  कुछ  मुकदमा  भी
 घलाया  जाएगा  और  इस  देश  के  कानून  के  अन्तर्गत  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  केवल  तभी  यह
 चीजें  वास्तव  में  प्रभावी  होंगी  ।

 1.00  भ०्प०

 बन्त  में  मैं  थोड़ा  बहुत  औद्योगिक  नीति  के  बारे  में  कहना  क्योंकि  हम  विभिन्‍न
 उद्योगों  को  धन  दे  रहे  हैं  ।  मैं  यह  अनुरोध  करता  हुं  कि  औद्योगिक  नीति  प्रस्ताव  के  साथ-साथ  अथवा

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  नीति  के  साथ-साथ  प्रत्येक  राज्य  को  राष्ट्रीय  औद्योगिक  नीति  के  विस्तृत  परिप्रेक्ष्य
 के  अन्दर  अपनी  क्षेत्रीय  आवश्यकताओं  के  सम्बन्ध  में  अपनी  स्वयं  की  नीति  तैयार  करने  के  लिये  कहा
 जाना  ताकि  वित्त  मंत्रालय  यह  जान  सके  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंचाही  अथवा
 राज्य  सरकार  से  मंत्रालय  को  भेजा  गया  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  की  नीति  के  ढांचे  के  अन्तगंत  है  अथवा
 नहीं  और  इसे  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  दी  गई  है  अथवा  नहीं  ।  इससे  राज्य  सरकारों  को  मार्ग॑निर्देश  प्राप्त
 करने  में  सहायता  मिलेगी  और  मंत्रालय  को  भी  राज्यों  को  सहायता  देने  में  सहायता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  अब  मध्याक्ष  भोजन  के  लिये  स्थगित  करते  हैं  और  2  बज  म०प०  पर
 समवेत  होंगे  ।

 1.01  भ०प०  ह
 लोक  सभा  सध्याक्ल  मोजन  के  लिए  2  बजे  स०प०  तक  के  लिए  स्थगित
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 2.5  झठ०  प०

 सध्य!ह्न  भोजन  के  पहचात्‌  लोक  सभा  2.(8  बजे  प  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठ'सीन  हुए

 वित्त  1988  ॥

 पी०  ए०  एन्टनी  :  उपाध्यक्ष  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।
 वित्त  विधेयक  को  लेने  के साथ  ही  वजट  सम्बन्धी  कार्य  अन्तिम  अवस्था  में  पहुंच  गया  मैं
 व्यवस्था  के  मूल  क्षेत्र  में  निविश  योजना  में  सरकार  की  नीति  तथा  बजट  में  घोषित  वित्तीय  उपायों  का
 समथंन  करता  उत्पादक  क्षेत्र  में  निविश  नीति  सुदृढ़है  और  यह  इस  बात  का  संकेत  है  कि  सरकार
 यह  महसूस  करती  है  कि  कृषि  तथा  प्रमुख  क्षेत्रों  की ओर  अधिक  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 इस  वर्ष  100  टन  खाद्यान्नों  की  कमी  की  ध्यान  में  रखकर  सरकार  को  चाहिए-कि  वह
 -  सालवीं  योजना  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  खाद्यान्न  की  इस  कमी  को  करने  और  उत्पादन  बढ़ाने  के

 ऑलिए  तत्काल  कदम  वाधिक  परिव्यय  में  40%  की  वृद्धि  कर  दी  गई  चालू  बष  के  दौरान
 203  लाख  हेक्टेयर  लधिक  भूमि  को  सिंचाई  के  अन्तमंत  लाया  जायेगा  तथा  धान  और  अन्य  खाद्य  फसलों

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  एक  कार्य  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  |  मुझे  विश्वास  है  कि  इन  कदमों
 कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ।

 की  अथंश्यवस्था  कृषि  पर  आधारित  है  और  कृषि  उत्पादन  में  कमी  से

 महंगाई  बढ़ेगी  ।  पिछले  40  चर्षों'के  हम  पंडित  इंदिरा  जी  और  राजीव  जीं  के  शुकरगुजार
 कि  उनके  योजना  से  खाद्यान्न  उत्पादन  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई  1950  में  हमारी  जनसख्या  36
 करोड़  थी  तथा  खाद्यान्न  उत्पादन  केबल  500  लाख  टन  था  ।  इसके  विपरीत  पिछले  वर्ष  हमारी
 संख्या  78  करोड़  थी  और  हमारा-'खाद्यान्न  उत्पादन  1,550  लाख  टन  जबकि  जनसंख्या  हो
 गई  1950  की  तुलना  में  हमारा  खाद्यान्न  उत्पादन  तिग्रुने  से  भी  अधिक  हो  गया  है  और  हमें  इस
 बात  पर  गवं  नि:सन्देह,'  भारंत  खाद्यान्न  के  मामले  में  विश्व  के  आत्मनिभंर  देशों  में  हो  गया  है  ।  270
 लाख  टन  ख'झयान्त  के  सुरक्षित  भण्डार  से  हमने  सूखे  के  कारण  हुई  विषम  स्थिति  का  सामना
 किया

 सूखे  और  बाढ़  के  कारण  100  लाख  टन  खाद्यान्नों  की  कमी  हुई  फिर  भी  सरकार  ने  इस
 समस्‍या  का  बड़ी  कुशलता  से  सामना  किया

 *

 कृषि  क्षेत्र  मे ंसुदृढ़ता  के कारण  ही  हम  देश  में  भयंकर  सूखे  की  चुनौती  का  सामना
 -  करने  में  सक्षम  रहे

 इसी  तरह  ऊर्जा  क्षेत्र  को  बहुत  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  इसके  बिना  उत्पादन  की  सम्धर्ण
 नीति  का  होना  अवश्यम्भावी  यही  कारण  है  कि  सरकार  ने  विद्युत  के  लिए  अ्बेटन  में
 32%  की  वृद्धि  कर  1957-88:  में  7936  करोड  रुपये  से  सम्पूर्ण  ऊर्जा  क्षेत्र  के  लिए  9195  करोड़

 आर्कटित-किये  हैं  और  अकेले  चिल्यत  क्षेत्र  में  19  7-88  में  रुपये  वृद्धि  करके
 1988-89  88-89  में  3962  करोड़  रुपये  किये  ने  -  अपनी  कार्यह्रशत्रता  में

 सुधार  किया  जैसाकि.'थह  अतिरिक्‍तਂ  क्षणता  संयंत्र  झार  में  वृद्धि  इत्यादित्से  स्फष्ट'है  ।  इस
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 प्रमुख  मन्त्रालय  के  प्रभारी  मन्त्री  हमारी  शुभकामनाओं के  पात्र  हैं  ।

 फिर  जलभूतल  परिवहन  क्षेत्र  के  लिए  परिव्यय  में  40%  की  वृद्धि  की  गई  संचार  क्षेत्र
 के  में  44%  की  वृद्धि  की  गई  रेल  क्षेत्र  के  परिव्यय  में  40%,  की  वृद्धि  की  गई  है  इत्यादि  ।
 इस  प्रकार  यह  देखा  जायेगा  कि  निवेश  नीति  संगत  है  तथा  अथंव्यवस्था  के  इन  प्रमुख  क्षेत्रों  मे ंअधिक
 उत्पादन  तथा  कार्यकुशलता  प्राप्त  करने  के  लिए  बनाई  गई  है  ।

 इस्‌  वर्ष  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किय्रे  गये  वित्तीय  उपायों  को
 तौर  पर  गैर-म॒द्रास्फीतिकारी  माना  गया  इसके  अतिरिक्त  सामान्य  खपत  तथा  दैनिक  उपभोग
 की  कई  वस्तुओं  पर  बहुत  सी  रियायतें  दी  गई  हैं  ।  इस  वर्ष  के  कराधान  उपायों  से  कुश७  तापूर्वक
 धन  जूटाने  का  पता  चलता  कर  वसूल  करने  का  यह  सुलभ  तरीका  है  ।  इसके  लिए  मैं  वित्त  मन्त्री
 को  बधाई  देता  इसके  7484  करोड़  रुपये  के  घाटे  से  कुछ  समस्या  पैदा  हो  सकती
 यदि  1987-88  की  तुलना  में  थोड़ा  भी  कर  राजस्व  बढ़ता  है  तो  इससे  बहुत  अधिक  अन्तर  नहीं

 बजट  दस्तावेजों  स ेयह  पता  चलता  है  कि  1987-88  के  बजट  अनुमानों  की  कर  प्राप्ति  में
 वास्तविक  वृद्धि  626  करोड़  रुपये  बेशक  यह  वित्त  मन्त्रालय  की  कार्यकुशलता  तथा  नेतृत्व  के
 कारण  ही  बेशक  इससे  पता  चलता  है  कि  कर  वसूली के  प्रयत्नों  में  तेजी  लाई  गई  परन्तु  इतना
 घाटा  गम्भीर  समस्या  पैदा  कर  सकता  है  ।  जब  तक  कि  इसे  तेज  कर  प्रयासों  से  पूरा  नहीं  किया  जाता

 हमें  यह  महसूस  करना  चाहिए  कि  कर  आधार  को  विस्तृत  करने  का  क्षेत्र  बहुत  सीमित  है  क्‍योंकि
 लोगों  की  क्रय  में  भारी  कमी  आई  जैसाकि  दिया  गया  8  वर्ष  की  अवधि  में  कर  राजस्व
 में  वृद्धि  यथेष्ट  रही  1980-81  में  यह  12,000  तथा  13,000  करोड़  रुपये  के  बीच  थी  और
 1988-89  में  यह  लगभग  43,000  करोड़  रुपये  इन  करों  में  स ेअधिकतम  वृद्धि  आबकारी  में

 हुई  है  जिससे  इस  देश  में  प्रत्येक  नागरिक  प्रभावित  होता  1980  से  1988  के  बीच  8  वर्ष  की  अवधि
 में  आबकारी  में  वृद्धि  लगभग  300%  रही  है  ।  क्‍या  लोगों  की  आय  इस  हृद  तक  बढ़ी  है  ?  जी  नहीं  ।
 इसलिए  कर  उगाहने  में  सरकार  के  विकल्प  बहुत  सीमित  सरकार  की  वाषिक  आय  तथा  व्यय
 की  पद्धति  के  विश्लेषण  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि जब  आन्तरिक  ऋण  तथा  बाहरी  सहायता  प्राप्ति  का

 20%  होती  है  तो  केवल  ब्याज  अदायगी  ही  व्यय  का  17%  होती  ब्याज  अदायगी  से  ही
 संसाधनों  पर  भारी  बोझ  पड़ता  इसलिए  ऋण  भार  पर  नियंत्रण  बहुत  आवश्यक  है  यदि  हम  ऋण
 जाल  में  नहीं  फंसना  चाहते  हैं  ।

 आयकर  केन्द्र  सरकार  के  कुल  कर  राजस्व  का  केवल  4%  विशेषज्ञों  द्वारा  यह  सुझाव
 दिया  गया  था  कि  आयकर  के  स्थान  पर  व्यय  कर  ल्ग्प  देना  परन्तु  इस  पर  सरकार  ने  विचार

 नहीं  किया  ।  फिलहाल  आयकर  में  18,000  रुपयँसक  की  छूट  है  जो  दो  व  पूर्व  निर्धारित  की  गई
 महंगाई  के  कारण  निर्धारित  आय  वर्ग  की  आय  तथा  क्रय  शक्ति  और  कम  हो  गई  इसलिए

 आयकर  में  छूट  सीमा  को  कम  से  कम  25,000  रुपये  तक  बढ़ाने  का  ठोस  मामला  वित्त  मन्त्री  ने

 इसे  अछूता  छोड़  दिया  इस  कदम  से  कर  मध्यम  निम्न  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  कुछ
 राहत  मिलती  !  मुझे  बताया  गया  है  वेतन  आयोग  द्वारा  सरकारी  कमंचारियों  को  दिये  गये
 कांश  लाभ  आयकर  के  रूप  में  वापस  ले  लिये  रथे  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  यह  पूर्ण  रूप  से  सही

 जब  हम  राहत  देते  हैं  तो  यह  काल्पनिक  नहीं  होनी  यह  वास्तबिक  होनी  चाहिए  ।
 पिछले  सत्र  में  चेरीटेबल  संस्थाओं  पर  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  कर  लगाने  के  लिए  एक  संशोधन

 था  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  भारत  में  बहुत  सी  चैरीटेबल  संस्थाएं  यहां  तक  कि  अब  भी  कुल
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 संख्या  का  एक  तिहाई  भाग  गरीबी  रेखा  के  नीचे  है  ।  सरकार  उनका  पूरा  कल्याण  नहीं  कर  सकती  ।
 अतः  कुछ  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  कुछ  कार्य  करना  चाहिए  ताकि  सरकार  गरीब  लोगों  की  सेवा
 कर  सके  |  भारत  में  कई  बेहतर  चेरीटेबल  संस्थायें  जो  संस्थायें  चला  रही  अब  उन  पर  कर  लगा

 दिया  गया  इसका  अर्थ  हुआ  कि  उन  स्वेच्छिक  संस्थाओं  की  गरीब  लोगों  की  सहायता  करने  की  क्षमता

 इतनी  नहीं  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  कानून  में  संशोधन
 करें  ताकि  सरकार  द्वारा  मान्यदा  प्राप्त  जो  संस्थायें  बेहतर  समाज  सेवा  कर  रही  है  उन्हें  ७र  से  मुक्त
 किया  जा  सके  ।  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मन्त्री  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 हमारी  अरथंव्यवस्था  नियोजित  है  और  इसके  तहत  देश  के  संसाधनों  का  प्रयोग  निर्धारित
 मिकताओं  के  आधार  करके  एक  निर्धारित  समय  में  विकास  स्तर  को  प्राप्त  करने  की  कोशिश  करनी

 एक  नियोजित  अर्थव्यवस्था  में  वस्तुओं  के  उत्पादन  का  प्रबन्ध  इस  तरह  किया  जायेगा  कि
 प्रत्येक  योजना  के  बाद  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  कम  हो  जायेंगी  और  वस्तुओं  की  उपलब्धता  बढ़

 जब  वस्तुओं  की  कीमतें  कम  हो  जायेंगी  तो  लोग  अधिक  बचत  करेंगे  ।  लोगों  की  वह  बचत
 सरकार  का  आगे  निवेश  करने  के  लिये  मिलेगी  ।  इस  तरह  से  अधंव्यवस्था  और  अधिक  सुदृढ़
 परन्तु  हमारे  देश  में  ऐसा  नहीं  हुआ  सावंजनिक  क्षेत्र  में  हमने  लगभग  40,000  करोड़  रुपये  स ेकम
 का  निवेश  किया  उनमें  से  कई  बेहतर  तरीके  से  कार्य  कर  रहो  कई  संस्थायें  लोगों  के
 प्रति  अपने  कतंव्य  को  पूरा  नहीं  कर  रही  यदि  एक  बेहतर  प्रबन्ध  निगरानी  करें  तो  सावंजनिक  क्षेत्र
 में  समस्त  40,000  करोड़  रुपये  के  निवेश  पर--यदि  इसका  दस  प्रतिशत  आप  बैंक  में  डालते  हैं  तो
 आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि आप  कितना  ब्याज  कमायेंगे  ।  इसका  अर्थ  हुआ  कि  इन  सावंजनिक  क्षेत्रों
 की  निगरानी  करने  के  लिए  कोई  पद्धति  होनी  चाहिए  ताकि  उनकी  राष्ट्रीय  आय  का  वितरण  हमारे  -

 संविधान  के  नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  के  अनुरूप  किया  जा  सक्रे  और  राष्ट्रीय  आय  उन  गंरीब  लोगों  को
 दी  जा  सके  जो  वास्तव  में  सरकार  से  कुछ  सहायता  के  पात्र  मैंने  कश्ली  भी सरकार  या  उन  लोगों  की
 ईमानदारी  पर  शक  नहीं  किया  जो  हमारे  साथ  परन्तु  कुछ  गड़बड़ी  हमारे  सावंजनिक  उपक्रमों
 को  क्‍या  हो  गया  है  ?  हर  व्यक्ति  प्रत्येक  राजनतिक  दल  प्रत्येक  मजदूर  संघ  यह  कहेगा  कि  आप
 उनका  राष्ट्रीयकरण  कर  दीजिये  ।  एक  बार  यदि  उनका  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाता  है  तो  मजदूर
 संघों  के  इन  बड़ी  कम्पनियों  के  उनमें  बहुत  से  लोगों  को  ---  मैं  नहीं  ऋता  सभी
 इसका  लाभ  वे  आथिक  सौदों  का  अपनी  जगह  पर  जहां  वे  उसका  उपयोग  कर  सकते

 पूरा  लाभ  उठा  रहे  अतः  वास्तव  में  हमें  इसकी  ज्ञांच  करनी  वास्ताव  में  संसद  तथा
 गण  का  इन  चीजों  पर  सीधा  नियन्त्रण  नहीं  मैं  जानता  हूं  कि  कुछ  स्वतन्त्रता  होनी  परन्तु
 वहां  क्या  हो  रहा  है  ?  कोई  नहीं  जानता  हमारे  बुद्धिमान  वित्त  मन्त्री  के  नेतृत्व  में  कुछ
 रानी  होनी  चाहिए  ताकि  यह  कुछ  लाभ  कमा  उस  लाभ  से  लोगों  के  लिये  और  अधिक  रोजगार
 पंदा  किये  जा  सकें  तथा  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  अधिक  लाभ  मिल  सकें  ;
 जनिक  उपक्रमों  के  लिये  40,000  करोड़  रुपये  से कम  की  राशि  पहले  ही  खर्च  की  जा  चुकी  कोई
 नहीं  जानता  कि  क्‍या  होता  है  ।  परन्तु  इस  तरह  अथंव्यवस्था  ओर  अधिक  सुदृढ़  परन्तु  हमारे
 देश  में  ऐसा  नहीं  हुआ  एक  ओर  तो  प्राथमिक  सामान्य  किसानों  को  उनके  उत्पादन
 के  लिये  लाभकारी  कीमत  नहीं  दूसरी  ओर  उपभोक्ता  को  लूटा  जा  रहा  लाभ  कौन  कमाता

 है  ?  यह  बिचोलिया  बिंचौलिये  पूरे  माहौल  को  खराब  कर  रहा  मान  लीजिये  एक  आम
 आदमी  एक  किसान  को  एक  विंशेष  क्रषि  उत्पाद  की  कौमत  रुपये  यह  तभी  मिलेगी
 जब  यह  बाजार  में  होगा  अथवा  जब  इसकी  कीमत  40  या  50  रुपये  मिलेगी  तो  उसे  लाभ
 अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  दूसरा  व्यक्ति  यानि  किसान  को  अधिक  पैसा  बिचौलिये  को  कम  लाभ
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 मिलेगा  तथा  उपभोक्ता  को  अधिक  लाभ  बेशक  इसके  लिये  हम  सहकारी  आंदोलन  के

 परन३  क्या  हुआ  ?  वास्तव  सहकोरी  आन्दोलन--जैसा  महात्मा  जी  ने  किया  था  हमारे  देश  में

 आशा  के  अनुरूप  नहीं  वहुत  सी  अच्छी  सहकारी  सहकारी  आ.दोलन  के  कई  नेता  बहुत
 ही  अच्छी  सेवा  कर  रहे  हैं  परन्तु  परिणाम  संतोषजनक  नहीं  वास्तव  में  हमें  बहुत  ऊंचाਂ

 अबः  हमें  इन  त्िचोलियों  स ेबचना  कोई  तंत्र  होना  आप  विदेशी  सहायता  पर
 निभरता  को  कम  कर  सकते  हैं  तथा  ऋण  भार  को  कम  सकते  पर-तु  फिलहालਂ  घरेलू  बचत  '

 दर  बहुत  कम  है  महंगाई  लोगों  की  बचत  को  खा  रही  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  - सावंजनिक
 उपकमों  की  उचित  निगरानी  आवश्यक  है  ताकि  अधिक  लाभ  कमाया  जा  सके  ।  कम  से  कम  उस  लाभ
 का  उठफ्योग  आन्तरिक  ऋण  के  लिये  किया  जा  सकता

 हमारी  नियोजित  अथंव्यवस्था  की  सफलता  बहुत्त-कुछ  बिचोलियों  को  खत्म  करने  पर  निर्भर  :

 करती  है|  परन्तु  सहकारी  जिससे  बिचौलियों  को  समाप्त  करने  की  आशा  की  जाती  ने

 पूर्ण  से  भूमिका  नहीं  निभाई  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इस  दिशा  में  कुछ  कदमः  उठायेगी॥

 यह  कहने  के  मैं  अपने  राज्य  की  कुछ  समस्याओं  की  चर्चा  केरल  की
 अर्थव्यवस्था  का  आधार  नकदी  फललें  केरल  में  हम  चावल  खाते  परन्तु  हम  45%  से  भी  कम
 चावल  प्रैदा  करते  हैं  जो  आवश्यक  है  तथा  हमारी  50%  से  अधिक  कृषि-वस्तुयें  नकद  फसलें  उनसे
 देश  को  बहुत  लाभ  मिलता  नकदी  फसलों  से  विदेशी  मुद्रा  मिलती  केरल  की  इन  नकदी  फसलों
 से  देश  को  भारी  धनराशि  की  आय  होती  करोड़ों--सैकड़ों  या  हजारों  नहीं--रुपये  की  विदेशी  मुद्रा
 मिलती  ये  नकदी  फसलें  काली  इलायची  इत्यादि  हमारे  लिए

 मूल्य  विदेशी  मुद्रा  कमाती  परन्तु  मुझ  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  केरल  की  अर्थव्यवस्था  को  सरकार
 ल  ही  की  आयात  नीति  के  कारण  भारी  नुकसान  उठाना  नई  आयात  नीति  के  अन-गंत

 लौंग  आदि  मसालों  के  आयात  को  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तगंत  रखा
 गया  इसलिये  कोई  भी  व्यक्ति  अपनी  पसंद  के  मुताबिक  आपने  लाभ  के  कुछ  भी  आयात  कर  -

 सकता  यदि  राज्य  व्यापार  निगम  ऐसा  करता"है  तो  उनके  पास  देश  की  वास्तविक  मांग  के
 बिक  आयात  सम्बन्धी  कुछ  आंकड़े  परन्तु  अब  यदि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  मुक्त  रूप  से  आयात  की  '

 इजाजत  दी  जाती  है  तो  वह  अपनी  पसंद  के  मुताबिक  पैसा  कमा  सकता  मुझे  यह  कहने  की
 श्यकता  नहीं  है  कि  इस  नीति  से  केरल  की  अर्थव्यवस्था  में  संकट  पैदा  हो  जायेगा  ।  मैं  कहना  जाहता  हूं  कि
 इन  फसलों  के  उत्पादक  छोटे  और  सीमान्त  किसान  उनकी  जीविका  इन  फसलों  से  प्राप्त  आय  पर
 निभंर  करती  पहले  ही  वे  सूखे  के  कारण  नुकसान  उठा  चुके  हैं  ।  साथ  ही  इस  नीति  का  भी  प्रभाव

 पड़ेगा  क्योंकि  इन  वस्तुओं  के  अग्रतिबन्धित  आयात  से  कीमतों  में  गिरावट  आयेगी  ।  केरल  में  इस  नीति
 का  काफी  विरोध  हो  रहा  चूंकि  इससे  राज्य  के  हितों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  मैं  सरकार  से  आग्रह

 कि  वह  इस  नीति  की  तत्काल  समीक्षा  केरे  और  केरल  के  किसानों  को  बच्यये  ।  आज  सुबह  केरल
 कांग्रेस  के  संसद  सदस्य  हमारे  प्रिय  प्रधान  मन्त्री  से  मिले  और  उन्हें  कठिनाइयों  से  अवगत  कराया  ।
 प्रधाव  मन्‍्त्री  न ेआश्वासन  दिया  है  कि  वह  इस  मामले  पर  गौर

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह-केरल  के  ओद्योगिक  विकास  के  बारे  में  केरल  ऐसा

 है  जहां  प्रति:व्यक्ति  केन्द्रीय  निवेश  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  है  ।  कुछ  आंकड़ों  के  अनुसार  केरल  में
 निवेश-का  प्रतिशत  नीचे  आ  गया  आपको  याद  रखक  जथाहिए  कि  केरल  में  रोजमार

 लयों-में  शिकितःलड़के  और|ब  इकियों  के  ताम  दर्ज  :

 1883.
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 एक  माननोय  सदस्य  :  पचास  लाख  ।

 श्री  पो०  ए०  एन्टनी  :  मेरा  तात्पयं  उन  शिक्षितों  से  है  जो  स्नातक  हैं  और  तकनीकी  योग्यता
 रखते  हैं  ।  आपने  अशिक्षितों  को  भी  शामिल  कर  दिया

 फिर  बेरोजगारी  की  समस्या  औद्योगिक  विकास  की  कभी  के  कारण  बढ़ी  एफ०ए-सी०्टी०
 कोपरो  लेक्टम  अमोनिया  कोचीन  शिपयार्ड  का  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  का
 विस्तार  आदि  का  आधुनिकीकरण  करने  ज॑से  कुछ  प्रस्ताव  हैं  जो  कि  केन्द्र  सरकार  को  उनके  अनुमोदन
 के  लिए  »जे  गये  थे  और  इनमें  से  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  अभी  तक  निर्णय  नहीं  लिया  ग्या  रेल  के
 डिब्बे  बनाने  का  आयुध  कारखाना  आदि  की  स्थापना  करने  की  मांग  काफी  समय  से  चली  भा

 रही  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इनमें  से  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रस्तावों  को  शीघ्र  मंजूर  करे  जिससे

 हमारे  युवा  पुरुषों  और  स्त्रियों  को  रोजगार  मिल

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  खाड़ी  के  कामगारों  के  बारे  में  वर्ष  1981  की

 गणना  के  अनुसार  मेरे  जिले  त्रिच्र  में  सबसे  अधिक  साक्षरता  मेरे  इस  छोटे  से  नगर  में  92.8  प्रतिशत
 लोग  लिखना-पढ़ना  जानते  कम  से  कम  दो  या  तीन  लाख  गरीब  लोग  खाड़ी  के  देशों  में  गये  हुए

 अकुशल  और  गरीबकूली  भी  वहां  गये  हुए  वे  किसी  प्रकार  से  अपना  कार्य
 कर  रहे  हैं  ।  खाड़ी  के  देशों  में  आथिक  मन्दी  क्रे  कारण  और  विकास  काय॑ं  की  धीमी  गति  के  कारण  भी  हमारे

 '
 कई  कामगार  वापस  आ  रहे  वे  राज्य  में  बेरोजगारों  की  संख्या  में  इजाफा  ये  खाड़ी  से  लौटे

 हुए  यद्यपि  वे  कोई  दस  या  पन्द्रह  साल  पहले  गरीब  की  वहां  बहुत  अच्छी  आय  थी  और
 अब  उनका  जीवन  बहुत  आधुनिक  हो  चला  फिर  जब  वे  बगर  कार्य  और  धन-के  वापस  लौटते  हैं
 तो  उन्हें  मानसिक  रूप  से  ऐसा  काये  करने  के  लिए  स्वयं  को  ढालना  बहुद  कठिन  लगता  है  जो  उन्होंने
 कोई  दस  था  पन्द्रह  या  बीस  वर्ष  पहले  किया  उन्होंने  काफी  विदेशी  मुद्रा  कमाई  आखिर  उन्होंने
 हमारी  विदेशी  मुद्रा  में  काफी  योगदान  दिया  उनकी  सहायता  करना  हमारा  कतंव्य  मैं
 सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  उनके  पुनर्वास  के  लिये  एक  कोष  स्थापित

 दूसरी  बात  के  रल  राज्य  को  खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  बनाई  काये  योजना  से  अलग  करे  देने
 के  बारे  में  केरंल  को  धान  उत्पादन  के  कार्य  बल  में  शामिल  नहीं  किया  गया  जो  कि  केरल  के
 लोगोंਂ  का  भोजन  इस  कारयेक्रम  में  14  राज्यों  को शामिल  किया  गया  है  ।  हमारे  पड़ौसी  राज्य  जैसे

 .  तमिलनाडु  और  कर्माटक  इस  सूची  में  केरल  भी  धान  का  उत्पादक  है  ।  यद्यपि  इसका  उत्पादन  पिछले

 दस  वर्षों  में  कम  हो  गया है  फिर  भी  राज्य  में  धान  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  आशा  मैं  सरंकार  से

 अनुरोध  करूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  अपने  निर्णय  पर  विचार  करे  औरं  के  रल  को  भी  इस  कार्य  योजना
 के  अन्तगंत  राज्यों  की  सूची  में  शामिल

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  वित्त  1988  88  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  जायू  लाख-मालवोय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  वित्त  विधेयक  सदन  में  प्रस्तुत
 हुआ  है,-मैं  उसका  समथन  करने  के  लिए  उपस्थितः  हुआ  यहं  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  और  मेरा
 ख्याल  है  कि  इसके  बिना  बजट  की  पूर्ति  नहीं  हो  सकेगी  ।  डायरेक्ट  और  इन-डायरेक्ट  टैक्स  का'जहां  तक
 सवाल  हमें  टैक्स  लगाते  हुए  इस  बात  का  ध्यान  रखंना  चाहिए  कि  बार-बार  उसमें  परिवर्तन  नहीं
 होना  चाहिये  ।

 पहले  फर्टं  प्वाइन्ट  टैक्स  उसके  बाव  उसमें  परिंवतंन  हुआ  ।  इसलिए  जो  कुंछ  कर्रना
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 शासन  को  बिल्कुल  जांच  करके  वास्तविक  निर्णय  पर  पहुंचकर  ही  टेक्‍्स  लगाना  जो  बीच-बी च  में
 नीति  बदलते  जाते  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  तरह  नीति  नहीं  बदलनी  चाहिए  और  वास्तव  में  सही
 णाम  देखकर  ही  टंक्स  लगाना  चाहिए  ।

 किसान  लोग  शासन  के  बहुत-बहुत  अभारी  उनको  इनकम  टैक्स  में  छूट  मुक्त  यह
 खुशी  का  बात  है  ।  इतना  ही  बल्कि  जो  खेती  में  लगने  वाले  साधन  हैं  उनको  भी  टैक्स  से  मुक्त
 किया  बीज  और  खाद  में  भी  छूट  दी  इससे  खेती  जरूर  अच्छी  लेकिन  जो  बड़े  उद्योगपति  और
 कारखाने  वाले  लोग  उन्होंने  जमीन  खरीदी  हैं  और  जमीन  के  नाम  से  इधर  का  पैसा  उसमें  लगा  देते

 हैं  और  उसे  खेती  में  आया  पैसा  बता  देंते  वास्तव  में  उनके  द्वारा  कोई  खेती  होती  नहीं  है  ।  इस  बात  को
 जांच  होनी  चाहिए  कि  जो  बड़े  उद्योगपति  और  व्यापारी  जिन्होंने  जमीनें  ली  वे  वास्तव  में  खेती
 करते  हैं  या  इससे  शासन  का  बहुत  नुकसान  होता  है  क्योंकि  वे  लोग  अपना  नम्बर  दो  का  पैसा
 सारा  खेती  में  दिखा  देते  हैं  इससे  गवनंमैंट  का  बहुत  नुकसान  होता  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि
 से-कम  इस  बात  का  ध्यान  इसकी  जांच  करें  कि  शासन  को  कोई  नुक्सान  न  हो  ।

 अभी  हम  यह  देखते  हैं  कि आप  खाद्य  तेल  और  दालें  बाहर  से  मंगवाते  इसमें  परिवतंन  होना
 इस  समय  तीन  चीजों  की  जरूरत  कम्फर्ट  और  हम  चाहते  हैं  कि

 कम्फर्ट  और  लग्जरी  का  इम्पोर्ट  नहीं  हो  और  नैसेसिटी  की  चीजों  का  हो  इम्पोर्ट  हो  ।  जैसे  दाल  और  तेल
 के  भाव  बहुत  ऊंचे  जा  रहे  गरीब  उसको  खा  नहीं  सकते  हैं  ।  गरीबों  के  खाने  का  साधन  दाल  और  तेल

 है  हम  चाहे  ऊंचे  भाव  में  तेल  मंगवाएं  लेकिन  हमारे  यहां  ऐसे  दाल  मिल  हैं  कि  900  हजार  या  लाख
 के  करीब  हैं  लेकिन  वह  दाल  मिल  क्‍यों  नहीं  चल  पाते  ?  हमारी  यह  दाल  मिलें  इस  कारण  नहीं
 क्योकि  हम  बनी  बनाई  दालें  इम्पोर्ट  करते  हम  यह  चाहते  हैं  |  क  दालों  की  बजाय  आप  उनके  बीज
 इम्पोर्ट  करिये  और  यह  बीज  हमारे  देश  के  कारखानों  को  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  वह
 कारखाने  अच्छे  चल  सकेंगे  और  दालें  भी  सस्ती  मिल  सकेंगी  ।

 जहां  तक  मैं  समझता  हूं  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  का  एक  बहुत  बड़ा  प्रश्न  हमारे
 सामने  खड़ा  है  ।  इनके  लिए  सेंट्रल  गवनं॑मेंट  ने  12,000  की  इनकम  बतायी  इसमें
 पिता  और  अभिभावक  आदि  सबों  की  आमदनी  आती  है  ।  हम  12,000  की  राशि  से  यह  अन्दाजा  लगा
 सकते  हैं  कि  छात्रवृत्ति  के  जो  पैसे  मिलते  हैं  वह  कितने  कम  मिलते  इसके  साथ  गवर्नंमेन्ट  ने  मजदूरों
 की  मजदूरी  भी  बढ़ायी  इन  सब  को  देखते  हुये  आसानी  से  यह  अन्दाजा  लगाया  जा  सकता  है  कि
 यह  12,000  की  राशि  बहुत  कम  मेरा  ऐसा  सुझाव  है  कि  2,000  की  बजाय  कम  से  कम  25,000
 की  इनकम  आंकी  जानी  चाहिये  ।

 आज  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  जो  लोग  उनको  आप  स्कालरशिप  दे  रहे  हैं  ।  वह  जातीय
 आधार  पर  देनी  इनकम  टैक्स  से  सम्बन्धित  जो  आय  का  प्रमाण-पत्र  होता  उसको  भी  खत्म
 कर  देना  खुशी  की  बात  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इसको  खत्म  कर  दिया  है  कि  मध्य

 ः  प्रदेश  उन्होंने  क्लास  तक  यह  तय  कर  दिया  है  कि  जाति  के  आधार  पर  छत्त्रवत्ति  दी '
 जाए  ।  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  नीति  गलत  निर्धारित  की  इसके  कारण  कई  गरीब  बच्चों  जो १  छात्रवृत्ति  मिलनी  चाहिए  वह  नहीं  मिल  पाती  मेरा  तो  यही  सुझाव  है  कि  छात्रवृत्ति  जाति  क ेआधार १  पर  दी  जानी  चाहिये  ।

 हमें  आदिवासियों  को  संस्कृति  को  भी  रक्षा  करनी  हम  यह  बात  मानते  हैं  कि  जहां  पहाड़
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 थे  और  जंगल  वहां  से  आदिवासियों  को आमदनी  हुआ  करती  थी  और  उनका  धंधा  चलता  था  ।  लेकिन

 पहाड़  साफ  हो  गए  हैं  और  जंगल  कट  गए  हैं  ।  लेकिन  उसके  बावजुद  भी  हमारी  यह  भावना  बनी  हुई  है
 कि  आदिवासियों  की  संस्कृति  यथावत  कायम  रहे  |  उधर  जंगल  कट  गए  हैं  और  उनका  कोई  धंधा  नहीं
 रहा  है  ।  इस  कारण  भूखे  पेट  वह  अपनी  संस्कृति  कैसे  कायम  रखेंगे  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  येदि
 आप  आदिवासियों  की  संस्कृति  को  कायम  रखना  चाहते  हैं  तो आप  ऐसे  स्थानों  पर  कारखानें  खोलें  जहाँ
 पर  कि  आदिवासियों  के  पास  आमदनी  का  दूसरा  कोई  जरिया  नहीं  आज  उन  जगहों  में  कारखाने  खोले
 जा  रहे  हैं  जहां  पर  पहले  से  ही  और  दूसरे  कारखाने  खुले  हुए  हैं  और  जहां  खुशहाली  व  सारे  सोसे
 मेरा  यहो  सुझाव  है  कि  यह  कारखाने  ऐसे  जंगलों  में  खोले  जायें  जहां  पर  कि  करीब  के  लोगों  को  लाभ
 मिल  उनको  धंधा  मिल  सके  और  विशेषकर  आदिवासियों  के  एरिया  में  बड़े  कारखाने  खोले  जाएं  ।

 बड़े  कारखानों  को  आप  25  परमेन्ट  कंपिटल  सबसिड़ी  देते  लेकिन  यह  कैपिटल  सबसिड़ी
 शहरों  में  ही  दी  जाती  है  ।  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  यह  कैपिटल  सबसिड़ी  तहसील  स्तर  व  ब्लाक  स्तर  पर
 देनी  चाहिये  ताकि  वहां  पर  लोग  कारखाने  खोलें  ।  कैपिटल  सबसिड़ी  के  लालच  के  कारण  बड़े  कारखाने
 वाले  लोग  शहरों  में  ही  कारखाने  खोलते  आप  कैपिटल  सबसिड़ी  चाहे  जितनी  मर्जी  दें  लेकिन  वह
 उस  जगह  दें  जहां  गरीब  व  आदिवासी  लोग  रहते  हैं  ताकि  वहां  कारखाने  खुल  यह  मेरा  सबसे

 बड़ा  सुझाव  है  ।  ह

 आज  परिवार  नियोजन  के  नाम  पर  लाखों  नहीं  बल्कि  करोड़ों  व  अरबों  रुपये  खच॑ं  किए  जा  रहे
 हैं  । और  क्‍या  परिणाम  परिवार  नियोजन  के  नाम  पर  हम  और  बढ़ते  जा  रहे  आज  10  लाख

 शादियां  होती  हैं  तो अगले  साल  10  लाख  बच्चे  और  पैदा  हो  जाते  हैं  ।  हमने  क्या  कन्ट्रोल

 जहां  तक  हम  देखते  हैं  कि  जो  छोटी  उम्र  के  बच्चे  उनकी  भी  शादी  होती  हमको  इस  बात
 को  देखना  है  कि  यह  क्‍यों  हैं  कि  20  या  19  साल  की  बच्ची  और  20  साल  का  ऐसे  बच्चों  की
 यदि  शादी  करते  हैं  तो शासन  की  ओर  से  दटेज  देना  चाहिए  लेकिन  ताकि  जल्दी  शादी  न  हो  ।
 गरीब  लोग  वास्तव  में  शादी  नहीं  कर  मैं  तो  समझता  हूं  कि  शासन  की  ओर  से  उनकी  शादी

 का  खर्चा  देना  चाहिए  लेकिन  शिकायत  यह  है  कि  20  और  2।  साल  में  शादी  हो  तो  उससे  परिवार
 नियोजन  पर  नियन्त्रण  हो  सकता  है  ।  आज  लाखों  लोगों  की  शादियां  हो  रही  इस  साल  शादी  हुई
 और  अगले  साल  लाखों  बच्चे  पैदा  हो  जाते  हमारा  परिवार-नियोजन  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  ।

 आप  अंग्रेजी  दवाइयां  और  गोलियों  का  उपयोग  करते  आपरेशन  वगगरह  से  थोड़ी
 सफलता  जरूर  मिली  हैं  लेकिन  हमको  यह  देखना  है  कि  देशी  जड़ी  बूटियों  का  भी  उपयोंग  करना

 चाहिए  ।।  मुझे  खुशी  है  कि  गांवों  में  इ।नी  अच्छी  जड़ी  बूटियां  होती  हैं  जिससे  बच्चे-बच्ची  पैदा  नहीं  होते

 यह  कितनी  बुरी  बात  है  कि  लाखों  करोड़ों  रुपया  हम  इस  तरह  से  अंग्रेजी  गोलियों  पर  खरे
 करते  हैं  इसलिए  मेंरा  विज्ञार  है  कि  ग्रामीण  लोगों  की  जो  ओषधियां  जो  चुपचाप  उपयोग  करते
 बताते  नहीं  उसको  उपयोग  करना  चाहिये  ताकि  परिवार  नियोजन  पर  हम  नियन्त्रण  कर  आज

 हालत  यह  दें
 कि  हर  जगह  लाइन  लगती  कहीं  भी  जाओ ,  रेल  में  बंठो  तो  मोटर  में  बंठो  तो

 लाइन  और  हमने  यहां  तक  देखा  है  कि  मोटरों  में  जगह  नहीं  होने  पर  लोग  ट्रेनों  की  छतों  पर  बैठकर  जाते
 जनसंख्या  इतनी  बढ़  गई  है  इसलिए  इस  पर  चिन्ता  करनी  पड़ेगी  हमको  गम्भीरता  से  देखना  है  कि

 आबादी  को  हम  कैसे  कम  इसमें  शासन  का  पैसत  लगे  तो  परवाह  नहीं  लेकिन  आबादी  हमको  कम
 करनी  पड़ेगी  ।

 जहां  तक  मैं  समझता  हूं  कि  जो  रुग्ण  उद्योग  उनके  लिए  हम  बहुत  कोशिश  करते  सरकार

 बहुत  पैसा  खं  करती  है  उसके  लिए  बड़े  मिल  को  भी  कर्जा  देते  अनुदान  भी  देते  हैं  लेकिन  हम  देखते
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 :  बाप  लाल  आलकोय  |]

 हैं  कि आजकल  एक  गांव  का  आदमी  भी  टरीकोट  पहनता  आज  कॉटन-का  उपयोग  कौन
 करेगा  इसलिए  कॉटन  मिल  के  लिए  जो  हौवा  होता  रहता  कोई  बम्बई  चाले  होवा  करते  कलकत्ता
 वाले  होवा  करते  हैं  तो  वास्तव  में  उस  कॉटन  मिल  में  परिवर्तत  करना  पड़ेगा  और  दूसरी  तरह  से  हमको
 उत्पादन  बढ़ाना

 *

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  आपने  जो  समयथ.दिया  उसके  लिए  आपका  बहुत-बहुत  आशभारी

 |

 भो  जाजं जो  तफ  म॒स्डाकल  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  वित्त  विधेयक  का  जिस
 परसभा  में  चर्चा  चल  रही  है  समर्थन  करता  वित्त  मंत्री  द्वारा  चालू-वित्त  वर्ष  के  लिए
 लाया  गया  त्या  बजट  किसानों  काः  पक्ष  धर  मुझे  जानकर  अग्रसन्‍नता  हुई  है  कि  हमारे  देश  के

 को  अधिक  रियायतें  दी  गई  व ेकई  वर्षों  से  उपेक्षित  और  पद्चवलित  रहे  परन्तु
 अब्‌  उसके  भविष्यः्के  लिए  एक  नई  आशा  बंधी  हैं  क्योंकि  क्रिसानों  को-काफी  प्रोत्साहित  किया  बया  है  ।

 “  मैं-देश  के  दूरस्थ  दक्षिण  किनारे  का  रहने  वाला  हूं  अर्थात्‌
 '  केश्ल  ।  हम

 राजधानी  दिल्‍ली  से  काफी  दूर  हमारी  उत्तर  में  उपेक्षा  की  जाती  स्थतन्त्तता  मिलने  के
 पश्चात  केरल  में  प्रति  व्यक्ति  आय  में  कोई  वृद्धि  तहीं हुई  सज्य  में  बेसेजशा री  की-स्थितति  बहुत  खराब

 -  है  मेरे  जित्र  श्री  एन्टनी  ने  पहले  था  मध्य  पूर्व  के  देशों  तथा-खाड़ीः  के  देशों  काफी  संख्या
 में  लोग  वापस  आः  रहे  हैं  क्योंकि  वहां  तेल  की  कीमतें  गिर  गई  मुझे  डर  है  कि  दक्षिण  में  एक  दूसरी
 फ्रेन्च  होगी  ।  वे  नौकरी  प्राप्त  करने  के  लिए  .  प्रयत्नशील  हैं  - और  उनके  जीवन  स्तर  में  भी

 पहले  ही  सुधार  हो  चुका  अब  उन्हें  बगैर  किसी  सामान्य  जीविका  के  इसे  बरकरार  रखने  में  बहुत
 कठिनाई  हो  रही  पिछले  कई  वर्षों  से  केरल  में  उद्योगों  का  विकास  नहीं  हुआ  इसलिए  मैं  मन्त्री

 महोदय  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  केरल  को  अधिक  घन  राशि  उपलब्ध  करने  और  सरकारी  क्षेत्र  में
 अधिक  उद्योग  आस्म्भ  करने  पर  विचार  करें  ।  महोदय  राज्य  में  शिक्षित  लोगों  की  प्रतिशत  क्राफी  अधिक

 है  ओर  ये  शिक्षित  लोग  नौकरियों  को  प्राप्त  करने  की  कोशिश  में  तत्पर  यदि  सरकार  राज्य
 में  इलेक्ट्रानिक  और  अन्य  सह'यक  उद्योगों  को  खोलने  पर  वित्वार  करे  तो  इन  शिक्षित  लोगों  को  इन
 उद्योगों  में  रोजगार  दिलाया  जा  सकता  इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र  मे ंताईवान  या  हांगकांग  जैसे  छोटे  देश

 '  भी  हमारे  देश  से  अधिक  विकसित  हैं  ।  हमारे  देश  में  इलेक्ट्रानिक  उद्योगों  क ेविकास  की  काफी
 इश  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  से  आग्रह  करूंगा  कि  केरल  में  इलेक्ट्रामिक  उद्योग  को  स्थापित  करने  के
 बारे  में  विचार  करें  ।

 '.  वहां  बिजली  की  भी  कमी  इसलिए  नए  उद्योग  त्रगाना  बहुत  कठिन  है  क्योंकि  वहां
 केवल  जल-विद्युत  योजना  ही  है  और  हम  कोमला  क्षेत्र  से  बहुत  दूर  हैं  तथा  हमारे  राज्य  में  एक  भी  तापीय
 संयन्त्र  नहीं

 गाज  मन्त्री  परमाणु  बिजली  धर  के  बारे-में  उत्तर  वे  रहे  थे  ।-  केरल  में  कृम्रया  एक
 परमाणु  घरः  या  |  बन्य  प्रक्तारका  भज्िजलीघर  चालू  इस  प्रकार  आप  केरल  को

 2  और  क्षधिक  बिजली  दें  जिससे  और  उद्योग-स्थापित  किए  जा  सकें  तथा  लोगों  को-और  भधिक
 गार  मिल  न

 हुमारे-पास  वक्वेज्ली  मुद्राटकी  कप्ीः  है  ।  बच्ची  विर्कत-आम्तत  नीति  बहुत  सारो  प्रमुख
 सस्यिस्पतें उसे  ०  जी  ०  वी  जा  हहीः हैं  ।  जिन  चस्तुओं  के  जायात  पर  स्ययतें  जा  रही
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 हैं  व ेसभी  विलासिता  की  वस्तुएं  जायफल  और  लौंग  विलासिता  की  वस्तुएं  हैं  और  इनका  इस्तेमाल
 बिरयानी  तथा  फलों  का  सलाद  बनाने  में  किया  जाता  है  ।  अरब  शेख  और  करोड़पति  इन
 मंहगी  वस्तुओं  पर  खर्च  किन्तु  अपने  देश  में  इन  वस्तुओं  का  आयात  करना  फिजूल  खर्ची  हमारे
 किसान  निश्चित  रूप  से  पर्याप्त  पैदावार  करेंगे  और  वे  अपनी  वस्तुओं  का  निर्यात  करने  को  भी  तैयार  हैं
 बश्तें  कि  उन्हें  सही  मूल्य  मिले  और  हम  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते  हैं  ।  इन  विलासिता
 की  वस्तुओं  का  आयात  करना  बेकार  है  ।  इसलिए  मंत्री  महोदय  मेरा  अनु  रोध  है  कि  इन  वस्तुओं  का
 आयात  रोका  जाये  तथा  आवश्यक  दवाइयां  और  अपने  उद्योग  आदि  के  लिए  यंत्रों  को  खरीदने  के  लिए
 मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  को  बचाया  जाये  ।  यह  भविष्य  के  लिये  भी  अच्छा  होगा  ।

 हम  लोग  रबर  आयात  कर  रहे  इस  वर्ष  रबर  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  बढ़कर  14  रु०  प्रति
 किलो  तक  हो  गया  बहुराष्ट्रिक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियां  निधन  ट्रक  मालिकों  और  टैक्सी  चालकों
 के  लागत  पर  बहुत  अधिक  लाभ  कमा  रही  इसलिए  कृपया  यह  सुनिश्चित  की  जिये  कि  रबर  का
 आयात  प्रतिबंधित  कर  दिया  जाये  जिससे  कि  किसानों  को  अच्छा  मूल्य  मिल  सके  और  रबर  उपजाने
 के  लिए  उन्हें  प्रोत्साहन  मिले  ।  रबर  ही  एक  ऐसी  कृषि  वरतु  है  जिसका  मूल्य  गत  छह  साल  से  नहीं  बढ़ा
 है  ।  गन्ना  और  अन्य  क्ृृषि  वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़  चुके  अगर  1982  से  1988  का  ग्राफ

 बनाएं  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  रबर  का  मूल्य  गत  वर्ष  स ेलगभग  एक  सा  ही  है  ।  इसलिये  किसानों
 को  सही  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।  जमीन  बेचकर  यदि  वे  रुपया  बैंक  में  जमा  करवायें  तो  भी  उन  किसानों
 को  कम  से  कम  10  प्रतिशत  का  लाभ  मिलेगा  ।  किन्तु  रबर  से  आप  उस  पर  5  प्रतिशत  से
 अधिक  नहीं  पा  सकते  हैं  ।

 इसी  प्रकार  गरीब  किसान  जंगल  में  इलायची  और  मिच  उगा  रहे  हैं  और  उन्हें  जंगली
 मलेरिया  तथा  अन्य  रोगों  से  लड़ना  पड़ता  है  जो  खून  चूसते  हैं  ।  वे  दक्षिण  में  संघं  कर  रहे  हैं
 तथा  अपने  देश  के  लिए  मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  कमा  रहे  हैं  किन्तु  उन्हें  उजित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा
 गत  दो  महीनों  के  दौरान  मिचं  का  मूल्य  लगभग  40  से  50  प्रतिशत  कम  हो  गया  इस  प्रकार  किसानों
 को  संघर्ष  करना  पड़  रहा  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मिच  और  काफी  पर  निर्यात  शुल्क  माफ
 कर  दें  तथा  अपने  देश  के  सीमांत  किसानों  को  बचा  लें  |  मैं  एक  किसान  परिवार  का  हूं  तथा  मुझे  किसानों
 की  कठिनाइयों  के  बारे  में  पता  है  ।  इसलिये  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  अपने  देश  के  किसानों
 के  हित  में  निर्यात  शुल्क  माफ  कर  दिया  जाये  या  घटा  दिया  जाये  ।

 केरल  में  रेल  पथों  और  बिजली  उत्पादन  के  विकास  के  लिए  ओर  अधिक  घन
 आवंटित  किया  जाये  ।  केरल  राज्य  को  और  अधिक  घन  दिया  जाये  ताकि  वहां  की  परिवहन  व्यवंस्था
 सुधारी  ना  सके  और  वहां  अधिक  उद्योग  लगाये  जा  सकें  और  रोजगार  के  और  अधिक  अवसर  प्राप्त
 किये  जा  सकें  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  ही  कह  चुका  अपने  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  बहुत  गम्भीर

 इसके  बारे  में  नरम  रवेया  अपनाया  जाये  ।  वे  अपने  देश  के  शोषित  व्यंवित  हैं  ।  इसलिये  केरल  में  और
 अधिक  उद्योग  लगाये  जायें  जिससे  कि  ये  लोग  देश  के  अन्य  भागों  के  लोगों  के  समकक्ष  आ  सके  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 |

 कुमारो  मसता  बनजों  :  उपाध्यक्ष  मैं  फाइनेंस  बिल  को  सपोर्ट  करने  के
 लिए  खड़ी  हुई  फाइनेंस  बिल  पर  बोलते  हुए  मैं  ए०  आई०  सी०  सी०  सैशन  में  जो  प्रधान  मंत्री  जी  ने
 गरीबी  हटाओ  और  बेकारी  हटाओ  का  स्‍लोगन  दिया  उस  स्‍लोगन  का  मैं  स्वागत  करती  मैं  मंत्री

 193



 वित्त  1988  )  27  1988

 ममता  बनर्जो  ]

 महोदय  को  बताना  चाहती  हूं  कि  इस  स्‍लोगन  को  इम्पलीमेंट  करने  के  जितना  जल्दी  हो  स्टेट
 गवनंमेंट  और  सैन्‍्ट्रल  गवर्नमेंट  पॉलिसी  तब  यह  स्‍लोगन  सक्‍सैस  हो  सकता  है  और  उसका
 इम्पलीमेंटेशन  ठीक  हो  सकता  वैसे  हमारे  देश  में  बहुत  सारे  प्रोग्राम  उन  प्रोग्राम्स  में
 सफिशियेंट  स्कीम  इसमें  नौजवानों  के  लिए  सरकार  ने  ध्यान  दिया  है  और  वह  काम  कर  रही
 लेकिन  बेकारी  हटाओ  के  लिए  अभी  एक  नेशनल  कमीशन  और  ज्वाइंट  पालियामेंद्री  कमेटी  बनानी

 जो  यह  ध्यान  दे  सके  कि  कैसे  देश  में  बेकारी  हटाओ  के  कार्यक्रम  सक्सेस  हो  सकते  सिर्फ
 स्‍लोगन  देने  से  काम  नहीं  लेकिन  सस्‍लोगन  को  इम्पलीमेंट  करने  के  लिए  कायंक्रमों  को  आगे  बढ़ाना
 जरूरी  क्‍योंकि  हमारे  देश  में  अभी  बहुत  सारे  नौजवान  बे  रोजगार  हैं  ।  उनेकी  बेरोजगा री  को  दूर  करने
 के  लिए  हम  उनको  ठीक  से  कोई  काम  नहीं  दे  सके  ऐसे  नौजवान  ड्रग-एडिक्ट  हो  सकते  ऐसे
 नौजवान  देश  के  बरे  काम  में  भी  जा  सकते  इसलिए  ऐसे  नौजवानों  के  लिए  भी  काम  करना
 बेकारी  हटाओ  के  लिए  एक  कन्ससस  यूनिफामं  पॉलिसी  होनी  उस  पॉलिसी  को  इम्पलीमेंट
 करने  के  लिए  सेन्‍्ट्रल  गवर्नमेंट  और  स्टेट  गवनंमेंट  दोनों  को  काम  करना  अकेले  संनन्‍्ट्रल  गवर्न॑मेंट

 कुछ  नहीं  कर  सकती  इसलिये  सैन्टर  और  स्टेट  गवनंमेंट  को  मिलना  एक  साथ  बैठ  कर  ऐसी
 पालिसी  पालिटिक्स  करने  के  लिये  राजीव  जी  ने  जो  स्‍लोगन  दिया  उसके  खिलाफ
 बोलने  के  लिए  नहीं  ।  यह  सवाल  हमारी  कन्‍्ट्री  में  है  और  इस  सवाल  को  एक  साथ  बंठ  कर  सोल्व  करना

 पड़ेगा  ।  इसके  लिए  एक  ज्वाइंट  पालियामेंद्री  कमेटी  बनानी  होगी  और  नेशनल  कमीशन  भी  बनाना
 जो  इन  सब  चीजों  के  बारे  में  लेकिन  यह  जल्दी  से  जल्दी  होना  चाहिये  ।  श्रीमती  इंदिरा  बांधी

 जी  ने  गरीबी  हटाओ  का  स्‍लोगन  दिया  तो  ये  अपोजीशन  जो  आज  यहां  नहीं  उनका  एक
 तरीका  हो  गया  है  कि  हर  रोज  वाक-आउट  करके  चला  जाता  एक  बात  हम  जरूर  माक  किया  है  कि
 अपोजीशन  वाक  आउट  हर  दिन  के  लिए  करता  है  ।  श्री  बासुदेव  आचाय॑  आज  377  में  भाग  जब
 जरूरी  है  तो  वह  भाग  लिया  और  बाद  में  उठ  कर  चले  गये  ।  हर  दिन  के  लिए  वाक  आउट  किया  यह
 हम  मार्क  किया  है  ।  आज  हाउस  में  जो  वे  377  रेज  किया  उसके  लिये  मिसेज  गांधी  ने  गरीबी  हटाओ
 का  स्‍लोगन  दिया  था  ।  जब  यह  स्‍लोगन  तो  अपोजीशन  के  लोग  इसके  काफी  खिलाफ  बोला

 उन्होंने  कहा  इन्दिरा  जी  ने  गरीब  हटाओ  के  लिए  बोला  गरीबी  हटाने  के  लिए  नहीं  बोला  जबकि

 उन्होंने  गरीबी  हटाने  के  लिए  बोला  उन्होंने  बीससूत्री  कार्यक्रम  आई०  आर०  डी०

 एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  और  जितने  भी  कायंक्रम  उन्होंने  ये  सब  गरीबी

 हटाने  के  कार्यक्रम  उसी  के  लिए  अब  राजीव  जी  ने  बेकारी  हटाओ  का  सलोगन  दिया  जो  कि  हमारे
 देश  के  लिए  बहुत  जरूरी  हम  लोग  देखते  हैं  कि  हमारे  स्टेट  में  यह  प्राब्लम  काफी  पूरे  देश  के

 मुकाबले  हमारे  स्टेट  में  सबसे  ज्यादा  प्राब्लम  है  ।  हमारे  स्टेट  में  रजिस्टर्ड  अनएम्पलायड  एजुकेटेड  यूथ
 हमारे  प्रदेश  में  70  परसेंट  यह  एक  बहुत  बड़ा  सवाल  इसलिए  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  आप  ऐसी
 चीज  बनाइए  कि  एक  परिवार  में  एक  आदमी  को  जरूर  कुछ  न  कुछ  मिलना  चाहिए  ।

 श्री  हरीश  रावत  :  पश्चिम  बंगाल  में  गरीबी  तभी  जब  वहां  माक्संसिस्ट  गवर्नमेंट
 वह  हटेगी  नहीं  तो  बढ़ेगी  ही  बढ़ंगी  ।

 कुमारों  ममता  बन्जो  :  थैंक  यू  फार  दि  कःम्पलीमेंट  ।  एक  परिवार  में  कम  से  कम  एक  आदमी
 को  नौकरी  मिलनी  ही  चाहिए  ।  क्योंकि  हम  अपनी  कन्‍्द्री  में  देखा  है  कि  हैन्ज-एंड-हैन्ज-नॉट  काफी  आदमी

 करोड़ों  रुपये  लेकिन  हमारे  कन्द्री  में  ऐसे  भी  आदमी  जो  भूखे  रहते  हैं  ओर  जिनको  खाना  नहीं
 मिलता  है  ।  इसके  लिए  गवनंमेंट  को  ध्यान  देना  पड़ेगा  कि  जिस  फैमिली  में  कोई  आदमी  रोजगार  में
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 नहीं  तो  उस  फैमिली  के  कम  से  कम  एक  आदमी  को  रोजगार  देने  का  बनदोबस्त  करना
 जिससे  वह  फंमिली  बच  जाये  ।

 एक  बात  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जो  फ्रेट  इक्वेलाइजेशन  पालिसी  वह  ईस्टनं  रीजन  में  ठीक

 नहीं  है  ।  एक  यूनीफार्म  पालिसी  होनी  ईस्टन  रीजन  में  अगर  फ्रेट  इक्वेलाइजेशन  ठीक  नहीं
 तो  इंडस्ट्री  कैसे  लगेगी  ।  ईस्ट  रीजन  में  कितनी  स्टेट्स  हैं  और  कितनी  बड़ी  स्टेट्स  बिहार

 स्टेट  वह  कितनी  बड़ी  स्टेट  उड़ीसा  में  बहुत  सारे  आदिवासी  रहते  हैं  ।  नागालैंड  मिजोरम
 अरुणाचल  प्रदेश  बंगाल  है  और  उड़ीसा  ये  सब  स्टेट्स  अगर  यूनीफामं  कोई  फ्रेट  इक्वेलाइजेशन
 पालिसी  तो  इन  सारी  स्टेट्स  में  इंडस्ट्रीज  बन  सकती  हैं  और  इंडस्ट्रियलाइजेशन  आ  सकता

 इसलिए  मैं  यह  निवेदन  करूंगी  कि  एक  यूनीफार्स  पालिसी  इस  के  बारे  में  होनी  चाहिए  ।

 मंत्री  जी  हमारी  स्टेट  के  आपको  मालूम  होगा  कि  हमारी  स्टेट  में  मुशिदाबाद  एक  डिस्ट्रिक्ट
 उसमें  एक  भागीरथी  रीवर  उसके  इरोजन  होने  से  क्या  हुआ  कि  मुशिदाबाद  की  हजारों

 जमीन  पानी  के  अन्दर  घुस  गई  ।  बंगला  देश  के  साथ  वह  मिला  हुआ  अगेर  इरोजन  कन्‍्टीन्यू
 तो  भागी  रथी  और  गंगा  एक  हो  जाएंगी  और  बाद  में  क्‍या  होगा  कि  एक  डिस्ट्रिक्ट  की  सारी  की  सारी
 जमीन  पानी  के  अन्दर  चली  जायेगी  ।  इसलिए  इस  पर  आप  को  ध्यान  देना  है  ।  यह  एक  बहुत  ही  जरूरी
 मामला  कम  से  कम  एक  हजार  एकड़  जमीन  पानी  के  अन्दर  घुस  गई  है  ।  मैं  आप  से  रिक्वेस्ट  करती

 हूं  कि  एक  सेल्ट्रल  टीम  अःप  वहां  पर  भेजिये  ।  सेन्ट्रल  गवनंगेंट  और  स्टेट  गवर्नमेंट  के आदमी  लेकर  एक
 टीम  बनाइए  और  वह  वहां  जाकर  ओबजवं  करे  इसका  रिव्यू  करे  ।  जो  भी  करना  है  वह  अभी
 करना  है  ।  नहीं  एक  डिस्ट्रिक्ट  मुशिदाबाद  भागी  रथी  रीवर  के  इरोजन  की  वजह  से  खत्म  हो
 एबोलिश  हो  इसके  लिये  एक  टीम  आपको  वहां  पर  भेजनी

 मैं  यह  भी  बोलबा  चाहती  हूं  कि  मिनिस्टर  साहब  ने  टूरिज्म  के  लिये  जो  सब्सिडि  दी  उसके

 लिए  मैं  उनको  बधाई  देना  चाहती  हूं  ।  आपको  मालूम  है  कि  हमारी  स्टेट  में  दार्जिलिंग  एक  डिस्ट्रिक्ट
 है  जोकि  टूरिज्म  के  लिए  एक  बहुत  अच्छा  स्पोट  झारगम  डेवलपमेंट  बोर्ड  के आप  चेयरमेन  थे  जब
 आप  कंबिनट  मिनिस्टर  थे  बंगाल  में  श्री  सिद्धार्थ  शंकर  रे  की  मिनिस्ट्री  के  टाइम  में  और  सुन्दरवन
 डेवलपमेंट  बोर्ड  के  भी  चेयरमेन  लेकिन  अब  क्‍या  हुआ  वह  नान-फंक्शनल  हो  गये  हैं  और  कोई
 काम  नहीं  होता  उसका  कोई  डेवलपमेंट  नहीं  होता  है  ।  दाजिलिग  में  एक  आन्दोलन  पैदा  हुआ  मैं
 जी०  एन०  एल०  एफ०  के  मूवमेंट  को  सपोर्ट  नहीं  करती  हूं  और  मैंने  किलयर-कट  बोल  दिया  है  कि  बंगाल

 डिवाइड  नहीं  हो  सकता  मैं  जीः  एन०  एल०  एफ»  के  मूवमेंट  को  सपोर्ट  नहीं  करती  बंगाल  एक
 तो  हम  लोग  एक  यह  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  ने  भी  बताया  है  और  होम  मिनिस्टर  साहब

 ने  भी  बताया  है  लेकिन  बात  यह  है  कि  जी०  एन०  एल०  एफ०  का  मूवमेंट  क्‍यों  हुआ  ।  जो  हिल
 मेंट  कौंसिल  है  उसको  काम  नहीं  करने  स्टेट  गवनेमेंट  ने काम  नहीं  करने  दिया  !  झारगम  डेवलपमेंट
 बोर्ड  जो  वह  काम  नहीं  कर  रहा  है  ओर  सुन्दरबन  डेवलपमेंट  बोर्ड  जो  वह  भी  कोई  काम  नहीं
 कर  रहा  मैं  यह  भी  कहना  चाहती  हूं  कि  जो  सब्सिडि  आप  देते  उसका  प्रोपर  यूटीलाइजेशन  होना

 चाहिए  और  इसके  लिये  सेन्टर  की  एक  मोनीटरिंग  टीम  होनी  जो  मोनीटर  करके  देखे  कि  जो

 लोग  काम  नहीं  करते  उसकी  देखभाल  करने  के  लिये  अलग  से  पालिसी  इस  चीज  को  सेन्टर

 देखे  ।  काफी  स्टेट  गवनंमेंट्स  एक्टिव  हैं  और  मैं  स्टेट  गवर्नमेंट  के  खिलाफ  नहीं  बोलती  हूं  लेकिन  बात

 यह  है  कि  स्टेट  गवनंमैंट  पालीटिक्स  ज्यादा  करती  है  और  काम  नहीं  करती  पहले  काम  करे  और

 फिर  पालीटिक्स  तो  कोई  बात  नहीं  है  लेकिन  वहां  पर  पालीटिक्स  ज्यादा  होतो  है  और  काम  नहीं

 होता  है  ।  अपोजीशन  ने  वाक-आऊट  अपोजीशन  का  वाक-आऊट  करने  का  तरीका  क्‍या

 अपोजी  शन  गरीबी  दूर  करने  के  लिये  कोई  बात  नहीं  करता  अपोजीशन  की  तरफ  से  बेकारी  दूर  करने
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 |  कुमारी  समता  बनर्जो  |

 के  लिये  कोई  बात  नहीं  होती  है  और  वह  देश  आगे  ले  जाने  के  लिये  कोई  बात  नहीं  बोलता  है  और
 खाली  बोफर  चिल्लाता  बोफर  ही  इनका  घर  बोफर  ही  इनका  खाना  है  और  बोफर ही
 इनका  पीना  है  और  बोफर  ही  इनका  एक  ड्रोम  हो  गया  इसके  अलावा  यह  और  कुछ  अच्छी  बात

 नहीं  बोलता  लेकिन  हम  लोगों  को  ऐसा  नहीं  करना  चाहिये  |  जो  सच  बात  है  उसको  बोलना

 ३.00  भण०  प०

 कलकत्ता  पोर्ट  के  बारे  मे  मैं  एक  बात  बोलना  चाहती  कलकत्ता  पोर्ट  की  हालत  अभी  बहुत
 खराब  हो  गई  अगर  हम  लोग  उस  पर  ध्यान  नहीं  देंगे  तो  वह  सूख  जाएगा  और  कलकत्ता  पोट  पर

 कोई  जहाज  नहीं  आ  सकेगा  ।  इसीलिए  कलकत्ता  पोर्ट  ठीक  तरह  से  चले  इस  पर  मिनिस्टर  को
 सा  कुछ  करना  है  ।

 कलकत्ता  पोर्ट  के  चेअरमैन  ने  अभी  एक  स्टेटमेंट  दिया  जो  कि  बुरा  स्टेटमेट  तीन-चार  दिन

 पहले  कलकत्ता  पोर्ट  के  चेअरमैन  ने  गोली  चलवाया  जिसमें  तीन  आदमी  का  डेथ  हो  कसे  उन  तीन

 आदमियों  का  डेथ  हो  गया  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  उसके  बाद  जो  स्टेटमेंट  दिया  वह  रोंग  स्टेटमेंट
 दिया  ।  उसमें  कहा  कि  पोर्ट  की  लैंड  पर  जो  मस्जिद  है  उसको  हम  तोड़  देंगे  ।  मस्जिद
 को  तोड़  देना  ठीक  है  लेकिन  उसके  लिए  पहले  लोकल  Wo,  एम०  एल०  लोकल
 लोकल  कमेटी  से  बात  करके  फेसला  करना  प्रेशर  शोर  मचाकर  मरिजद

 तोड़ा  जाएगा  तो  ऐसी  चीज  से  ईसाई  का  आपस  में  द्रायट  हो  आप
 कलकत्ता  पोर्ट  के  चेभ  रमेन  को  कहिये  कि  वह  ऐसी  चीज  न  करे  ।  अगर  वह  ऐसी  चीज  करेगा  तो
 नल  रायट  हो  जाएगा  ।  ऐसी  चीज  वहा  नहीं  होना  चाहिये  ।  वहां  तोीन-चार  दिन  पहले  तीन  आदमियों  का
 डथ  हो  गया  ।  और  भी  लोगों  का  डेथ  हो  सकता  आप  ट्रांसपोर्ट  मिनिस्टर  साहब  से  बात  करके  ऐसा
 बन्दोबस्त  कीजिए  कि  ऐसी  बात  वह  न  करें  4

 मैं  ट्वन्टी  प्वाएंट  प्रगोग्राम  के  बारे  में  दो-चार  बातें  बोलना  चाहती  हूं  ।  यह  ट्वन्टी  प्वाइंट  प्रोग्राम
 सारी  स्टेट्स  में  आ  गया  है  और  काफी  स्टेट्स  में  अच्छे  रिजल्ट्स  मिले  ये  जो  आई०  आर०

 एन०.आर०  ई०  प्रोग्राम  हैं  य ेबहुत  अच्छे  लेकिन  इनके  लिए  जो  रुपया  सेनन्‍्ट्रल  गवरनंमेंट  दे

 रही  इस  रुपये  का  प्रोपर  यूटेलाइजेशन  नहीं  होता  है  ।  इसका  प्रोपर  यूटेलाइजेशन  होता  है  या  नहीं
 होता  है  इसको  देखने  के  लिए  आपको  मोनेटरिंग  स्कीम  बनाना  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिये  कि  इसका
 प्रोपर  यूटेलाइजेशन  हो  ।  मैं  और  स्टेट  के  बारे  में  तो  नहीं  लेकिन  एक  स्टेट  के  लिए  बोलती  हूं  कि  जो
 रुपया  सेन्ट्रल  गवनंमेन्ट  देती  है  उसका  वहां  प्रोपर  यूटेलाइजेशन  नहीं  होता  है  ।  हमको  मालूम  है  और  वहां
 हम  लोग  देखते  हैं  कि  वहां  जो  अपोजीशन  का  गवनंमेन्ट  वह  गवनंमेन्ट  जो  रुपया  सेन्ट्रल  गवनंमेन्ट
 देती  ह ैउसको  इलेक्शन  के  टाइम  पर  खर्च  करती  उस  रुपये  से  वह  गरीब  आदमियों  के  लिए  काम  नहीं
 करती  उस  रुपये  को  वह  पार्टी  देः  लिए  यूटेलाइज  करती  आपको  मालूम  है  कि  कई  महीने  पहले
 यहां  बोट  क्लब  पर  सी०  पी०  एम०  और  सी०  पी०  आई०  का  एक  रैली  हुआ  था  उसमें  बाहर  से  आदमी
 बे  ले  आये  थे  और  बहुत  सारे  आदमी  ले  आये  थे  और  उस  पर  बहुत  रुपया  खचं  किया  था  ।  कप  खर्च
 किया  था  ?  ट्वन्टी  प्वाइंट  प्रोग्राम  का  जो  फंड  है  वह  गरीबों  के  लिए  तो  खर्च  नहीं  किया  वह  पार्टी
 मीटिंग  के  लिए  ख्च  किया  वह  फंड  वे  लोग  इलेक्शन  में  खर्च  करते  इस  पर  आपको  ध्यान  देना

 चाहिये  ।
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 मैं  त्रिपुरा  के  बारे  में  भी  बोलना  चाहती  हूं  क्योंकि  इस  हाऊस  में  त्रिपुरा  का  कोई  कांग्रेस  का
 मेम्बर  नहीं  सी०  पी०  एम०  के  लोग  हैं  और  वे  चूंकि  यहां  कांग्रेस  पावर  में  इसलिए  वे

 के  बारे  में  नहीं  बोलेंगे  ।  मैं  अपनी  पार्टी  को  बधाई  देना  चाहती  हूं  कि  वह  वहां  बाई  इलेक्र.न  में  आठ

 हजार  वोटों  से  जीती  लेकिन  वहां  चुनाव  में  सी०  पी०  एम०  के  लोगों  ने  वाक  आऊट  उन्होंने
 इसलिए  वाक  आऊट  किया  क्‍योंकि  वे  जानते  थे  कि  वे  जीतेंगे  जब  वे  पावर  में  होते  हैं  तो  वे  इलेक्शन
 में  मेनुपुलेट  करते  हैं  लेकिन  पावर  से  हट  जाने  पर  वे  चुनाव  से  भाग  जाते  हैं  ।  त्रिपुरा  की  जनता  ने  जो  राय
 दी  है  उसको  अब  वे  लोग  मानते  नहीं  हैं  ।  उनके  इस  एटीच्यूड  को  हम  लोग  कंडेम  करते

 मैं  त्रिपुरा  के  बारे  में  कहना  चाहती  हूं  कि  त्रिपुरा  में  कम्युनिकेशन  अच्छा  नहीं  त्रिपुरा  में  एक

 ट्रेन  लाईन  नहीं  एक  ट्रेन  लाईन  देने  का  प्राइम  मिनिस्टर  ने  वायदा  किया  त्रिपुरा  एक  पिछड़ा  हुआ
 क्षेत्र  हे  और  इसके  लिए  वहां  की  राज्य  सरकार  से  बातचीत  करके  विशेष  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता

 इसकी  तरफ  विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 इसी  तरह  से  महिलाओं  की  तरफ  भी  विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  औरतों  के  लिए
 नौकरियों  में  कम  अवसर  हैं  ।  इन्दिरा  जी  ने  आई०  एल०  ओ०  कवेन्शन  188  पास  करके  यह  किया

 इक्वल  रःइट  आफ  वेजेज  फार  विमन  उन्होंने  लेकिन  अभी  हमारे  यहां  महिलाओं  के  लिए  रोजगार
 के  लिए  इक्वल  अपार्चुनिटीज  नहीं  महिलाओं  को  रोजगार  के  बराबर  अवसर  प्रदान  करने  की
 आवश्यकता  है  ।  ह

 ह

 एक  बात  पियरलैस  के  बारे  में  कहना  चाहती  हूं  ।  इसके  पास  जनता  का  बहुत  पैसा  जमा  है  जो
 कि  वहां  से  डाइवर्ट  करके  दूसरे  कामों  में  लगा  दिया  जाता  है  ।  इस  जनਂ  के  पंसे  का  प्रोटक्शन  करने  के

 लिए  आपके  पास  क्‍या  इन्तजाम  इस  तरह  की  कई  फाइनांशल  प्राइवेट  इन्टीट्यूशंस  हैं  जिनके  पास
 जनता  का  काफी  पैसा  जमा  जनता  को  उनका  पैंसा  वापिस  नहीं  मिलता  ये  लोग  पब्लिक  को  चीट
 करते  इनके  ऊपर  सख्त  रेस्ट्रीवशन  लगाने  की  आवश्यकता  है।इस  ओर  सरकार  को  ध्यान  देना

 चाहिये  ।

 आज  कीमतें  बहुत  अधिक  बढ़  रही  इस  ओर  भी  सरकार  को  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 कन्ज्यूमर  प्रोटेक्शन  एक्ट  है  और  भी  सरकार  काफी  काम  कर  रही  लेकिन  उसका  लाभ  जनता  को  नहीं
 मिल  पा  रहा  है  ।  जिस  चीज  की  कीमत  एक  बार  बढ़  जाती  है  तो  फिर  वह  कम  नहीं  होती  ।  अगर  किसी
 चीज  का  भाव  एक  रुपए  से  दो  रुपये  हो  जाता  है  तो  फिर  वह  दो  रुपये  ही  रहता  कभी  कम  नहीं

 इस  बारे  भी  में  आप  लोगों  को  देखना  नहीं  तो  जनता  को  बहुत  परेशानी  उठानी  पड़  रही
 फेयरप्राइंस  शाप्स  पर  भी  निगरानी  रखने  की  आवश्यकता  वहां  पर  भी  हर  दुकान  पर  अलग  भाव

 होता  है  ।  इसके  लिए  रेट  लिस्ट  आवश्यक  कर  देनी  ताकि  ये  लोग  जनता  को  एक्सप्लाइट  न
 कर  सके  ।

 पोलीटिकल  पार्टीज  पर  भी  नजर  रखने  की  जरूरत  कुछ  पार्टियों  ने  काफी  पँंसा  जमा  कर
 लिया  है  ।  सी०  पीਂ  एम०  का  दस  साल  पहले  एक  छोटा  सा  आफिस  हुआ  करता  लेकिन  अब  हम
 देखते  हैं  कि उसके  पास  100  करोड़  रुपया  यह  पैसा  कहां  से  आता  आसमान  से  टपकता  है  या
 लाटरी  से  आता  इतना  रुपया  कंसेਂ  बनाया  जाता  इसको  इसको  देखिये  कि  पैसे  का
 क्लीयरेंस  है  या  अगर  इसके  ऊपर  नजर  नहीं  रखी  गयी  तो  गरीब  आदमी  तो  गरीब  होता

 वह  गरीब  ही  रहेगा  और  पोलीटिकल  पार्टियों  के  पास  काफी  पैसा  जमा  हो  जिससे  ये  लोग  पैसे

 की  राजनीति  शुरू  कर  इसको  अवश्य  देखने  की  जरूरत  है  ।

 इतना  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  और  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके
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 लिए  धन्यवाद  देती  हूं  ।

 श्री  इिग्विजय  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 तथा  कुछ  ठोस  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 3.10  मण्प्प०

 [  श्री  एन०  बेंकट  रत्मन्न  पोठासोन  हुए  ]

 मुझे  जिसके  बारे  में  अत्यधिक  चिन्ता  है  और  जिसके  बारे  में  मैं  सदस्थों  का  समर्थन

 चाहता  वह  विषय  पसर्वार  नियोजन  से  सम्बद्ध  मैं  उसके  बारे  में  पहले  भी  कह  चुका  हूं  तथा  पुनः
 कहेना  चाहूंगा  तथा  मुझे  आशा  हैं  कि  अगले  सप्ताह  नियम  184  अथवा  193  के  अधीन  परिवार
 जन के  बारे  में  चर्चा  की  जाएगी  और  वह  इसे  प्रोत्साहन  दिये  जाने  और  हतोत्साहित  जाने  के
 बारे  में  वर्ष  1980  से  लेकर  किसी  भी  वित्त  विधेयक  में  प्रोत्साहन  अथवा  हतोत्साहन  के  लिए  कोई
 अतिरिक्त  प्रावधान  नहीं  किया  गया  यहां  हर  कोई  गरीबी  और  गरीबों  की  परेशानियों
 की  बात  तो  करता  है  किन्तु  हममें  से  बहुत  कम  लोग  इस  बात  को  दृढ़ता  से  कह  पाते  हैं  कि  जन्म  दर
 घटाने  बिना  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  हमारा  लक्ष्य  है  कि  हमारी  जन्म  दर  एक  दम्पति  के
 पीछे  एक  रहे  अर्थात्‌  एक  महिला  जनन  क्षमता  वाली  केवल  एक  ही  कन्या  उत्पन्न  करे  और  इस  लक्ष्य
 को  2000  ईसवी  तक  पूरा  किया  जाना  था  ।  अब  यह  कहा  गया  है  कि  यह  लक्ष्य  और  अगले  15  वर्षों
 तक  नहीं  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  और  यदि  यह  लक्ष्य  पूरा  भी  हो  सका  तो  सन्‌  2015  तक  पूरा  हो
 सकेगा  जिसका  अर्थ  है  कि  हमारी  जनसंख्या  प्रत्याशित  जनसंख्या  स ेअधिक  होगी  ।  इसलिए  इस  काय॑क्रम
 को  और  अधिक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कुछ  और  किया  जाना  चाहिये  था  ।

 दूसरी  बात  गुजरात  से  सम्बद्ध  है  जहां  से  में  निर्वाचित  होकर  आया  हूं  और  मैं  देखता  हूं  कि

 गुजरात  तथा  राजस्थान  की  स्थिति  में  कोई  अन्तर  नहीं  देश  में  दो सबसे  अधिक  सूखा  पीड़ित  इलाके

 हैं  जहां  गत  तोन  या  चार  वर्षों  से  भयंकर  सूख  की  स्थिति  बनी  हुई  खंभात  की  खाड़ी  के  पार  नवग्रांव
 में  नमंदा  बांध  से  पाइप  लाइनों  के  माध्यम  से  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विशेष  प्रस्ताव  भेजा  गया
 था  और  एक  नैटवर्क  बनाने  को  कहा  गया  था  जिससे  कि  सौराष्ट्र  के  अधिक-से-अधिक  नगरों  और  गांवों

 जो  अत्यधिक  एकान्तिक  तथा  अधं-मरुभृमि  क्षेत्र  में  पानी  उपलब्ध  कराया  जा  वह  प्रस्ताव
 इस  समय  वित्त  मंत्रालय  के  आधथिक  काये  विभाग  के  पास  पड़ा  हुआ  है  तथा  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है
 कि  यह  प्रस्ताव  कार्यान्वित  हो  यह  हिसाब  लगाया  गया  है  कि  इस  परियोजना  पर  जो  धन  लगाया
 जायेगा  उसे  खंभात  की  खाड़ी  से  होकर  बनाये  गये  पुल  पर  मार्ग  कर  लगाकर  वसूल  किया  जा  सकता

 इस  कर  से  प्राप्त  आय  से  इस  परियोजना  में  लगाई  गई  राशि  की  पूर्ति  की  जा  सकती

 मुख्य  बजट  पर  बोलते  समय  मैंने  कुछेक  प्रस्ताव  रखे  थे  ओर  किसानों  तथा  कृषकों  को  कुछ
 प्रोत्साहन  देने  का  सुझाव  दिया  था  जो  अपनी  पूंजी  खेती  में  लगा  देते  यह  प्रोत्साहन  इस  रूप  में  हो
 सकता  था  कि  यदि  कोई  किसान  अपने  खेत  पर  कोई  घन  खचं  करता  है  तो  यदि  उसने  कोई  राशि
 ध्यय  की  है  उसे  उसकी  आय  से  समायोजित  किया  इस  व्यय  राशि  सीमा  निर्धारित  की
 जा  सकती  है  अथवा  ये  कहिये  कि  50,000  रुपये  की  राशि  को  समायोजित  किग्रा  जायगा  जो  उसने  नए
 ट्यूब  बेल  लगाने  पर  व्यय  की  हो  ।  यह  वित्त  मंत्रालय  पर  निर्भर  करता  है  और  जहां  आप  इस  वित्त
 विधेयक  के  अन्तगंत  इन  नये  प्रस्तावों  में  अनेक  रियायतें  दे  रहे  मेरा  सुझाव  है  कि  उसमें  उपरोक्त

 सुझाव  भी  शामिल  कर  लिया  जाये  ।
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 अन्त  जबकि  समय  थोड़ा  रह  गया  मैं  वित्त  मंत्री  जो  इस  समय  यहां  उपस्थित  नहीं
 पयंटन  उद्योग  को  उत्कृष्ट  और  अत्यधिक  प्रभावशाली  रियायतें  देने  के  लिए  बधाई  देता  आपने

 कालीन  भाषण  में  उन्होंने  इस  पयंटन  उद्योग  के  महत्व  का  हवाला  देते  हुए  कहा  था  कि  इस  उद्योग
 का  महत्व  कंवल  इसलिए  नहीं  है  कि  इसके  कारण  रोजगार  के  अनेक  अवसर  सुलभ  होते  हैं  अपितु
 लिए  भी  है  कि  इससे  बहुत  सारी  विदेशी  मुद्रा  अजित  होती  दी  गई  विभिन्‍न  रियायतों  में  से  मूलतः
 चार  रियायतें  बहुत  ही  समुचित  तथा  साथंक  हैं  तथा  इनसे  नि:सन्देह  पर्यटन  उद्योग  को  प्रोत्साहन
 मिलेगा  ।  जबकि  हम  इस  विषय  पर  चर्चा  कर  रहे  मैं  पयंटन  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कुछ  सुझाव
 और  देना  चाहूंगा  ।  इनमें  से  एक  सुझाव  यह  है  कि  मैंने  इस  बात  की  प्रशंसा  की  थी  जिसके  अन्त्गंत  एक

 दो  सितारा  तथा  तीन  सितारा  किस्म  के  छोटे  होटल  बनाने  के  लिए  ऋण  लेने  वालों  को  और
 अर्धिक  ब्याज  के  रूप  में  राज  सहायता  देने  का  प्रावधान  हम  चार  सितारा  अथवा  पांच  सितारा

 होटलों  की  बात  नहीं  कर  रहे  ऋण  पर  ब्याज  के  रूप  में  राज  सहायता  इस  समय  एक  प्रतिंशत  है
 और  उन्होंने  घोषणा  की  है  कि  इसे  बढ़ाकर  तीन  प्रतिशत  कर  दिया  लेकिन  पूर्ण  रूप  से  पर्यटन
 का  मूल  ढांचा  मुफस्सिल  क्षेत्रों  में  इन  छोटे  होटलों  के  फैलाव  पर  निभंर  करता  है  और  वहां  इनकी  जरूरत
 भी  है  और  वहां  पर  और  अधिक  रियायतें  देनी  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  से  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  तीन  प्रतिशत  की  बजाय  क्‍यों  न  इसे  बढ़ांकर  पांच  प्रतिशत  अथवा  भारतीय  रिजवं  बैक
 द्वारा  निर्धारित  ब्याज  दरका  पचास  प्रतिशत्त  इनमें  से  जो  भी  अधिक  कर  दिया  जाये  ।  यह  एक  विशेष

 है  ।

 दूसरे  हमें  इस  पर  कर  देना  पड़ता  पर्यटन  विदेशी  पर्यटकों  के  आगमन  पर  अत्यधिक  निभंर
 करता  है  ।  वे  ही  हमारे  लिए  विदेशी  मुद्रा  लाते  इसलिये  इस  देश  में  उनंके  घूमने  फिरने  को  और
 अधिक  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  हमें  कुछ  कर  लाभ  देने  चाहिए  ।  होटलों  को  चलाने  के  लिए  सामान
 के  आयात  पर  होटलों  को  आयात  शुल्क  में  रियायतें  दी  गई  यही  रियायतें  परिवहवन  डिविजन
 अर्थात  मोटर  विशेषकर  डीजल  इंजन  का  उपयोग  करमे  वाली  गाड़ियों  को  दी  जानी
 चाहिए  ।  इन  डीजल  की  बसों  तथा  कारों  को  चलाने  के  लिए  यदि  वे  वातानुकूल  सम्बन्धी  सामान  आऑयांत
 करते  हैं  ती  हमें  उन्हें  वही  चालीस  प्रतिशत  आयात  शुल्क  का  लाभ  देता  चाहिये  ।

 इन  कुछ  सुझावों  के  साथ  संशोधित  विधेयक  के  लिए  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय  की  प्रशंसा
 करता

 ]
 भरी  श्रज्नोज  कुरेशी  :  सभापंति  मैं  वित्त  विधेयक  बिल  का  संमंर्थन  करने  के  लिए

 खड़ा  हुआ  हूं  ।  ऐसा  करते  समय  मुझे  सारे  देश  में  वह  गूंज  सुनाई  दे  रही  है  जो  अभी  चार  दिन  पहले  ही
 मद्रास  में  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  के  सेशन  में  जो  प्रस्ताव  पास  हुआ  देश  में  गरीबी  हटाने  की
 बात  जिसमें  कही  गई  है  ;  हमें  याद  है  कि लगभग  17  साल  पहले  इस  देश  में  देश  की  एकमात्र  नेता  ही
 नहीं  बालक  दुनिया  की  सारी  दुखी  और  पीड़ित  मानवता  की  नेता  इन्दिरा  गांधी  ने  एक  आवाज  उठाई
 थी  गरीबी  हटाओ  ।  यह  एक  एक  कार्यक्रम  देश  को  दिया  देश  के  कुछ  स्वार्थी  तत्वों  म ेऔर
 कुछ  अपने  साथियों  ने  यह  आवाज  दी  कि  इन्दिरा  हटाओ  ओभोर  उन्होंने  इस  निर्णय  को  देश  की  जनता
 पर  छोड़  दिया  कि  उन्हें  गरोबी  हटाना  मंजूर  है  या  इन्दिरा  गांधी  को  हृष्टाना  मंजूर  इन्दिरा  जी  को
 तब  सारे  देश  के  अन्दर  भारी  समर्थन  मिला  ओर  स्वार्थी  तत्वों  का  सवंनाश  देश  के  अन्दर  हो  गया  ।  आज
 भी  लगभग  वही  हालत  है  ।  कुछ  देशद्रोहो  तत्व  हैं  भौर  कुछ  लोग  हैं
 जो  हमारे  बर्तमान  प्रधानमन्त्री  राजीव  गांधी  के  साथ  थे  और  आज  भ्रधान  मन्‍्त्री  ने  देश  के  अन्दर  जमता
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 का  नया  आह्वान  किया  एक  नया  कार्यक्रम  दिया  है  कि  गरीबी  के  साथ-साथ  बेकारी  तो  यह
 तत्व  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  राजीव  गांधी  लेकिन  मुझे  यकीन  है  कि  इतिहास  फिर  अपने  आपको

 दोहरायेगा  और  भारत  की  जनता  एक  बार  फिर  अपना  निर्णय  देगी  कि  उन्हें  राजीव  गरीबी

 हटाना  मंजूर  उसके  बाद  इन  तत्वों  की  फिर  वही  जगह  कूड़ा  जो
 आज  से  17  साल  पहले  उनकी  हुई  थी  ।  उसके  अलावा  इन्हें  कोई  दूसरी  जगह  नहीं  मिलेगी  ।

 सभापति  मैं  फाइनेंस  बिल  का  समर्थन  करते  हुए  आपका  ध्यान  देश  के  पिछड़े  राज्यों
 की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जिसमें  मध्य  प्रदेश  भी  शामिल  आपने  ऐसे  राज्यों  के  विकास  के  लिए
 अभी  तक  अधिक  सहायता  नहीं  दी  है  और  न  वहां  पब्लिक  संक्‍टर  में  इन्डस्ट्रीज  स्थापित  की  हमारे
 यहां  आदिवासियों  और  पिछड़े  लोगों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  जिनमें  बेरोजगारी  और  भूख
 की  समस्या  विकराल  रूप  धारण  किये  हुए  हैं  और  ऐसे  इलाकों  की  ओर  खास  तथज्जह  दिए  जाने  की
 आवश्यकता  है  ।  यहां  मैं  अपनी  पालियामैंटरी  कांसटीटूऐंसी  सतना  का  भी  जिक्र  करना  चाहूंगा  जहां  के
 लोग  सदियों  से  ग्ुरवत  और  सामन्तवाद  का  शिकार  रहे  आज  भी  कोई  बड़ी
 इन्डस्ट्री  आपने  उस  इलाके  में  कायम  नहीं  की  वहां  आज  भी  लाखों  लोग  बेकार  आजादी  के  सूरज
 की  किरणें  आज  तक  उन  अंधेरे  इलाकों  में  पूरी  तरह  नहीं  पहुंच  पायी  मैं  चाहृंगा  कि  सरकार  इस
 तरफ  ध्यान  दे  और  सतना  क्षेत्र  में  कोई  बड़ी  इं  डस्ट्री  स्थापित  करने  की  योजना  बनाये  ताकि  वहां  के  लोगों
 की  गुरवत  दूर  हो  सके  ।

 इसी  के  साथ-साथ  चित्रकूट  भौर  मैयर  जैसे  इलाके  भी  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  पड़ते  हैं  जहां  हर
 साल  हजारों  की  संख्या  में  देश  और  विदेश  से  टूरिस्ट्स  आते  हैं  ।  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  मेरे  बार-बार
 कहने  के  बावजूद  आज  तक  चित्रकूट  और  मैयर  जैसे  स्थान  के  लिए  कोई  पायलट  प्रोजैक्ट  नहीं  बनाया

 कोई  टूरिज्म  इन्डस्ट्री  नहीं  स्थापित  की  गई  ।  इन  स्थानों  की  धर्म  और  कल्चर
 के  साथ  गहरा  सम्बन्ध  है  और  इनका  बहुत  पुराना  इतिहास  है  ।  इन  स्थानों  में  लाखों  लोग  बड़ी  श्रद्धा  से
 हर  साल  आते  हैं  ।  इतना  ही  उन  स्थानों  पर  कोई  आधुनिक  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई
 हैं  जिससे  वहां  आने  वाले  श्रद्धालुओं  को  बहुत  कष्ट  उठाने  पड़ते  मैं  यहां  आपके  माध्यम  से  एक  बार
 फिर  मांग  करूंगा  कि  सरकार  ऐसे  स्थानों  की  ओर  तुरन्त  ध्यान  और  उनके  लिए  पायलट  प्रोजैक्ट  या

 टूरिस्ट  प्रोजेैक्ट्स  बनाये  ।

 सभापति  मैं  पिछले  तीन  सालों  से  लगातार  मांग  करता  आ  रहा  हूं  कि  सतना  में  टी०वी ०
 का  एक  रिले  स्टेशन  स्थापित  किया  आज  हमारे  मंत्री  जो  यहां  बंठे  हुए  जब  वे  इस  विभाग  के
 मंत्री  थे  तो  आपने  हमें  आश्वासन  दिया  था  और  उसके  बाद  हर  साल  यहां  पर  कहा  गया  कि  वतंमान
 वर्ष  में  हम  वहां  टी०वी०  रिले  सैन्टर  अवश्य  स्थापित  करने  की  कोशिश  करेंगे  परन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  है
 कि  आपका  वह  वायदा  अधूरा  ही  खोश्वला  ही  जो  आज  तक  पुरा  नहीं  हो  मैं  मांग  करता

 हूं  कि  इस  वर्ष  आप  सतना  में  एक  टी०वी०  रिले  स्टेशन  अवश्य  स्थापित  करायें  अन्यथा  वहां  के  लोगों  में
 इस  कारण  जो  रोष  बेचनी  अशान्ति  वह  हमारे  कन्ट्रोल  के  बाहर  हो

 हमारे  इलाके  में  टाटा  और  बिरला  की  कई  सीमेंट  फैक्टरियां  है ंऔर  आपने  इस  बार  सीमेंट
 फंक्टरियों  को  कई  तरह  की  रियायतें  प्रदान  की  आसानियां  दी  दिये  हैं  लेकिन  हमारा
 दुर्भाग्य  है  कि  बार-बार  कहने  के  बावजूद  आज  तक  किसी  ने  यह  देखने  की  कोशिश  नहीं  की  कि  इन
 सीमेंट  फैक्टरियों  के  मैनेजमेंट  द्वारा  वहां  के  लोगों  का किस  तरह  से  शोषण  किया  जाता  है  ।  किसी  ने
 भाज  ठक  कोशिश  नहीं  की  कि  इन  सीमेंट  फैक्टरियों  के  द्वारा  उस  इलाके  में  जो  पौल्यूशन  हो  रहा
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 उसे  रोका  जा  सके  ।  आप  मैयर  और  कंमोर  के  इलाके  में  जायें  तो  वहां  20-20  मील  दूर  तक

 आपको  इसका  प्रभाव  दिखाई  देगा  ।  पौल्यूशन  के  कारण  वहां  आसपास  की  फसलें  हर  साल  बर्बाद  हो
 जाती  वहां  के  इंसान  और  सारा  वातावरण  सब  कुछ  बर्बाद  हो  गया  उस  सीमेंट
 फैक्टरियों  से  निकलने  वाले  मिट्टी  और  पौल्यूशन  को  रोकने  की  आज  तक  कोई  कोशिश  नहीं
 की  मैं  मांग  करता  हूं  कि  इन  सीमेंट  फैक्टरियों  पर  आप  अपनी  गिरफ्त  जरा  सख्त  कीजिये  और

 उन्हें  एन्टी  पोल्यूशन  मेंयस  अपनाने  के  लिये  मजबूर  कीजिये  ताकि  उस  क्षेत्र  को  बर्बाद  होने  से  रोका
 जा  सके  ।

 सभापति  इस  हालात  में  जबकि  हम  इस  डिफेंस  बिल  का  समथंन  कर  रहे  आज  हमारे
 देश  की  सीमाओं  पर  बड़े  खतरे  हैं  |  चीन  और  गल्फ  कंट्रीज  के  अन्दर  जो  लड़ाई  हो  रही
 रही  इंडिषघन  ओंशन  के  जो  हालात  वे  सब  के  सब  हमारे  चिन्ता  का  बायस  बने  हुए  हैं  ।  मैं  चाहूंगा
 सरकार  इस  तरफ  खास  ध्यान  हालांकि  हमारे  देश  के  अन्दर  इस  सम्बन्ध  में  हमारी  जो  नीति
 उसमें  हमने  डिफेंस  मिनिस्ट्री  को  काफी  फंण्ड्स  दिये  काफी  छूट  दी  लेकिन  एक  बात  हमारे  देश
 के  अन्दर  कही  जा  रही  सुनने  में  आ  रही  है  कि  डिफेंस  की  हमारी  जो  लेबोरेट्रीज  डिफेंस  के  हमारे
 जो  विभाग  उनके  अन्दर  टेक्नोलौजी  एण्ड  इंडक्शन  एट  द  लेबोरेद्री  ये  ऐसे  बड़े
 फ्रेजेज  जो  बार-बार  सुनने  में  आते  हैं  और  यह  वात  कही  जाती  है  कि  हम  लेटेस्ट  टैक्नौलौजी

 यू०एस०ए०  अमरीका से  प्राप्त  करने  जा  रहे  ऐसी  टैक्‍्नौलौजी  जो  संसार  में  कहीं  उपलब्ध

 नहीं  मैं  सरकार  से  मांग  करना  चाहूंगा  कि  भगवान  के  लिये  हमारी  डिफेंस  की  लेबोरेट्रीज  को  इस
 अमरीकन  एन्थ्यूज  से  बचाया  क्‍यों  अगर  एक  बार  अमरीकन  वहां  दाखिल  हो  तो
 फिर  हम  संसार  में  सिफे  अमरीका  के  ऊपर  डिपेंड  करने  के  अलावा  और  किसी  काबिल  नहीं  रह  पायेंगे
 और  जबकि  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  इस  साल  हमने  बहुत  सी  टैक्नौलौजी  अमरीका  से  लेकिन

 हमको  वह  टेक्नौलौजी  नहीं  मिल  पाई  ।  मिसाल  के  तौर  पर  मैन्यूफंक्चर  आफ  कम्पोजिट  मेंटीरियल  के
 सम्बन्ध  में  सुपर  पसुपर  लाइट  अलाइज  एण्ड  जो  कि  लाइट  कम्बंट  एअरक्राफ्ट  बनाते  के
 काम  आती  हमने  अमरीका  से  अमरीका  ने  हमको  देने  से  मंना  कर  बल्कि  खुले  रूप  से
 मना  कर  दिया  और  यह  टैक्नौलौजी  हमको  नहीं  दी  ।  उसके  बाद  भी  हमने  उनसे  मांगी

 :
 हम  उनसे  मांग  रहे  हैं  |  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहूंगा  कि  जिस  लेटेस्ट  टैक्‍्नोलौजी  की  हम  उनसे  मांग  कर

 रहे  हैं  कया  हम  लाइट  कम्बंट  एयरक्राफ्ट  बनाने  में  उसका  इस्तेमाल  कर  जो  टैक्नोलीजी  आपको
 मिलने  वाली  क्या  वह  आपको  एल०सी०ए०  बनाने  में  फायदा  या  नहीं  देगी  ?  इस  बात  का
 अध्ययन  करना  पूरी  तरह  जरूरी'है  ।  इसी  तरह  जी  ०टी  ०एक्स०  जो  जी०टी  ०  एक्स  ०  टरबाइन  रिसचे
 एस्टा०  बेंगलौर  द्वारा  बनाये  जा  रहे  मैं  पूछना  चाहूंगा  कि उनका  जो  आब्जैक्ट  जो  आदर्श  था  कि
 उसके  अन्दर  कम  से  कम  200  किलोग्राम  वजन  हमें  कम  करना  तब  जाकर  वे  इंजन  आपके  काम  आ
 पाएंगे  क्योंकि  अगर  थ्स्ट  टू  वेट  रेश्यो  के अनुसार  200  कि०ग्रा०  वजन  उनका  आपने  कम  नहीं
 तो  बह  आपके  लिये  किसी  काम  के  नही  होंगे  और  आज  के  आधुनिक  युग  में  आप  उनका  इस्तेमाल  नहीं
 कर  पाएंगे  ।

 मैं  पूछना  चाहूंगा  सरकार  से  कि  इस  दिशा  में  क्या  काम  हुआ  है  और  200  कि०प्रा०  वजन
 कम  करने  के  लिये  कया  प्रगति  अब  तक  हमने  की  है  ।  इसी  तरह  से  एक  बात  की  ओर  मैं  आपका
 ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  अमरीका  से  जो  बात  हो  रही  टाइगर  शा्क  एयरक्राफ्ट  के  संबंध
 में  और  वह  हमें  इन  विमानों  को  देना  चाहता  उनको  अमरीका  के  अलाइड  ग्रुप  के  बहुत  से
 दोस्त  मुल्क  नहीं  खरीद  रहे  हैं  और  उन्होंने  इनको  खरीदने  से  मंग्रा  कर  दिया  इन  विमावों  का
 हमारे  यहां  क्या  उपयोग  सरकार  को  दुबारः  इस  पर  अध्ययन  करना  चाहिए  और  इस  पर
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 [  भरी  श्रजीज  कुरेशी  ]
 ध्यान  देना

 हमने  बार-बार  डा०  जो  हमारे  एडबाइजर  उनकी  जवान  से  किः

 हमारी  जो  डिफेंस  मिनिस्ट्री  की  लेबोरेट्रोज  उनमें  लीफ  फ्राग  टैक्‍्नोलौजी  अपनाई  यानी  दूसरों
 की  टैक्नोलौजी  जल्दी  से  एडॉप्ट  कर  के  अपनी  लैज्ञ  में  उनके  ऊपर  काम  खुद  भारत
 के  अन्दर  उन  चीजों  का  निर्माण  किया  जाये  ।  लेकिन  एक  तरफ  हम  इस  लीफ  फ्राग  टेक्नोलौजी  की  बात

 सुनटे  हैं  और  दूसरी  ओर  लेटेस्ट  टैक्नोलौजी  इम्पोर्ट  करने  की  बात  करते  फारेन  टैक्नोलौजी  का
 का  इंडक्शन  एट  दि  लेबोरेटरी  लेबल  की  बात  करते  मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  डा०  अरुणाचलम  जो
 डिफंन्स  मिनिस्ट्री  के  बड़े  साइन्टिस्ट  आफिसर  उन्होंने  जो  लीप  फ्राग  टैक्‍्नोलौजी  की  बात  बार-बार

 कही  वह  कहां  तक  पूरी  हुई  है  और  इसको  पूरा  करने  में  क्या  हम  लोग  सफल  नहीं  हो  पा

 रहे  हैं  ?

 इसी  तरह  हमारी  आडिनेंस  फैक्टरी  और  डिफंस  रिसच्च  विंग  ने  महत्वपूर्ण  काम  किये  हमको
 उन  पर  गवं  है  और  हर  व्यक्ति  प्राउड  करता  है  कि  हमारे  विंग  ने  अच्छे  काम  किये  हैं  लेकिन  क्‍या
 कारण  है  कि  पिछले  वर्ष  आड्डिनेंस  फैक्टरी  को  जो  680  करोड़  रुपये  दिये  गये  थे  उसमें  से  वह  254

 करोड़  रुपयों  का  ही  उपयोग  कर  पाये  और  बाकी  का  इस्तेमाल  नहीं  कर  पाये  ?  इस  तरफ  सरकार  को
 ध्यान  देना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  डिफेंस  रिसर्च  विग  का  भी  25  परसेंट  रुपया  वह  खं  नहीं  कर  वह  लैप्स  हो
 यह  चिता  की  बात  है  और  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  और  इसके  कारणों  से सदन  को  अवगत

 कराना  चाहिए  ।

 हमने  रशियन  टैंक  लिये  हैं  ।  उसके  बारे  में  सरकार  की  तरफ  से  घोषणा  की  गई  है  कि
 50  परसैंट  उनके  इक्विपंमैंट  प्राइवेट  इंडस्ट्री  द्वारा  भारत  में  बनाकर  पूरे  किये  जाएंगे  और  ये  50  परसेंट
 इक्विपमैंट  उस  टैंक  की  आवश्यकता  को  पूरी  जहां  तक  इनके  भारत  में  बनने  का  सवाल
 भारत  में  इंडस्ट्रियल  विकास  की  बात  भारत  में  इनके  बनने  को  बात  मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति  -

 नहीं  लेकिन  50  परसेंट  सामान  जो  इन  टंकों  का  भारत  में  बनेगा  ।  आपको  इस  बारे  में  पूरी-पूरी
 एतिहात  बरतनी  वरना  ऐसे  तत्व  यहां  पर  हैं  जो  रूस  के  खिलाफ  हैं  और  यहां  पर  सैबोटेज  कर
 सकते  हैं  और  उससे  टैंक  की  क्वालिटी  खराब  हो  सकती  टंक  पूरी  तरह  काम  नहीं  कर  सकेंगे  ।  क्योंकि
 वे  रशियन  टैंक  इसलिये  इसमें  पूरी  सावधानी  बरतने  की  जरूरत  है  ।  भारत  में  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं
 जो  रशिया  को  पसन्द  नहीं  उसमें  खराबी  कर  सकते  इसलिये  इसमें  पुरी  सावधानी  बरतने  की
 जरूरत

 इसी  प्रकार  से  जो  डिफेंस  और  रिसचं  डंवलपमैंट  विंग  द्वारा  सिविलियन्स  को  कम्युनिकेशन
 सिस्टम  सप्लाई  करने  की  बात  कही  गई  मैं  उसको  सपोर्ट  करता  हूं  और  उनकी  पूरी  सराहना  करता

 हूं  और  चाहूंगा  कि सरकार  इस  तरफ  ओर  अधिक  ध्यान  दे  और  यह  रिसर्च  विंग  सिविल  पौपूलेशन
 के  द्वारा  काम  पूरा  करे  ताकि  देश  के  आम  नागरिक  को  अच्छी  क्वालिटी  के  इक्विपमैंट  मिल

 हमने  इस  देश  में  गरीबों  की  बार-बार  बात  कही  चाहे  वह  इंडियन  फिशरीज  को  डैवलप
 करने  की  बात  हो  चाहे  मैरीन  फिशरीज  की  बात  हो  ।  अब  से  कुछ  वर्ष  पहले  हरेक  राज्य  में  स्टेट
 रीज  डवलपमैंट  कार्पोरोशन  बनाई  गई  सारे  भारतवर्ष  में  हमने  उनका  गठन  किया  मैं  मध्यप्रदेश
 का  उदाहरण  देना  मध्य  प्रदेश  की  फिशरीज  ढेवलपमैंट  कार्पोरेशन  का  अध्यक्ष  होने  का  मुझे
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 सोभाग्य  प्राप्त  हुआ  जिस  वक्‍त  मैं  वहां  अध्यक्ष  था  उस  समय  प्राइवेट  कन्ट्रैक्ट्स  और
 मेन  को  हमने  वहां  पूरी  तरह  इलिमिनेट  कर  दिया  मछेरों  और  मार्कट  के  बीच  कोई  प्राइवेट
 कन्ट्रैक्टर  या  मिडिल  मैन  नहीं  रहा  था  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  पिछले  दिनों  एक  आई०ए०एस०
 के  आफिसर  जो  उस  विभाग  के  संक्रेटरी  थे  और  एक  दूसरे  आई०ए०एस०  आफिसर  जो  मैनेजिंग
 डायरेक्टर  हैं  उन्होंने  व्यक्तिगत  स्वार्थों  की  बुनियाद  पर  सारी  कार्पोरेशन  को  बर्बाद  कर  दिया  और

 दुबारा  इस  पूरी  कार्पोरेशन  को  व्यापारी  और  ठेकेदारों  के  हवाले  कर  दिया  और  कांद्रैक्ट्स  को
 रेशन  के  सिर  पर  बिठा  पता  नहीं  सरकार  क्यों  इस  बारे  में  खामोश  जो  ब्यूरोक्रेट  अपने
 स्वार्थ  की  खातिर  ऐसे  शर्मनाक  कर  सकते  हैं  उनके  खिलाफ  कायवाही  करने  में  सरकार  क्‍यों
 नाकामयाब  है  और  क्‍यों  भारत  सरकार  एक्शन  नहीं  लेती  है  ?

 मैं  चाहृंगा  कि  सरकार  पूरी  तरह  इस  पर  ध्यान  दे  इन  शब्दों  के साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 हूं  और  एक  बार  फिर  फाइनेंस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और  मुझे  आशा  है  कि  इस  बिल  के  पास  होने
 के  बाद  भारत  में  गुमराह  करने  वाले  तत्व  जो  जनता  को  बहकाना  चाहते  हैं  और  अंधेरे  में  गुम  करने  की
 कोशिश  करते  उस  अंधेरे  का  सीनाचाक  हो  जायेगा  और  जनता  की  आशाओं  और  उमंगों  का  एक
 नया  सूरज  निकलेगा  जिसकी  रोशन  किरणों  से  सारे  देश  के  अंधेरे  कौने  जगमगा  उठेंगे  और  गरोबी  व
 बेरोजगारी  का  खात्मा  हो

 श्री  हरीश  रावत  :  सभापति  फाइनांस  बिल  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बिल

 है  और  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  इस  पर  चर्चा  के  दौरान  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  सरकार  को
 नीतियों  विशेषकर  जो  बजट के  प्रस्तुत  करंते  वक्‍त  उनका  अवलोकन  उनका  मूल्यांकन  करने
 और  उनकी  आलोचना  करने  का  अवसर  मिलता  सत्तारूढ़  पक्ष  के सदस्य  तो  इस  अवसर  पर  मौजूद
 हैं  लेकिन  विपक्ष  के  सदस्य  जिन  के  लिये  यह  मौका  महत्वपूर्ण  बड़े  दुख  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि

 ऐसे  महत्वपूर्ण  अवसर  का  उपयोग  करने  की  बजाय  हमारे  विपक्ष  के  सदस्यों  ने सदन  का  बहिष्कार  किया  ।

 हो  सकता  है  सदन  का  बहिष्कार  करके  कुछ  हद  तक  उनको  आत्मसंतुष्टि  का  अनुभव  हो  मगर  इस  देश
 के  साधारण  जनता  के  प्रति  ओर  हमारी  वित्तीय  नीतियों  का  निरूपण  करने  उनकी  एक
 प्रकार  से  मीमांसा  करने  में  जो  विपक्ष  की  जिम्मेदारी  उस  जिम्मेदारी  को  पूरी  तरह  से  निभाने  मे

 वह  असमर्थ  रहे  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि उसको  कोई  भी  पसन्द  नहीं  करेगा  ।  यदि  आप  भी  इस
 पर  विचार  करेंगे  तो  आप  भी  दिल  में  उसका  समर्थन  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 सभापति  हमारे  यहां  लोकतांत्रिक  पद्धति  इस  पद्धति  में  सहिष्णुता  का  सबसे  बड़ा
 स्थान  सहिष्णुता  की  अपेक्षा  केवल  सत्तारूढ़  पक्ष  से  नहीं  की  जाती  यह  प्रतिपक्ष  से  भी  की  जाती

 -  जब  दोनों  इस  पर  कायम  रहेंगे  तभी  हमारी  लोकतांत्रिक  पद्धति  और  सदन  की  कायंवाही  ठीक  से
 चल  सकेगी  ।  आज  जिस  छोटे  से  मुह्ें  को  लेकर  जो  मृद्दा  था  ही  जो  एक  प्रकार  से  संसदीय

 हास्य-परिहास्य  था  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  साधारण  सी  बात  मजाक  में  कही  और  उस
 साधारण  सी  बात  का  उत्तर  जो  मजाक  में  दिया  जाना  चाहिए  उस  पर  हमारे  विपक्ष  के  साथियों  ने
 जिस  तरीके  का  आचरण  इस  देश  का  साधारण  से  साधारण  व्यक्ति  उसके  लिये  विपक्ष  को  माफ

 नहीं  करेगा  !  सकी  जितनी  भी  निन्दा  की  वह  कम

 जैसा  कि  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  बजट के  प्रस्तुत  करने  के  बाद  जो  परिस्थितियां
 देश  में  पैदा  हुई  उसका  अध्ययन  करने  का  हमें  मौका  मिल  रहा  जिस  समय  बजट  प्रस्तुत  हुआ  था
 उस  हमारे  देश  की  क्या  आर्थिक  परिस्थितियां  थीं  और  बजट के  प्रस्तुत  करने  के  बाद  हम  उसको
 क्या  दिशा  दे  पाये  यह  सब  देखने  का  हमें  आज  मोका  मिल  रहा  माननीय  अधिष्ठाता  मैं
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 ---  >  सका  ाभनम  न  कमाना मकनमनाग  ।  है

 हुरीक्ष  राथेल  ]

 वित्त  मन्‍्त्री  जी  को  इसके  लिये  साधुवाद  देना  चाहूंगा  और  धन्यवाद  देना  इस  बजट  के  माध्यम

 से  जो  एक  कोशिश  की  गई  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  को  और  विशेष  तौर  पर  कृषि  को  जो  विशेष  महत्व
 दिया  गया  उसके  लिये  मैं  वित्त  मंत्री  जी को  धन्यवाद  देना  उस  समय  हमारे  विपक्ष  के  कई

 साथियों  ने  यह  आशंका  जाहिर  की  थी  कि  फर्टिलाइजर  और  दूसरी  चीजों  पर  जो  छूटें  दी  जा  रही  हैं

 वह  छोटे  उपभोक्ताओं  तक  नहीं  पहुंच  रही  यह  बात  सदन  में  और  सदन  के  बाहर  दोनों  जगह

 कही  कांग्रेस  के  जो  सदस्य  थे  उनके  मन  में  भी  ऐसी  आशंका  थी  ।  मगर  वित्त  मंत्री  जी
 उस

 समय  जो  आश्वस्त  शब्दों  में  कह  रहे  थे उससे  हमको  लगता  है  और  मुझे  यह  कहते  हुए  गवं  होता  है
 कि  जो  छटें  दी  गईं  वह  वास्तव  में  उपभोक्ताओं  तक  पहुंची  मगर  एक  जगह  पर  कुछ  कमजोरी

 रही  और  वह  है  मूल्यों  यदि  बजट  के  प्रस्तुत  करने  के  बाद  आज  तक  आवश्यक  उपयोग  की

 बस्तुओं  के  मूल्यों  का  यदि  हम  मूल्यांकन  करें  तो  10  से  लेकर  15  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हुई  है और

 कुछ  ऐसी  चीजों  कुछ  ऐसे  आइटम्स  में  वृद्धि  हुई  है  जिनमें  मूल्य  वृद्धि  समझ  में  नहीं  आती  ।  आपने
 कॉफी  में  एक्साइज  डयटी  की  छट  दी  लेकिन  कहीं  भी  देख  लीजिये  काफी  पर  दाम  बढ़  गये  ।  हमारे
 जो  शीतल  पेय  बनाने  वाले  लोग  हैं  उन्होंने  कीमतें  बढ़ा  यहां  पर.डी०  एम०  एस०  का  घी  है

 यहीं  पालियामैण्ट  में  घी  है  पहले  52  रपये  में  बिकता  था  और  अब  वह  60  रुपया  किलो  ही
 एक  किलो  पर  सीधे  8  रुपये  की  वृद्धि  कर  दूसरे  और  भी  कई  आइटसम्स  हैं  जिनमें  15  परसेण्ट  से

 लेकर  20  परसेन्ट  की  वृद्धि  हुई  इससे  आम  जो  आम  उपभोक्ता  है  उसके  विश्वास  की  नींव
 पर  कहीं  चोट  पहुंचती  उनको  यह  महसूस  होता  है  कि  सरकार  कहती  कुछ  है  और  जब  वस्तुतः
 उसको  देखने  का  मौका  आता  वाजार  में  उसको  देखने  का  मौका  आता  है  तो  वहां  परिस्थिति  कुछ
 दूंसरी  रहती  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  यह  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  हमें  कोई
 ऐसा  मकेनिज्म  डवलप  करना  पड़ेगा  कि  यह  परम्परा  हट  सके  ।  एक  परम्परा  सी  बन  गई  है  कि  बजट
 पेश  हो  और  बजट  पेश  होने  के  बाद  मूल्यों  में  15  प्रतिशत  से  20  प्रतिशत  तक  की  बृद्धि  अवश्य  होनी
 चाहिए  ।  इस  बात  को  मानकर  हर  चीज  की  और  विशेषकर  जो  कंज्यूमर  आइटम्स  बनाने  वाले  लोग
 उन  उपभोक्ता  सामग्री  बनाने  वालों  की  रुचि  इस  तरफ  रहती  उसके  विक्रेताओं  उसके  बनाने
 वालों  की  रुचि  रहती  उन्होंने  यह  मानकर  गारेंटेड  ठान  लिया  है  कि  हमको  चीजों  के  दाम  इतने
 बढ़ाने  ही  बढ़ाने  मैं  आग्रह  करना  यदि  किसी  चीज  के  दाम  हम  बढ़ाते  कर  बढ़ाते  हैं  तो
 ठीक  है  उसके  दाम  उसको  देश  समझता  है  और  उसको  आम  उपभोक्ता  भी  एफोड  करेगा  क्योंकि
 देश  के  हित  में  उसी  में  आप  दाम  बढ़ायेंगे  लेकिन  उन  वस्सुओं  जिनके  आपने  दाम  नहीं  बढ़ाये
 फिर  भी  उस  पर  मैन्यूफंक्चरर  दाम  बढ़ा  देता  है  तो आम  उपभोक्‍ता  यह  महसूस  करता  है  कि
 उसको  चीट  किया  जा  रहा  उसको  ठगा  जा  रहा  यह  हमारी  जिम्मेदारी  सरकार  की  जिम्मेदारी

 है  कि  आम  उपभोक्ता  यह  महसूस  न  करे  कि  उसको  ठगा  जा  रहा  है  मैं  आग्रहपूर्वक  यह  कहना
 आाजार  की  स्थिति  पर  नियंत्रण  करने  के  मूल्य  वृद्धि  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  वित्त  मन्त्रालय
 को  कारभर  कदम  उठाने

 इधर  हमारा  रुझान  कुछ  ऐसी  चीजों  की  तरफ  हुआ  है  जिनको  हम  कंज्यूमर  आइटम्स  कहते  हैं
 ओर  जो  सौंकिया  तौर  पर  कोई  अनाज  और  पेट  भरने  वाली  चीजें  नहीं  मोटा  कपड़ा  नहीं  है
 बल्कि  जो  शौकिया  चीजें  उनके  बनाने  वालों  को  हम  नाना  प्रकार  के  कंसेशंस  देते  जा  रहे
 रिटी  बाले  जो  आइटम  प्राथमिकता  वाले  जो  क्षेत्र  थे उनको  जो  छूटें  हम  देते  आज  हम  कंज्यूमर
 शेहिटम  बनाने  वालों  को  भी  वही  छूटें  देते  जा  रहे  हैं  जो  अपने  आपमें  ठीक  नहीं  इधर  मैंने  देखा

 कि  लाटोमोबाइल  के  क्षेत्र  कोई  व्यक्ति  नहीं  कहेगा  कि  आटोमोबाइल  के  क्षेत्र  में  कोई
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 क्रांति  नहीं  आनी  कोई  परिवतंन  नहीं  आना  जब  दुनिया  में  परिवर्तन  आ  रहा

 है  तो  आटोमोबाइल  क्षेत्र  में  भी  परिबतंन  आना  चाहिए  मगर  इधर  एक  बाढ़  सी  आ  गई  है  ।
 आप  जरासा  गाड़ियां  कारें  तो  अलग  मोटर  साइकिल  नाना  प्रकार  के

 ऐसे  नाम  सुनने  में  आ  रहे  हैं  और  हर  कोई  एक  क्लेम  कर  रहा  है  कि  उसने  एक  ऐसी  चीज
 बना  दी  है  जिसकी  दुनिया  में  कहीं  कोई  तुलना  नहीं  आप  टी०  वी०  में  एडवरटाजमैंट  देखिये
 तो  तो  एडवरटाइजमैंट्स  को  देखने  के  बाद  हमको  ऐसा  लगता  है  कि  हम  हिन्दुस्तान  के  टी०  को
 देख  रहे  हैं  या  जापान  था  अमेरिका  का  टी०  वो०  देख  रहे  हैं  तो  जो  आम  मिडिल  क्लॉस  है  उस
 मिडिल  क्लॉस  के  अन्दर  ऐसी  भावना  बढ़  गई  है  कि  हम  क्या  कर  रहे  हैं  और  जब  वह  देखता  है  कि  यह
 चीजें  उसकी  सीमा  से  परे  हैं  तो  उसमें  एक  असंतोष  फैलता  है  जिसका  असर  हमारी  व्यवस्था  के  ऊपर

 पड़  रहा  है  और  दूसरी  तरफ  करोड़ों  रुपया  हमने  इस  आटोमोबाइल  सेक्टर  को  विदेशों  से  टैक्नालॉजी
 का  आयात  करने  के  नाम  पर  दे  रखा  पब्लिक  से  डिपॉजिट  उन्होंने  रेज  कर  लिये  कोई  ऐसा

 मैन्यूफेक्चरर  नहीं  है  जिसने  करोड़ों  रुपया  इकट्ठा  करके  न  रख  लिया  हो  और  उसके  ब्याज  में  ही  बह  अपनी

 पीढ़ियों  को  पाल  सकता  इतना  पैंसा  उन्होंने  इकट्ठा  करके  रखा  जिसका  पैसा  वहां  पर  जमा  है
 उसको  चीट  किया  जाता  समय  पर  उसको  डिलीवरी  नहीं  दी  जा  रही  है  और  भी  बहुत  सारी  बंड  ट्रेड
 प्रक्टिसिज  हैं  उनको  सब  एलाऊ  कर  रहे  मैं  आपसे  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  बहुत  हो  अब
 भाप  कहीं  चंक  यदि  आप  इस  पर  चंक  नहीं  लगाएंगे  तो  इससे  दूसरे  क्षेत्रों  में  यही  कम्पीटीशन
 की  भावना  पैदा  हो  गई  तो  फिर  इसका  कहीं  कोई  एण्ड  नहीं  होने  वाला  जैसा  मेरे  मित्र  कह  रहे
 डिफेन्स  सैक्टर  में  भी  इस  प्रकार  से  हम  अमरीका  से  और  दूसरे  देशों  से  नई  टेक्नालाजी  ले  रहे  उसस

 हमारी  डिफेन्स  लेबोरेट्रोज  करप्ट  हो  रही  उनके  करप्ट  होने  की  सम्भावना  बन  रही  है  तो  वह  केवल

 एक  आशंका  ही  नहीं  हकीकत  हो  सकती  और  यह  स्थिति  केवल  वहीं  पर  नहीं  दूससे  सेक्ट्स
 में  भी  तो  टेक्नालाजी  के  थायात  के  नाम  पर  एक  ब्लाइंड  कम्प्टीशन  इण्डरट्रीज  में  जो  यह  चल

 रहा  है  इस  पर  भी  कहीं  न  कहीं  कन्ट्रोंल  लगाने  की  जरूरत  मुझे  पक्का  यकीन  है  इस  बात  कि
 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  इस  तरफ  गौर  आज  हावत  यह  है  कि  अगर  मारुति  कार  को  ही  हम
 देखें  तो उसका  भारतीयकरण  बहुत  कम  हो  पाया  है  ।  जापान  की  अथं-व्यवस्था  उससे  फल-फूल  रही  है  ।

 हम  उनको  पंसा  दे  रहे  हैं  ।  वहां  से  चीजें  बनकर  हमारे  यहां  आ  रही  हम  उनको  असेंबल  करके
 अपना  नाम  देकर  बाजार  में  प्रस्तुत  कर  रहे  तो  एक  प्रकार  से  हम  उनकी  असेम्बली  बकंशाप  ज॑ंसे
 कालान्तर  में  हो  यदि  इसको  अभी  से  चैक  नहीं  किया  गया  ।

 मैं  मननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  यह  भी  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  कई  योजनायें  हमने  इस  दौरान

 घोषित  की  हैं  -  नई  और  कुछ  पुरानी  योजनायें--जो  गरीबी  हटाओ  कार्यक्रम  की  अंग  उनके  लिए

 हमने  वित्तीय  संसाधनों  को  भी  बढ़ाया  उसके  लिये  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  लेकिन  मैं  एक  आग्रह
 करना  चाहूंगा  भापसे  कि  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जिन  में  इन  योजनाशों  पर  जो  पैसा  हम  दे  रहे  हैं  उस  पर
 गौर  करगे  की  जरूरत  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जो०  इंदिरा  आवास

 स्पेशल  काम्पोनेन्ट  प्लान  की  जो  योजनायें  हैं  और  इन  योजनाओं  का  जो  टारगेट  है  वह  करीब-करीब

 एक  ही  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  के जो  गरीब  व्यक्ति  हैं  उनकी  हम  मदद  उन  व्यक्तियों  को  कुछ  काम
 मिल  सके  ।  उनको  सिर  ढकने  के  लिये  मकान  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  6  बजाय

 इसके  कि  हम  अलग-अलग  आइटम्स  में  इस  पैसे  को  हम  उसके  लिये  एक  कार्यक्रम  बनायें  ।  यदि  हम
 यह  घोषित  करें  कि  दो  साल  में  हर  गरीब  व्यक्ति  को  रहने  के  लिये  मकान दे  देंगे  तो  मुझे  पक्का
 यकीन  है  कि  जितना  पैसा  हम  एन०  आर०  ई०  पी०  में  दे  रहे  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  में  दे  रहे

 इंदिरा  आवास  में  दे  रहे  दूसरे-तीसरे  कार्यत्रमों  में  दे  रहे  हैं--इस  सारे  पैसे  को  यदि  हम  एक
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 जगह  पर  क्लब  कर  दें  और  अपनी  बैंकों  से  कहें  कि आप  भी  मदद  करने  के  लिये  दूसरी  वित्तीय
 संस्थाओं  को  भी  इसके  साथ  जुड़वा  दें  तो  निश्चित  तौर  से  हम  उस  पंसे  से  गृह-विहीन  लोगों  को
 मकान  दे  सकते  हैं  ।

 हमने  इधर  कुछ  इस  वात  की  कोशिश  की  है  ज॑ंसे  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  जलधारा  और

 कुटीर  योजनायें  चलाने  की  बात  कही  है  जलधारा  योजना  से  हर  आदमी  के  मन  में  एक  पैदा  हुई
 है  और  हमने  देश  से  वायदा  भी  किया  है  कि  हम  1990  तक  हर  गांव  को  पीने  का  पानी  दे  मगर
 इस  सेक्टर  में  जो  एलोकेशन  है  वह  कम  राज्यों  के  लिये  भी  इस  बजट  में  जो  प्रावधान  किया  गया

 है  वह  कुल  मिलाकर  यदि  हम  जैसे  उत्तर  प्रदेश  के  प्रावधान  को  लेकर  हम  चलें  तो  उत्तर  प्रदेश  में
 1995  तक  भी  हम  हर  गांव  को  पीने  का  पानी  नहीं  दे  सकते  और  यह  खाली  उत्तर  प्रदेश  की

 ही  नियति  नहीं  मैं  समझता  हूं  और  राज्यों  की  भी  यही  नियति  इसलिये  में  आपसे  निवेदन
 करना  चाहूंगा  कि  जो  हमने  देश  से  कहा  जलघारा  के  नाम  से  जो  एक  नया  कायंक्रम  हम दे  रहे  हैं
 उसके  लिये  हम  अवश्य  वित्तीय  साधन  भी  जुटाकर  दें  ।  यदि  हम  हर  गांव  को  1990  तक  पीने  का
 का  अच्छा  पानी  दे  सकते  हैं  तो  भारत  जैसे  देश  के  लिये  इससे  अच्छा  कुछ  नहीं  हो  सकता  ।

 जहां  तक  कुटीर  ज्योति  का  सम्बन्ध  राज्यों  में  विद्युत  बोडों  की  जो  स्थिति  जिस  तरीके
 से  हम  उनको  पसा  दे  रहे  हैं  रूरल  एलेक्ट्रिफिकिशन  कारपोरेशन  के  माध्यम  उस  पंसे  का  उपयोग
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विद्युतीकरण  में  करने  के  दिद्युत  बोर्ड  तनख्वाह  देने  जेसे  कामों  पर  उस  पैसे
 का  उपयोग  कर  रहे  इसके  ऊपर  भी  नियत्रण  लगाने  की  जरूरत  है  नहीं  तो  कुटीर  ज्योति  का  जो

 हमारा  कार्यक्रम  है  वह  पूर  नहीं  हो  उसमें  कई  प्रकार  की  कमियां  की  जायेगी  ।

 मैं  आभारी  हुं  प्रधान  मंत्री  जी  का  कि  उन्होंने  गरीबी  बेरोजगारी  हटाओ  का
 नया  नारा  देश  को  दिया  यह  वास्तव  में  कोई  नया  नारा  नहीं  है  बल्कि  देश  के  लोगों  के  मन
 में  आशा  और  विश्वास  पैदा  करने  वाला  एक  मूल  मंत्र  इस  नारे  को  जो  प्रधान  मंत्री  जी  ने

 मद्रास  से  आह्वान  किया  उस  आह्वान  को  मूतंरूप  देना  और  प्रदान  करने  का  दायित्व  व
 दारी  आज  भारत  सरकार  के  वित्त  मंत्रालय  और  हमारे  दूसरे  मंत्रालयों  क ेऊपर  आ  गई  मुझे
 आशा  है  और  मुझे  इस  बात  का  भरोसा  क्‍योंकि  वित्त  मंत्रालय  का  दायित्व  कुशल  व्यक्ति  के

 हाथ  में  वे  हैं  हमारे  श्री  एन  ०डी०  तिवारी  और  उनके  चाहे  श्री  अजित  पांजा  जी  श्री
 फैलीरो  हों  और  चाहे  श्री  गढ़गी  हो--ये  सब  अपने-अपने  क्षेत्र  मे ंपरिपक्व  राजनीतिज्ञ  हैं  और  इनकी
 टीम  दूसरे  मंत्रिगणों  क ेसाथ  मिलकर  इस  नारे  को  मूतंरूप  व्यावहारिक  रूप  यदि  हम  इस
 नारे  वास्तविक  अर्थों  में  पूरा  नहीं  कर  तो  देश  की  जनता  के  साथ  न्याय  नहीं  क्योंकि

 हर  बेरोजगार  व्यक्ति  के  मन  में  इसके  बाद  एक  आशा  पैदा  हुआ  एक  विश्वास  पैदा  हुआ  है  कि

 सरकार  उसकी  भदद  के  लिये  उसके  साथ  खड़ी  इस  काम  को  पूरा  करने  में  हमारी  वित्तीय
 हमारे  बैक्स  को  बड़ी  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  होगी  ।  विशेष  तौर  पर  जो  पढ़े-लिखे

 जगार  उनकी  मदद  करने  में  बैंकों  को  आगे  आना  होगा  ।  मगर  देखने  में  यह  आ  रहा  है  कि  हृभारे
 चाहे  हमारे  पुराने  कार्यक्रम  हमारा  स्व-रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  उस  कार्यक्रम  को  पूरा

 करने  में  या  आई०  आर०  डी०  पी०  जैसे  कार्यक्रमों  को  पूरा  करने  में  बंकों  को  जिस  तरीके  से  अपनी

 भूमिका  निभानी  उस  तरीके  से  बैंकों  ने  अपनी  भूमिका  नहीं  निभाई  आप  किसी  ग्रामीण
 व्यक्ति  से  पूछ  लीजिये  ।  यदि  आप  उससे  कहेंगे  कि  बेंकों  ने  अपनी  जिम्मेदारी  या  अपनी  भूमिका
 निभाई  है  ?  वह  कहेगा  कि  जिस  रूप  में  उनको  अपनी  भूमिका  निभानी  चाहिए  उस
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 रूप  में  नहीं  निभाई  बैकों  ने  बहुधा  इन  कार्यक्रमों  में  सहायक  बनने  के  बजाये  अवरोधक  बनने  का

 काम  किया  उसमें  रोक  पैदा  करने  का  काम  किया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करना

 चाहूंगा  कि  रिजवं  बैंक  के  माध्यम  से  सारे  बैंकों  को  लेकर  एक  चर्चा  होनी  चाहिए  और  उनसे  उसमें

 कहा  जाना  चाहिए  कि  यह  राष्ट्रीय  दायित्व  है  और  यह  राष्ट्रीय  जिम्मेदारी  है  कि  बैंक  मजबूती  के
 साथ  इंदिरा  जी  और  राजीव  जो  की  आकांक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  साथ

 खड़े  हैं  और  जहां  पर  उनको  मदद  की  जरूरत  वहाँ  पर  बंक  और  हमारी  वित्तीय  उनकी

 सहायता  करेंगे  ।

 अभी  मैं  सहिष्णुता  की  राजनीति  की  चर्चा  कर  रहा  विपक्ष  को  भी  जितना  हम  दोष
 उतना  कम  मगर  कहीं  पर  तो  असहिष्णुता  के  पीछे  जो  क्षेत्रीय  असन्तुलन  व्यक्ति  इनकम  में  तो  फर्क
 अपनी  जगह  पर  है  ही  और  उसके  लिए  जिम्मेदार  लेकिन  इसके  अलावा  जो  हमारा  क्षेत्रीय  आथिक

 असन्तुलन  वह  भी  उसके  लिए  बहुत  कुछ  हृ॒द  तक  जिम्मेदार  पंजाब  की  समस्या
 डेवलपमेंट  एक  प्राब्लम  क्योंकि  इतना  ज्यादा  डेवलपमेंट  हो  कि  कई  लोग  कई  तत्व  गलत  तरीके
 से  सोचने  लग  वही  बात  जो  पश्चिम  बंगाल  में  गोरखालेंड  का  आंदोलन  उस  आंदोलन  के  पीछे
 पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  को  जिस  तरीके  से  ध्यान  देना  चाहिए  उस  तरीके  से  ध्यान  नहीं  दिया
 गया  है  ।  उनकी  उपेक्षा  की  वहां  क ेआथिक  विकास  को  अपनी  जिम्मेदारी  नहीं  समझा  पिछले
 सात-आठ  वर्षो  के  अन्दर  वे  मूल  रूप  से  जिम्मेदार  नहीं  तो  शायद  यह  गोरखालैंड  की  समस्या  न

 होती  ।  जो  गोरखा  देश  के  लिए  भारत  के  लिए  हमारी  सीमाओ  पर  लड़े  वे  गोरखा  कभी
 भी  हिंसा  पर  उतारू  नहीं  उसके  लिए  निश्चित  तौर  से  पश्चिम  बंगाल  को  सरकार  की  मजम्मत
 की  निन्‍दा  की  उतनी  कम  है  ।  अकेले  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  की  निन्‍्दा  करने  से  काम

 नहीं  क्योंकि  जब  मैं  अपने  पवंतीय  क्षेत्रों  की  तरफ  देखता  तो  मुझे  लगता  है  कि  कहीं  पर

 हमारे  दिल  में  भी  कचोट  है  और  दर्द  जब  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  संग्रद  सदस्य  के  रूप  में  देखता  हृं
 तो  मैं  यह  भी  पाता  हूं  उत्तर  प्रदेश  के  संसद  सदस्य  के  रूप  में  भी  एक  पीड़ा  है  और  एक  दर्द
 उत्तर  प्रदेश  के  विकास  के  लिए  देश  को  जितना  करना  चाहिए  भारत  सरकार  को  जिन्नना
 करना  चाहिए  उतना  भारत  सरकार  ने  नहीं  किया  हम  देश  की  जनसंख्या  का  70
 सेंट  हमारे  ऊपर  टोटल  जितना  इकोनोमिक  एक्टिविटीज  पर  इन्डस्ट्रियल  संक्टर  में  इन्वेस्टमेंट  हुआ

 भारत  सरकार  के  चाहे  प्राइवेट  सेक्टर  चाहे  पब्लिक  सेक्टर  चाहे  फाइनेंशियल  इन्स्टीचूशन्स
 हों  और  चाहे  वित्तीय  संस्थाओं  के  माध्यम  से  आपने  केवल  तीन  परसेन्ट  इवेस्टमेट  किया  गाडगिल

 चाहे  रिवाइज्ड  गाडगिल  फामू ला  यह  फामू ला  केवल  उन  राज्यों  की  मदद  कर  रहा
 जो  राज्य  पहले  से  विहस के  क्षेत्र  में  आगे  बढ़ें  हुये  मुझे  महाराष्ट्र  स ेकोई  शिकायत  नहीं  मुझे
 कर्नाटक  से  कोई  शिकायत  नहीं  मगर  यह  फामूंला  उन  राज्यों  की  मदद  कर  रहा  जो  पहले  से आधथिक
 रूप  से  आगे  बढ़े  हुए  आप  आज  भी  देख  लीजिये  पब्लिक  संक्‍्टर  के  अन्दर  जो  आपका  इन्वस्टमेन्ट
 जो  फाइनेंशियल  इन्स्टीचूशन्स  के  अन्दर  इन्वैस्टमेंट  जो  हमारे  बैंकों  का  इन्वैस्टमेंट  उसको  आप
 निरूपण  करके  देख  आंकड़े  मंगाकर  देख  उत्तर  श्रदेश  के  अन्दर  जो  भी  इन्वेस्टमेंट
 वह  तीन  परसेन्ट  से  ज्यादा  बढ़ा  नहीं  है  ।  मेक्‍्सीमम  3  परसेन्ट  इन्वेस्टमेंट  पिछले  साल  हुआ  तो  इस
 हालत  को  आपको  बदलना  अगर  आप  नहीं  बदलेंगे  तो  उत्तर  प्रदेश  जेसा  विशाल  राज्य  सुषुप्त
 ज्यान्ट  के  रूप  में  रहेगा  और  वह  विकास  की  गति  में  देश  के  साथ  आगे  नहीं  बढ़ेगा  ।  हमारा  जो  पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  जिसकी  जनसंख्या  का  घनत्व  हिन्दुस्तान  में  सबसे  ज्यादा  वह  अभी  भी  बहुत  पिछड़ा
 हुआ  है  ।  जो  उत्तर  प्रदेश  सारे  हिन्दुस्तान  के  लिए  चावल  पँदा  करने  की  क्षमता  रखता  वहां  हमने
 सिंचाई  के  क्षेत्र  में  क्या  इन्वेस्ट  किया  ।  हमारा  जो  बुन्देलखंड  का  इलाका  वहां  की  खनिज  सम्पदा  के
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 हरीक्ष  रावत  ]

 दोहन  के  लिए  भारत  सरकार  ने  कितनी  अपनी  जिम्मे  वारी  निभाई  है  ।  उत्तर  प्रदेश  का  जो  पव॑तीय

 इलाका  उसके  लिए  क्‍या  किया  है  ।  हम  सारे  नादने  इंडिया  के  लिए  बिजली  पैदा  करने  का  काम  कर

 सकते  जल  विद्युत  की  इतनी  हमारे  पास  क्षमता  है  लेकिन  उस  क्षमता  के  दोहन  के  लिए  पैसा  नहीं
 दिया  गया  है  ।

 ]
 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  स्वयं  भापकी  राज्य  सरकार  ने  कया  किया

 |]
 श्री  हरीश्ञ  रावत  :  हमारी  स्टेट  गवनंमेंट  ने  एक  बार  दसियों  बार  प्लीड  किया  है  लेकिन

 जब  राष्ट्रीय  हित  का  सवाल  आता  उस  समय  उत्तर  श्रदेश  पीछे  हो  जाता  है  और  राष्ट्रीय  हित  की
 बात  सोचने  लगता  आज  परिस्थितियां  बदल  रही  हैं  और  मैं  आपसे  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  उत्तर
 प्रदेश  के  लोगों  के  मन  में  भी  यह  भावना  आने  लगी  है  कि  कहीं  पर  उनके  साथ  ज्यादती  हो  रही  मैं
 आपसे  निवेदन  करूंगा  कि इस  तरफ  भी  गौर  मैं  अकेले  उत्तर  प्रदेश  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं
 बल्कि  दूसरे  रांज्यों  बिहार  की  बात  भी  कर  रहा  हूं  और  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  सारे  राज्यों  के
 विकास  के  लिए  फाइनेन्शियल  इन्वेस्टमेंट  के  अन्दर  जो  एक  प्रकार  का  असन्तुलन  पैदा  हो  गया  उस

 असन्तुलन  का  मूल्यांकन  करके  इसमें  ज्यादा  पैसा  इंवेस्ट  करनें  को  दिशा  में  काम  करने  की
 जरूरत  है  ।

 एक  बात  और  निवेदन  करना  चाहूंगा  कमंचारियों  की  तरफ  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  और
 माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  के  हम  आभारी  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  के  लिए  वजद  में  मंहगाई
 भत्ते  की  किस्तों  का  भुगतान  करने  के  लिए  आपने  पैसे  की  व्यवस्था  की  लेकिन  डी०  ए०  इन्सटालमेंट
 जब  ड्यू  होता  है  और  मार्च  के  महीने  में  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  किस्तों  को
 भुगतान  हो  जाना  चाहिए  था  लेकिन  मार्च  के  महीने  में  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान  होने  की  हम
 एक  संगठन  के  जिसको  जे  -  सी०  एम०  कहते  बातचीत  करके  मामले  को  टालते  जा  रहे  हैं  ।
 जे०  सी०  एम०  में  जो  लोग  रेप्रेजेंट  करते  उनमें  हमारे  कम्युनिस्ट  साथियों  के  सहणोगी  कई  लोग  हैं
 ओर  उनके  अपने  राजनीतिक  इल्ट्रेस्ट  हैं  ।  वे  चाहते  हैं  कि मामले  में  देर  होती  रहे  और  कमंचारियों  में
 इससे  असंतोष  पंदा

 हो
 और  उस  असन्तोष  का  फायदा  उठाकर  वे  सरकार  को  बदनाम  करें  और  हमारी

 व्यौरोक्रेसी  उनके  जाल  में  फंस  रही  जब  सुप्रीम  कोर्ट  कहती  जब  चतुर्थ  वेतन  आयोग  कहता  है
 कि  महंगाई  भत्ता  कर्मचारियों  का  सावंभौम  अधिकार  तो  समय  पर  उसका  उनको  पेमेन्ट  हो  जाना

 जो  निर्धारित  तिथि  उस  दिन  भुगतान  हो  जाना  चाहिये  और  आपने  कृपा  करके  बजट  में
 उसका  प्रावधान  कर  दिया  फिर  समय  पर  भुगतान  न  होने  की  बात  समझ  में  नहीं  मैं  भाग्रह
 करूंगा

 कि
 जब  आप  जवाब  तो  महंगाई  भत्ते  की  जो  ओवरड्यू  हो  गई  उसके  बारे  में  यह

 कहें  कि  उसका  भुगतान  कर  दिया  गया  है  ।

 चौथे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  के  बाद  लोगों  के  पे-स्केल्स  में  इतना  जम्प  हुआ  इतनी  वद्धि  हुई :
 है  कि

 आज  साधारण  से  साधारण  जो  चतुर्थ  श्रेणी  का  कमंचारी  डिफेन्स  में  काम  करने  वाला
 एल०  आई०  सी०  में  और  दूसरो  जगह  काम  करने  वाला  कमंचारी  वह  भी  इनकम  टैक्स  की  परिधि
 में  आ  गया  उससे  कुछ  आपको  मिलने  वाला  नहीं  कुछ  आप  उससे  ले  नहीं  पाएंगे  क्योंकि  बह
 इधर-उधर  इस्वेस्ट  कर  देगा  या  थोड़ा  सा  पैसा  आपको  मिला  भी  तो  वह  उससे  कम  जितना
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 का  खच  उतना  रिटन॑  भी  आपको  नहीं  मिल  पाएगा  मगर  साधारण  गरीब  जो  चतुर्थ
 श्रेणी  का  कमंचारी  ह ैऔर  जो  क्लास  3  का  कमंचारी  वह  भी  इनकम  टेक्स  की  लिमिट  में  आ
 केवल  उनकी  तरफ  से  ही  नहीं  बल्कि  सारे  मिडिल  क्लास  की  तरफ  से  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जो

 इनकम  टैक्स  की  छूट  की  लिमिट  उसको  सरकार  बढ़ाये  ।  कुछ  इस  तरफ  आपका  ध्यान  तो  गया  है
 लेकिन  इनकम  टेकस  की  लिमिट  को  आपकने  नहीं  बढ़ाया  है  ।  इसको  बढ़ाकर  कम  से  कम  25  हजार  रुपये

 कर  देना  चाहिये  क्योंकि  जो साधारण  आदमी  सरकार  के  साथ  मुस्तंदी  से  खड़ा  जो  राजीव  जी  के

 साथ  मुस्तैदी  से  खड़ा  उसे  ऐसा  लग  रहा  है  कि  हमारी  जो  पीड़ा  हमारा  जो  दर्द  उसको  सरकार
 समझ्न  नहीं  पा  रही

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  फाइनेन्स  बिल-का  स्वागत  करता  मुझे  अपने  अपोजीशन  के  साथियों
 की  अक्ल  पर  तरस  आता  है  ।  हमारे  प्रो०  रंगा  जी  जो  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  सेनानी  जिनका  राजनीति
 में  एक  विशाल  अनुभव

 4.0  भ०  प०

 इन्होंने  पक्ष  और  विपक्ष  दोनों  की  ही  राजनीति  को  देखा  उनको  भी  भाज  दुःख  हो  रहा  होगा  कि
 आज  का  विपक्ष  कितना  लीक  से  हट  गया  है  और  कितना  गर  जिम्मेदार  विपक्ष  हो  गया  है  ।  इसलिए  ऐसे
 विपक्ष  की  जितनी  निंदा  और  मजम्मत  की  जाए  वह  कम

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 डा०  गोरोशंकर  राजहूंस  :  सभापति  मैं  फाइनेंस  बिल  का  समर्थन  करता
 हूं  ।  सबसे  पहले  मैं  डाइरेक्ट  टं क्सिज  के  बारे  में  बोलूंगा  ।

 जैसा  कि  हमारे  दोस्त  रावत  जी  ने  कहा  कि  इनकम  टेक्स  की  लिमिट  के  बारे  में  बजट  पेश  होने
 से  पहले  सारे  देश  में  आशा  की  गई  थी  कि  इनकम  टैक्स  की  छूट  सीमा  18  हजार  रुपये  से  बढ़ाकर
 25  हजार  रुपये  हो  जाएगी  लेकिन  यह  आशा  पूरी  नहीं  हुई  ।  आज  जितनी  महंगाई  बढ़  गई  है  उसको
 देखते  हुए  25  हजार  रुपये  की  आय  कुछ  भी  नहीं  है  ।  जो  लोग  थोड़ा  बहुत  भी  इकनोमिक्स  और  टैक्स
 एडमिनिस्ट्रेशन  की  नालिज  रखते  हैं  वे  समझते  हैं  कि  टंक्स  एडमिनिस्ट्रेशन  ऐसा  होना  चाहिये  कि  टेक्‍्स
 के  कलेक्शन  में  एडमिनिस्ट्रेशन  को  बहुत  ज्यादा  खर्च  न  करना  पड़े  ।  जहां  से  टैक्स  कलेक्ट  करने  की
 पोटेंशियलिटी  आप  पाएं  वहां  आप  ज्यादा  ध्यान  दे  सकते  वहां  से आप  ज्यादा  रिसोर्सिज  पैदा  कर
 सकते  हैं  ।  पि

 फिक्स्ड  इनकम  ग्रुप  वालों  को  आपको  एक  स्टेंडडं  तक  छूट  देनी  होगी  ।  आप  देखें  कि
 गेनाइज्ड  सेक्टर  में  एक  मामूली  मजदूर  को  भी  साल  में  आज  25  हजार  से  ज्यादा  मिलता  पता
 नहीं  इसके  बारे  में  सरकार  को  मालूम  है  या  नहीं  ।  मैं  बहुत  बड़ी-बडी  कंपनियों  का  मैनेजर  रह  चका
 हूं  इसलिए  मैं  कहता  हूं  क्रि  आरगेनाइज्ड  सेक्टर  में  एक  मेट्रिक  पास  अनस्किल्ड  लेबर  को  तीन  हजार  रुपये
 से  कम  नहीं  मिलता--एक  महीने  में  ।  अब  उसको  इन्कस  टैक्‍स  देना  ही  दूसरी  तरफ  ऐसे  भी
 लाखों  लोग  हैं  जिनकी  महीने  की  आमदनी  दस  लाख  रुपये  कम  नहीं  होगी  लेकिन  वे  एक  पैसा  भी  इनकम
 टैक्स  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  मैं  जो  यह  बात  बोल  रहा  बड़ी  जिम्मेदारी  से  बोल  रहा  हूं  ।  देश  में  ही  मैं
 तो  कहता  हूं  कि  दिल्‍ली  में  लाखों  लोग  ऐसे  होंगे  जिनकी  आमदनी  लाखों  रुपये  में  महीने  की  है  लेकिन  वे
 एक  पैसा  टेंक्‍्स  नहीं  देते  हैं  ।

 टैक्स  रिफाम  के  बारे  में  किसी  भी  कमीशन  की  रिपोर्ट  पढ़िये  ।  सबने  यही  कहा  है  कि आप  उस
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 गौरी  शंकर  राजहूंस  ]

 तालाब  में  हाथ  डालिये  जो  कि  मछलियों  से  भरा  हुआ  हो  और  आपको  पकड़ने  पर  मछलियां  मिले  ।
 लेकिन  उस  कुएं  में  हाथ  डालने  से  क्या  लाभ  जहां  आपको  पता  है  कि  एक  भी  मछली  नहीं  मिलने
 वाली  मैं  अभी  चार-पांच  दिन  पहले  दक्षिण  दिल्ली  में  एक  सज्जन  के  यहां  शादी  में  गया  ।  मेरे
 में  वह  एक  स!धारण  से  व्यापारी  लेकिन  उनके  यहां  की  शादी  देखने  उसकी  बाहरी  सजावट  को
 देखने  पर  बाहर  के  खाने-पीने  और  दूसरी  बहुत  सी  बातों  को  देखने  पर  अन्दर  के  लेन-देन  को

 मुझे  ऐसा  लगा  कि  उस  शादी  पर  60-70  लाख  रुपये  से  कम  खर्च  नहीं  हुआ  वहां  की
 सजावट  को  देख  कर  हम  स्वर्ग  में  भी  ऐसी  आस्टेंटेशियस  लिविंग  की  कल्पना  नहीं  कर  इतना
 वल्गर  डिस्पले  आफ  वेल्थ  देखकर  मेरे  मन  में  एक  बात  आई  कि  शायद  सब  कुछ  ऐसे  ही  चलेगा  ।  हम
 लोग  पालियामेंट  और  पालियामेंट  के  बाहर  ब्लैकमनी  के  बारे  में  बोलते  ही  रहेंगे  लेकिन  कमाने  वाले  ऐसे
 कमाते  ही

 इसी  तरह  से  लोग  वल्गर  डिस्प्ले  करते  रहेंगे  और  गरीब  ए्सता  चला  यदि  आप
 वेलफेयर  स्टेट  सही  मायने  में  देखना  चाहते  हैं  तो  लिविंग  और  वल्गर  डिस्प्ले  आफ  वैल्थ
 समाप्त  एक  वादा  तभी  लोगों  का  विश्वास  हम  पर  नहीं  तो  जैसा  अभी  हमारे
 साथी  ने  कहा  कि  लोग  यही  सोचते  हैं  कि सरकार  कहती  कुछ  है  और  करती  कुछ  यदि  हम  कमर  कस
 पर  लें  तो  कोई  कारण  नहीं  है  कि  ब्लैकमनी  पर  कंट्रोल:न  हो  सके  ।  अगर  हमने  50  परसेन्ट  भी  ब्लैक  मनी
 पर  कंट्रोल  कर  लिया  तो  आप  देखना  कि  इस  देश  में  महंगाई  कितनी  कम  हो  जाती  इस  देश  में
 इमरजेंसी  में  किस  तरह  से  महंगाई  कम  हो  गई  उस  वक्‍त  फोई  आसमान  से  लोग  नहीं  आये  यही
 लोग  उस  वक्‍त  अफसरों  को  डर  था  कि  यदि  हमने  ब्लैकमार्केटियसं  का  साथ  दिया  तो  हमारी  नौकरी
 चली  कोई  सुनवाई  नहीं  व्यापारियों  को  डर  था  कि  अगर  हमारे  पास  ब्लैकमनी  पकड़ीः
 गई  तो  हम  अन्दर  हो  कोई  सुनवाई  नहीं  होगी  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  आप  इमरजेंसी
 लेकिन  एक  ऐसा  माहौल  खड़ा  कीजिये  जिसमें  लोगों  को  विश्वास  हो  सके  कि  ईमानदार  आदमी  की  पूछ  है
 और  बेईमान  आदमी  की  जगह  जेल  में  मैं  कहता  हूं  कि जब  तक  आप  यह  नहीं  कर  पाएंगे  तव  तक  आप
 कितने  भी  बिल  ले  कितने  भी  भाषण  दीजिये  महंगाई  को  नहीं  रोक  सकेंगे  और  अमीर  और
 अमीर  होता  जाएगा  और  गरीब  और  गरीब  होता  गरीब  पिसता  जाएगा  ।

 डायरेक्ट  टैक्स  की  बात  करते  समय  मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगा  कि  पिछले  साल  बड़ा  शोर  था
 कि  बहुत  बड़ा  धमाका  होने  वाला  एक्सपेंडीचर  टैक्‍स  लगने  वाला  कई  कमेटियां  कंसल्टेटिव
 कमेटी  का  एक  ग्रुप  बहुत  से  आटिकल  अखबारों  में  आए  और  सरकार  ने  भी  कहा  कि
 पेंडीचर  टैक्‍स  लेकिन  पहाड़-निकली  चुहिया  ।”  आपने  एक्सपेंडीचर  टैक्स  लगाया  केवल
 होटल  लिविंग  उसमें भी  जिसका  किराया  400  से  ज्यादा  उसके  भी  लोगों  ने  तरीके  निकाल
 लिए  वह  अलग  बात  लेकिन  ओर  जगह  एक्सपेंडीचर  टैक्स  लगाने  में  कज  दिक्कत  आप  बाकी
 जगहों  पर  भी  एक्सपेंडीचर  टैक्स  लगाइये  फिर  आप  देखिये  कि  आरटेंटशस  लिकिग  कितनी  कम  हो  जातीਂ
 है  ।  आप  कहिये  कि  जो  आदमी  हवाई  जहाज  में  सफर  करेगा  और  500  रुपये  से  अधिक  टिकट  होगा  तो
 उस  पर  एक्सपेंडीचर  टैक्स  लगेगा  ।  उस  पैसे  को  आप  डेवलपमेंट  में  खर्च  की  जिए  ।  आप  कहिए  कि  अगर
 कोई  एयर  कंडीशन  कोच  में  सफर  करेगा  तो  उसकों  एक्सपेंडीचर  टैक्स  देना  उसको  आप  डेघलपमेंट
 मेंबच  कीजिए  ।  आप  कह  दीजिये.किजो  दो  लाख  से  अधिक  का  फ्लैट  उसको  एक्सपेंडीचर  लेक्स
 देना  उसको  भाप  डेवलपमेंट  पर  खर्च  इस  तरह  से  एक्सपेंडीचर  टैक्सःको  आपको  एक
 प्रेक्कीकल  शेप  देनी  होगी  और  आप  देखिये  आपकी  जयजयकार  होगी  ।  एक  बार  गरीब  आदभी  को  यह
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 विश्वास  हो  जाए  कि  आप  उसकी  भलाई  के  लिए  सोचते  सरकार  सोचती  है  तो  वह  भी  आपके  बारे
 में  अच्छा  सोचेगा  ।

 सभापति  दो  साल  पहले  बहुत  सोच  समझ  कर  आपने  एस्टेट  ड्यूटी  खत्म  की  इस
 बजट  में  आप  फिर  उसको  ले  आये  आपका  कहना  ठीक  हो  सकता  हैं  कि  मेरा  सोचना  गलत

 आप  कहते  हैं  कि  जो  लोग  वैल्थ  टैक्‍स  उन  पर  एस्टेट  ड्यूटी  यह  ठीक  है  मैं  मानता
 लेकिन  आपके  पास  पर्सोनल  कहां  फिर  ख्वाहमख्वाह  उसको  आप  दोबारा  क्‍यों  ले  आये  हैं  ।  जब  एक
 बला  आपने  अपने  सिर  से  हटा  दी  टक्‍स  एडमिनिस्ट्रेशन  के  खयाल  से  आपने  एक  बला  अपने  सिर
 से  हटा  दी  थी  तो फिर  आप  उसको  दोबारा  ले  आये  ।  मेरा  निवेदन  होगा  कि  आप  एस्टेट  ड्यूटी  को

 पहले  जैसे  ही  रहने  लोगों  को  इसमें  दिक्कत  होती  परेशानी  होती  है  ।  मैंने  देखा  है  कि  सारी
 जिन्दगी  आदमी  कमाई  करके  कोई  एक  छोटा  सा  फ्लैट  बना  लेता  है  या  बैंक  में  50000  रुपये  जमा  कर  -

 लेता  अचानक  उस  आदमी  की  मौत  हो  जाती  मौत  के  गम  में  उसकी  विधवा  तो  मरती  ही  है  -

 और  जी  बैंक  में  पैसा  जमा  है  उस  पर  भी  टैक्स  देना  होता  मेरा  निवेदन  होगा  कि  स्टेट  ड्यूटी  को

 बिल्कुल  ही  खत्म  इसके  बदले  में  कोई  दूसरी  तरह  की  ड्यूटी  डायरेक्ट  टेक्सेज  को
 आप  इतना  आसाम  कर  दीजिये  कि  इनकम  टैक्‍स  देने  के  नाम  से  लोग  डरे  नहीं  और  इनकम  टेक्स  के
 आफिस  में  जाने  से  घबराये  नहीं  ।  एक  ईमानदार  आदमी  को  इस  बात  का  गवं  हो  कि  मैं  सही  टैक्स  दे

 मुझे  कोई  परेशान  नहीं  आपने  इस  बिल  में  एक  प्रोविजन  कर  दिया  है  कि  यदि  कोई  टैक्स
 देने  भें  देर  कर  देगा  तो  उसे  पेनल्टी  और  इंटरेस्ट  भी  देना  होगा  ।  कई  तरह  के  लोग  हैं  और  कई  तरह
 की  परेशानियां  हो  जाती  लोग  समय  पर  रिटने  नहीं  भर  सकते  देखना  यह  है  कि  उस  इंडीविजुअल
 ने  आपका  टैवस  पे  किया  है  या  अगर  तीन  महीने  बाद  रिटन॑  दिया  है  तो  कौन  सी  आफत  आ

 गई  ।  मेरे  पास  ऐसे  केसेज  हैं  जिनमें  आई०  टी०  ओ०  तंग  करने  लगे  कि  आपने  रिटने  फाइल  देर  से  किया

 तो  आप  इंटरेस्ट  और  पेनल्टी  दीजिये  ।  पेनल्टी  और  इंटरेस्ट  की  बात  खत्म  कराइये  ।  जिन्होंने  टैक्स  नही
 दिया  हो  उन  पर  पेनल्टी  और  इंटरेस्ट  लगाइये  और  जिन्होंने  टैक्स  दिया  हो  उनके  लिए  इंटरेस्ट  और
 पेमल्टी  वेब  होना  चाहिये  टैक्‍स  का  तरीका  ऐसा  होना  चाहिये  जिससे  टैक्स  देने  वाले  को

 कोई  परेशानी  न  हों  । आप  अखबार  में  बड़े-बड़े  इश्तहार  देते  हैं  कि हम  आपसे  मिलने  आ  रहे  ऐसा
 लगता  है  जैसे  बहुत  बड़ी  आंधी  आ  रही  लोग  इन्तजार  करते  रहते  हैं  लेकिन  कोई  मिलने  वाला

 नहीं  आंता  ।  भम्बर-दो  का  पैसा  बनाने  वाला  दमाता  ही  रहता  है  ।  जब  आप  इस  बात  का  इश्तहार  देते  हैं
 कि  हम  व्यापारियों  से  मिलने  आ  रहे  हैं  तो  इस  बात  का  भी  इश्तहार  दीजिये  कि  आप  एक  महंनने  में
 कितमे  ध्यापारियों  से  आप  ऐसी  लिस्ट  निकालिये  जिनके  यहां  पिछले  तीन  महीने  में  रेड  हुआ

 लिस्ट  निकालने  में  क्या  हजे  यह  बात  अलग  है  कि  वह  बाद  में  छूट  जाये  लेकिन  देश  की  जनता

 यह  समझ  सके  कि  किसका  मुंह  काला  है और  किसका  मुंह  उजला  आज  जो  लोग  बेईमानी  का  पैसा
 जमा  करके  बड़े-बड़े  धन्‍ना  सेठ  बने  हुए  उनका  असली  रूप  लोग  देख  सकें  ।  रात  में  कोई  चोर  चोरी
 करने  आये  ओर  सौ  रुपये  का  सामान  ले  जाये  और  संयोग  से  पकड़ा  जाये  तो  उसवो  आप  जेल
 में  डाल  देंगे  ।  लेकिन  दिन  के  समय  कोई  करीड़ों  रुपया  जमा  कर  दे  तो  उससे  आप  आराम  से  इनाग्युरेशन

 भांला  पहनायेंगे  और  इज्जत  की  जगह  क्या  यह  व्यवस्था  चल  सकती  डायरेक्ट  टेक्सेज
 के  बारे  में  मैं  मंत्री  जी  स ेयही  कहूंगा  कि  कुछ  ऐसा  कीजिये  जिससे  गरीबों  की  भलाई  हो  ओर  जैसा
 जस्टिस  के  बारे  में  कहा  गया  है  :

 ]

 न्याय  न  के  वल  किया  जाये  अपितु  ऐसा  लगे  कि  न्याय  किया  गया
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 गोरी  शंकर  ”

 ]

 ऐसा  मालूम  पड़े  कि  आपने  गरीबों  के  लिये  कुछ  किया  है  और  कर  चोरों  को  अन्दर  किया
 तभी  जाकर  लोगों  को  लाभ  नहीं  तो  नहीं  होगा  ।  आपने  अप्रत्यक्ष  कर  में  बहुत  सी  राहत दी
 पहले  भी  दी  मेरा  अपना  अनुभव  है  कि  जो  भी  रिलीफ  आप  एक्साइज  में  देते  हैं  या  अप्रत्यक्ष  कर  में
 देते  हैं  वह  उपभोक्ताओं  तक  कहां  तक  पहुंच  पाती  हमारे  पहले  के  सदस्य  ने  कहा  कि  कमर  तोड़  मंहगाई

 आप  मंत्री  जी  एक  बार  मेरे  साथ  बाजार  चलिये  और  देखिये  कि  लोगों  की  हालत  क्या  मिडिल
 क्लास  नाम  का  वर्ग  खत्म  हो  गया  दो  वर्ग  ही  रह  गये  हैं  अमीर  ओर  गरीब  ।  मिडल  क्लास  पूरी  तरह
 पिस  गया  गरीबों  की  कहें  तो  क्या  कहें  ।  आप-सब  कामों  को  केवल  एक  मंहगाई  को  कण्टेन
 करने  के  लिये  उसको  रोकने  के  उपाय  देखिये  इस  देश  की  तरक्की  हो  जायेगी  ।  और  देश  जो

 हमारे  आसपास  हैं  जिन्होंने  मंहंगाई  को  कंट्रोल  किया  हुआ  आप  सीधे-सीधे  उत्पादन  ज्यादा  कर

 मंहगाई  अपने  आप  नीचे  आ  जायेगी  ।  जिन  लोगों  के  पास  काला  धन  है  उसे  आप  अपने  कब्जे  में

 मंहगाई  कम  हो  जायेगी  ।  यदि  आप  मंहगाई  कम  नहीं  कर  पायेंगे  तो  मुझे  अफसोस  है  कि  इस  देश

 में  जो  नया  वर्ग  तैयार  हो  रहा  मैं  अपनी  आंखों  से  देख  रहा  मुझे  बड़ी  तकलीफ  होती  है  बिहार  में

 जाकर  देखिये  वहां  पर  हालत  पंजाब  से  बदतर  है  वहां  हर  गांव  में  100-200  पढ़ें-लिखे  बंरोजगार  घूम
 रहे  हैं  ।  उन्हें  नौकरी  नहीं  मिलती  है  और  जिन्हें  नौकरी  नहीं  मिल  रही  है  वह  हथियार  उठा  रहे  हैं  ।  आप

 उसे  नक्सलवादी  का  नाम  चाहे  उग्रवाद  का  नाम  दीजिये  ।  लेकिन  कहावत  है  कि  मरता  क्या  न
 उसे  खाने  को  रोटी  नहीं  मिल  रही  है  इसलिये  उसने  आम्सं  उठा  लिये  कुछ  ऐसा  कीजिये  यह

 उग्रवाद  और  नक्सलवाद  और  न  फंलने  पाये  ।  लोगों  को  रोजी-रोटी  देने  का  उपाय  कीजिये  सबसे  पहले  तो
 आप  शिक्षा  को  केन्द्र  में  लायें  और  ऐसा  कीजिये  कि  जो  कालेज  बन  रहे  हैं  वह  बन्द  हो  जायें  ।  बी०  ए०
 पास  लड़के  गांव-गांव  भटक  रहे  बी०  ए०  पास  लड़का  अपने  घर  के  लोगों  का  व्यंग्य  सहृता-है  कि

 तुम्हें  नौकरी  नहीं  समाज  का  व्यंग्य  सहता  है  कि  तुम्हें  नौकरी  नहीं  ली  ।  उसकी  शादी  आसपास
 के  लोग  कर  देते  हैं  तो  ससुराल  का  ध्यंग्य  सहता  है  और  अन्त  में  फ्रस्ट्रेटेड  होकर  वह  हथियार  उठा  लेता

 यदि  वह  हथियार  उठाता  है  तो  इसकी  जिम्मेदारी  मेरे  जैसे  लोगों  पर  क्योंकि  हमने  उसे  सही  दिशा

 नहीं  दी  ।  मैं  दीवार  पर  लिखावट  देख  रहा  जो  आज  बिहार  में  हो  रहा  है  वह  दूसरे  राज्यों  में  भी
 इसके  लिये  कुछ  न  कुछ  करना  प्रधान  मंत्री  जी  ने  मद्रास  में  सही  नारा  दिया  बेकारी

 लेकिन  उस  नारे  को  मूतं  रूप  देने  के  लिये  सरकार  को  प्रयत्न  करना  केवल  नारे  से  ही  बात

 नहीं  चैलेगी  और  मैं  कहता  हूं  कि  जो  लोग  इस  देश  को  तरक्की  के  रास्ते  पर  ले  जाना  चाहते  हैं  उन्हें
 गम्भी  रता  से  यह  सोचना  होगा  कि  वह  सबसे  ज्यादा  महत्व  इस  देश  में  परिवार  नियोजन  को  विदेशों
 में  ऐसे  मैजर्ज  अपनाये  जा  रहे  हैं  यदि  कोई  दम्पती  एक  बच्चा  पैदा  करता  है  तो  उसे  अपनी  नौकरी  में

 दुगनी-तिगनी  तरक्की  मिलेगी  ।  लेकिन  एक  से  ज्यादा  बच्चा  होगा  तो  रिवसं  गियर  में  सारी  तरक्की  घटा
 दी  जायेगी  और  उसका  डिमोशन  हो  जायेगा  ।  अब  परिवार  नियोजन  को  आप  इकोनोमी  वेलफेयर  से
 मिला  देखिये  देश  में  आबादी  कंट्रोल  होती  है  या  जो  आदमी  यह  प्रमाण  पत्र  दे  दे  कि  मुझे
 एक  ही  बच्चा  है  ओर  दूसरा  नहीं  मैंने  नसबन्दी  करा  ली  है  उसे  आप  बेहिचक  दुगनी-तिगनी  तरक्की
 दे  दीजिये  ।  सब्सटैश्यल  हैल्प  कर  दीजिये  जिससे  उन्हें  पता  रहेगा  कि  मैं  सुखी  पूर्वक  जीवन  बिताऊंगा  ।

 मुझे  अफसोस  है  कि  हमारे  समाज  में  आज  कई  तरह  के  अंधविश्वास  फैले  हुए  हैं  ।  लोग  सोचते  हैं  कि  यदि
 उनके  यहां  लड़कियां  पैदा  होंगी  तो  उनका  भविष्य  अंधकारमय  हो  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  किसी
 के  यहां  लड़की  पैदा  हो और  उसने  नसबन्दी  करा  ली  हो  तो  स्टेट  की  तरैंफ  से  उस  परिवार  के  नाम
 15-20  हजार  रुपया  फिक्स्ड  डिपौजिट  में  जमा  कर  दिया  जाये  ताकि  जब  तक  वह  लड़की  बड़ी  होकर

 ढ
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 शादी  के  योग्य  वह  रुपया  बढ़कर  लाखों  में  पहुंच  जायेगा  और  उस  परिवार  के  मुखिया  की  सिरदर्दी
 खत्म  हो  जायेगी  ।  इस  प्रस्ताव  पर  प्रैक्टिकल  थिंकिंग  की  जरूरत  लेकिन  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  कि

 चाहे  आप  कितना  इकौनौमिक  डैवलपमैंट  कर  लें  जब  तक  आपने  फैमिली  प्लानिंग  योजना  को  प्रभावी
 रूप  से  लागू  नहीं  सब  कुछ  बेकार

 मैं  पिछले  एक  साल  से  सुनता  आ  रहा  हूं  और  इस  सदन  में  भी  काफी  चर्चा  होती  है  कि  हमारे  देश
 में  ड्राउट  है  ।  परन्तु  जव  मैं  अपनी  कांसटीदुऐंसी  में  जाता  नाथं  बिहार  जाता  हुं  तो  लोग  मुझसे  कहते
 हैं  कि  दिल्‍ली  ऊंचा  सुनती  वह  बहरी  उस  समय  मेरा  सिर  शम  से  झुक  जाता  लोगों  का

 कहना  है  कि  पिछले  साल  नार्थ  बिहार  में  जितनी  भयंकर  बाढ़  उतनी  पिछले  150  सालों  में  नहीं
 आई  परन्तु  किसी  भी  पब्लिक  डाक्यूमेंट  में  उस  फ्लड  के  बारे  में  आपको  चर्चा  नहीं  मिलेगी  ।  हम  जब  भी
 एग्रीकल्चर  की  बात  करते  फूड  की  बात  करते  हैं  तो  कहते  हैं  कि  सूखे  के  कारण  हमारी  फसलें  बर्बाद
 हो  परन्तु  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  अनाज  के  मामले  में  नाथ  बिहार  का  काफी  योगदान
 रहा  है  परन्तु  इस  साल  फ्लड  के  कारण  वहां  बहुत  बर्बादी  हुई  है  ।  लोगों  की  लाखों  की  फसलें  तबाह  हो
 गयी  हैं  जिस  का  शब्दों  में  वर्णन  नहीं  किया  जा  मैं  मानता  हूं  कि  ड्राउट  से  भी  तबाही  होती  है
 लेकिन  ड्राउट  से  किसी  का  मकान  नहीं  गिर  किसी  के  कपड़े  बर्बाद  नहीं  हो  ड्राउट  से  खाने
 के  बतंन  नहीं  चले  जाते  जब  कि  फ्लड  के  कारण  लोगों  को  पता  ही  नहीं  रहता  कि  उनको  जगह  कहां
 चली  किस  जगह  पहले  जिस  व्यक्ति  का  वहां  झोंपड़ा  फ्लड  के  बाद  आज  वहां  नदी  बह
 रही  इसलिये  मेरी  मांग  है  कि  आपने  ड्राउट  के  कारण  इ-कम  टैक्स  पर  जो  सरचाजं  लगाया  उसे
 केवल  ड्राउट  के  लिये  ही  सरचाज  न  माना  बल्कि  उसे  फ्लड  के  लिये  भी  सरचार्ज  माना  जाना
 चाहिये  और  फ्लड  से  प्रभावित  लोगों  को  भी  ड्राउट  के  बराबर  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  यदि  ड्राउट
 के  कारण  किन्‍्हीं  इलाकों  में  बंक  के  कर्जों  को  माफ  किया  गया  है  तो  वेसी  ही  छूट  आप  फ्लड  अफ॑क्टिड
 एरियाज  के  लोगों  को  भी  प्रदान  कीजिये  ।  इसके  आप  कुछ  ऐसी  व्यवस्था  कीजिये  कि  बिहार  में
 हर  साल  आने  वाली  बाढ़  को  रोका  जा  सके  ।  इसकी  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  की  है  ।  वह  नेपाल  से
 बात  करे  और  इस  समस्या  का  समाधान  आखिर  हम  किस  वजह  से  हर  साल  पिटते  बर्बाद
 होते  हैं  । आज  स्थिति  यह  हो  गयी  है  कि  जिन  लोगों  के  पांस  पहले  500  एकड़  जमीन  अच्छे  गृहस्थ
 लोग  वे  चांदनी  चौक  में  मजदूरी  कर  रहे  आज  यह  हमारे  टौलरैंस  के  बाहर  की  बात  हो  चुकी
 है  ।  क्या  इसकी  कोई  जस्टिफिकेशन  है  कि  हम  हर  साल  बाढ़  से  पिटते  केन्द्रीय  सरकार  को  बाढ़
 की  समस्या  से  निपटने  के  लिये  गम्भीरता  से  विचार  करना  यदि  हमारे  बिहार  के  लोग
 शील  हैं  तो  इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  वहां  के  लोग  पिटते  रहें  ।  बाढ़  की  समस्या  कोई  मामूली  समस्या
 नहीं  है  ।  आपको  इस  पर  गहराई  से  विचार  करके  रोकना

 आजकल  हमारे  देश  में  एक  अजीब-सी  प्रथा  चल  पड़ी  है  कि  हमने  कार्यक्रम  के  अंतगंत
 सारे  का  सारा  खर्च  कलक्टर  के  हाथ  में  दे  दिया  है।आज  कलेक्टर  मिनि  मुगल  बने  हुए  न  उनके
 सामने  एम०एल  कुछ  है  और  न  एम०पी  »  की  कोई  बात  चलती  वे  लोग  पब्लिक  रिप्रेजेन्टेटिव
 को  कुछ  समझते  ही  नहीं  ।  मैं  दाबे  के साथ  कहता  हूं  कि  ज्यादातर  कलक्टर  डिस-औनेस्ट  हैं  और  मैं  यह
 बात  बड़ी  जिम्मेदारी  क ेसाथ  कहता  हुं  और  साबित  कर  सकता  कम  से  कम  बिहार  में  जितने  कलैक्ट्स

 उनके  बारे  में  मुझे  जानकारी  कुछ  समय'पूर्व  हमारे  यहां  एक  डिप्टी  कमिश्नर  के  यहां  रेड
 60  लाख  रुपया  निकला  ।  आप  इसे  कैसे  जस्टिफाई  करेंगे  ।  आजकल  जिसे  देखो  कोर्ट  में  जाकर
 सटे  ल ेआता  है।अब  इन्टीरियर  में  उस  डिप्टी  कमिश्नर  के  पास  डालर  कहां  से  उनकी  कोई
 जस्टिफिकेशन  तो  उसने  किसी  डेवलपमैंट  व  से  ही  चोरी  की  आप  तो  सन्‍्तोष  कर  लेते
 हैं  कि  हमने  डेवलपमैंट  के  कामों  के  लिये  इतना  पैसा  दे  दिया  लेकिन  क्‍या  आपने  कभी  यह  सोचने  की
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 गोरी  शंकर

 कोशिश  की  है  कि  उस  डेवलपमैंट  के  पैसे  से गरीब  आदमियों  को  लाभ  पहुंचा  या  नहीं  और  कितना

 पहुंचा  ।  हम  पौलिटीशियन  वेकार  बदनाम  होते  हैं  जबकि  खाने  वाला  एक  नग्रा  वर्य  हमारे  देश  में  पैदा

 हो  गया  है  इन  ब्यू  रोक्रेट्स  कलेक्टर्स  इंसलिये  आप  प्रोग्राम  की  इम्पलीमैंटेशन  को

 डीसैन्टेलाइज  मैंने  तो  कहा  इसका  सथ्षसे  अच्छा  तरीका  मैं  चायना  में  आकर  देख  आया

 लोगों  ने  श्रमदान  से  बड़े-वड़े  डेम  बनाये  श्रमदान  बड़े-बड़े  काम  किये  हमने  भी  बिहार  में

 किया  कोसी  प्रोजेक्ट  बताया  है|  मैं  तो  कहता  हूं  कि  जब  भी  आपको  कोई  कच्ची  सड़क  बनानी

 उस  पर  मान  लिया  दो  लाख  रुपया  तो  गांव  वालों  से  कहिए  कि  एक  लाख  रुण्ये  मूल्य  का  श्रमदान

 आप  कीजिये  एक  लाख  रुपये  मूल्य  सरकार  फिर  आप  देखिये  कौन  कहां  से  खाता  कोई  तरीका

 तो  होना  चाहिए  जिससे  बेईमानी  पर  रोक  लगे  और  यदि  इस  बेईमानी  पर  रोक  नहीं  लगेगी  तो  हम  तो

 पँसा  देते  जायेंगे  और  वह  पैसा  पानी  में  जाता  ब्यूरोक्र ट्स  का  एक  वर्ग  है,जो  और  भी  मोटा  हीता
 जायेगा  ।  *

 कारेस्ट्री  के  नाम  पर  पिछले  4-5  सालों  में  करोड़ों  रुपया  खर्च  हुआ  है  और  प्रत्येक  फारेस्ट
 आफिसर  पहले  रे  सौ  गुना  ज्यादा  अमीर  हो  गया  इसका  कोई  पता  लगाने  की  कोशिश  तो  करे  |  पेड़

 नहीं  लग  रहे  अफसरों  के  घरों  में  पंसों  के  पेड़  लग  रहे  कोई  तो  पता  लगाने  की  कोशिश
 आखिर  यह  पैसा  गरीब  का  उनके  पास  कहां  से  और  कंसे  आ  जाता  आखिर  ऐसा  क्‍यों  होता
 वक्‍त  ऐसा  आ  गया  है  कि  जब  हम  यह  नहीं  कह  सके  कि  चोरी  कहां  पर  होती  चोर  आया  तो
 जनता  कहेगी  कि  हमारा  भी  उसमें  शेयर  हम  भी  उसमें  चोर  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  जो
 डिवेलपमेंट  के  नाम  पर  खर्चा  हो  रहा  है  वह  सही  लागों  के  हाथ  में  इसकी  हमें  प्री  कोशिश  करनी

 अन्त  मैं  कहूंगा  कि  जब  इस  देश  में  पब्लिक  सेक्टर  इंटरप्राइजेज  का  कंसैप्ट  आया  तो
 बड़ी  उम्मीदें  बनी  थीं  और  लगता  था  कि  बहुत  बड़ा  परिवर्तन  हो  जाएगा  ।  जो  स्वप्न  पं०  जवाहर  लाल

 नेहरू  ने  पब्लिक  सैक्टर  के  बारे  में  देखा  था  वह  एक  बहुत  बड़ा  स्वप्न  बे  कहा  करते  थे  कि  ये
 मिक  मंदिर  हैं  और  सचमुच  आधुदिक  मंदिर  जो  इन्फास्ट्रंक्चर  स्टील  हैवी  इंजीनियरिंग  का
 पं०  नेहरू  ने  लगाया  वह  इन्फ्रास्ट्क्चर  यदि  देश  में  न  तो  शायद  हम  आशिक  रूप  से  विदेशों  के

 गुलाम  अभी  भी  बने  रहते  ।  उस  महान्‌  आत्मा  को  बहुत  बड़ा  नमन्‌  करता  हूं  उनको  बहुत  बड़ी  बधाई
 जाती  जिन्होंने  भविष्य  को  देखा  लेकिन  जब  और  क्षेत्र  में  हम  पब्लिक  सक्टर-को  लाने  तो
 हमारी  नाक  उन  अफसरोंने  काट  दी  जिन्हें  हमने  मैनेजिग  डायरेक्टर  जिन्हें  हमने  चेयरम॑न  बनाया
 जिन्हें  हमने  अफसर  एक-एक  चेयर्रमंन  और  एक-एक  मेनेजिंग  डायरेक्टर  जिसके  यहां  रेड  हुई

 उसकी  क्या  हालत  आपको  पता  तो  करना  तो  यह  चाहिए  कि  यह  पता  लगे  कि  यदि  कोई  पढि..क
 सेक्टर  घाटे  में  जा  रहा  चाहे  छोटा  हो  या  बड़ा  सरकार  गुप्त  रूप  से  पता  लगाये  कि  कहीं  यह
 पब्लिक  सेक्टर  घाटे  में  जा  रहा  है  और  इसका  एम०डी०  मोटा  तो  नहीं  हो  रहा  है  ।  मैं  आपको  कहुंगा
 कि  यह  कब  तक  चलेगा  कि  पब्लिक  के  पैसे  से कोई  अफसर  राज  करे  ।

 मैं  अपने  खिलाफ  बात  करता  आज  दुनिया  में  एक  नई  हवा  आई  सोवियत  यूनियन  में
 ग्लास  नोट  की  बात  हो  रही  चायना  में  भी  लकीर  से  हटकर  लोग  काम  कर  रहे  तो  फिर  हम  क्यों
 नहीं  घाटे  वाले  पब्लिक  सैक्टर  के  बारे  में  नये  घिरे  से  सोचें  ।  मैं  प्राइवेटाइजेशन  के  बिल्कुल  खिलाफ
 लेकिन  प्रोफेशनल  मैनेजर  का  यदि  कोई  को-आपरेंटिंव  बने  तो  हम  छोटे-छोटे  पब्लिक  यूनिट  क्‍यों  नहीं
 उनके  हाथ  में  एक्सपं  रीमैंट  क ेतौर  यर  दे  सकते  हैं  ?  आप  उसे  5  साल  के  लिंये  दे  दें  और  कह  दें  कि  यदि  इसमें

 द्षाब
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 छाटा  होगा  तो  जिम्मेदारी  तुम्हारी  और  यदि  फायदा  होगा  तो  आधा  तुम्हारा  और  आधा  इसका

 एंक्सप  रीमैंट  करने  में  क्या  नुकप्तान  है  ?  जब  सोशलिज्म  का  मसीहा  रूस  कर  रहा  चाइना  कर  रहा  है
 तो  हम  एक्सपैरीमैंट  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  ”  हम  ब।र-बार  अपने  एक्सचेकर  से  पैसे  निकालकर  पब्लिक

 यूनिट  में  कब  तक  देते  कहीं  न  कहीं  और  कोई  न  कोई  लकीर  खींचनी  होगी  ।

 फाइनेन्स  बिल  में  आपने  एक  बहुत  अच्छी  बात  कही  है  कि  एक्सपोर्द  ओरिएन्टेट्ड  यूनिट  होंगे
 तो  एक्सपोर्ट  में  जितनी  कमाई  होगी  उस  पर  टैक्स  नहीं  यह  बहुत  बड़ी  बात  फारेन  एक्सचेंज
 पोजीशन  आपकी  ऐसी  है  और  दुनिया  में  इंटरनेशनल  ट्रेड  की  जो  हालत  हो  रही  प्रोडक्शन  की  वृद्धि
 बढ़  रही  हमने  अखबारों  में  देखा  है  कि  अमेरिका  ने  हमारे  टेक्‍्सटाइल  पर  बेंव  लगा  दिया  यह
 बहुत  बड़ी  बात  मामूली  बात  नहीं  यह  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  मैं  कहूंगा  कि  एक्सपोर्ट  करने
 वालों  और  भी  ज्यादा  सुविधा  देनी  चाहिए  ।  रा-मेटीरियल  पर  सब्सीडी  दी  जानी  मार्केटिंग  में
 उनकी  मदद  करनी  क्योंकि  एक्सपोर्ट  पर  ही  हम  जिन्दा  रहते

 आज  शायद  आपको  पता  हो  कि  कोरिया  और  ताइवान  के  टैक्‍्सटाइल्स  और  दूसरी
 चीजें  यहां  दिल्ली  के  पालिका  बाजार  में  दुनिया  भर  का  माल  फल्ड  किया  हुआ  है  और  उसके  सामने

 हमारी  चीजें  नहीं  टिक  पा  रही  आप  एक्सपोर्ट  के  सामान  को  जब  तक  सस्ता  नहीं  हम  दुनिया
 के  बाजार  में  भी  कम्पीट  नहीं  कर  पाएंगे  ।

 अंत  मैं  अपनी  बात  कहकर  खत्म  करना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  बकारी  हटाओ  .

 का  नारा  दिया  उसे  हम  सब  मिलकर  रूप  दें  और  यह  दिखा  दें  कि  हम  इस  देख्ष  में  सही  रूप  से  बेकारी

 हटा  सकते  हैं  |  मैं  यही  कहना  हूं  ।

 श्री  प्रताप  भान्‌  शर्मा  :  माननीण  सभापति  वित्त  विधेयक  1988  के

 समथंन  में  अपने  कुछ  सुझाव  सदन  के  समक्ष  रखना  चाहता  मेरे  सभी  साथियों  ने  कहा  कि  इस  साल

 का  बजट  प्रशंसा  योग्य  ह ैऔर  इस  बजट  साननीक  बि्न  मंत्री  ने  इस  कात  का  विशेष  ध्यान  रखा  है
 कि  जो  हमारे  देश  की  आर्थिक  नीतियां  उनको  सहीं  दिशा  में  ठोस  आधार  पर  चलाया  जाये  और  जो

 आज के  संदर्भ  में  हमारे  देश  की  प्राथम्रिकताएं  हैं  उनको  उस  बजट  में  अधिक  अकंटन  देकर  अधिक  ध्यान

 देने  का  प्रयास  किया  यदि  हम  यह  कहें  कि  इस  साल  का  बजट  किसान  हितेषी  बजट  के  रूप  में  पूरे
 देश  के  लोगों  द्वारा  उसका  स्वागत  किया  गया  है  तो  यह  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  क्योंकि

 बर्षों  में  जो  देश  के  सामने  सूखे  का  संकट  और  बाढ़  कठिनाई  रही  और  इन  जटिल  परिस्थितियों

 में  भी  देश  की  अथं-व्यवस्था  डगमगाई  नहीं  ।  परन्तु  सरकार  की  सही  नीतियों  के कारण  लोगों  इस

 नाई  के  दौर  में  भी  परेशानी  का  सामना  नहीं  करना  पड़  |  इस  बजट  में  इस  बात  को  विशेष  ध्यान  दिया

 गया  है  कि'सभी  कृषि  उद्योग  और  ग्रामीण  विकास  के  और  कार्यक्रमों  और  नौजवानों  को  आगे

 बढ़ाने  वाले  कार्यक्रमों  को  अधिक  प्राथमिकता  दी  उनको  अधिक  उपलब्ध  कराई  जावे

 जिससे  जो  कुछ  भी  नुकूसानड्राउट  सिचुएशन  के  कारण  या  आ्थिक  परिस्थितियों  के  कारण  पिछले  वर्षों

 हुआ  है  उसको  हम  काफी  कुछ  इस  वित्तीय  वर्ण  में  सुधार  सकें  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमारे  देश  के  नौजवान  भ्रधान  मंत्री  आदरणीय  राजीव  जी

 के  मार्गदर्शन  में  उनकी  प्रेरणा  से  जो  ठोस  कदम  उठाये  हैं  वह  निश्चित  रूप  से  स्वागत  ये)ग्य  वह
 निश्चित  रूप  से  स्कामत  योग्य  किसानों  को  उनकी  अपनी  फसल'पर  जो  ऋण  मिलता  है  उस  पर

 ब्याज  दर  एक  से  ढाई  प्रतिशत  तक  कम  कर  दी

 मह  आम  ऐतिहासिक  ओर  स्वाबत  यक्रेय  कदम  इसी  तरह  से  औरैर  झ्विकाई  पर
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 प्रताप  भान्‌

 इस  वर्ष  करोड़  रुपया  रखा  गया  है  जो  पिछले  वर्ष  के  आवंटन  के  मुकाबले  में  40  प्रतिशत
 अधिक

 जहां  तक  ग्रामीण  विकास  के  कार्यक्रमों  का  सवाल  इसी  साल  में  2200  करोड़  रुपये
 आर०एल०ई०जी०पी०  और  दूसरे  ग्रामीण  विकास  कायंतक्रमों

 के  लिये  रखे  गये  हैं  । इससे  यह  सिद्ध  होता  है  कि  गांवों  में  जो  रोजगार  की  जटिलता  है  और  गांवों  के
 विकास  के  लिये  जो  ऐस्सेट्स  बनाने  की  आवश्यकता  है  उसके  लिये  हमारी  सरकार  जागरूक  रही  है  और  .
 उसको  इस  बजट  में  सबसे  अधिक  प्राथमिकता  दी  गई

 4.:6  प०

 वक्‍कस  पुरुषोत्तमन  पोठासोन  हुए  ]

 इसके  साथ-साथ  जो  छोटे  सीमान्त  कृषक  हैं  और  जो  आदिवासी  और  भूमिहीन  परिवार
 के  लोग  हैं  उनको  भी  नामक  योजना  देकर  सिंचाई  के  पम्प  देने  की  योजना  बनाई  यह
 सरकार  के  माध्यम  से  उपलब्ध  कराये  जायेंगे  ।  इसके  साथ-साथ  10  लाख  कुएं  आर०एल०ई०जी०पी०
 और  एन०आर०ई०पी०  कार्यक्रम  द्वारा  खोदकर  ऐसे  हरिजन  आदिवासी  कृषकों  को

 सुलभ  किये  जिनके  पास  जमीन  तो  है  परन्तु  सिंचाई  की  सुविधा  के  अभाव  में  उतना  उत्पादन

 नहीं  कर  पाते  ।  यह  अपने  आप  में  एक  क्रांतिकारी  फैसला  इसकी  वजह  से  उस  उस  व्यक्ति
 या  उस  किसान  को  मदद  मिलेगी  जिस  की  सही  मायने  में  सरकार  को  आवश्यकता  है  ।  मैं  इन  प्रयासों  की

 हृदय  से  प्रशंसा  करना

 जो  सबसे  अधिक  और  सीधा  फायदा  देने  की  बात  किसानों  के  हक  में  आई  है  वह  खाद  और
 कीटनाशक  दवाइयां  हैं  ।  इन  सब  के  मूल्यों  में  साढ़े  सात  से  लेकर  10  प्रतिशत  की  कमी  करने  के  लिये
 जो  कदम  इस  बजट  में  इस  वित्त  विधेयक  के  नाम  से  और  सरकार  की  नीतियों  के  माध्यम  से  उठाये  गये

 हैं  उसके  भी  अच्छे  परिणाम  आने  वाले  समय  में  हमारे  किसानों  को  और  देश  की  ग्रामीण  जनता  को
 देखने  को  पिछले  तीन  वर्षों  में  देश  के  विभिन्न  प्रान्तों  में  सूखे  का  गम्भीर  संकट  आया  और  जिस
 की  बजह  से  पैदावार  भी  घटी  और  लोगों  को  खाने  के  लिये  अनाज  भी  कठिनाई  से  मिला  |  उस  समय

 हमारी  सरकार  ने  अपने  उपलब्ध  साधनों  का  पूरा  उपयोग  करते  हुए  जो  हमारे  पास  रिजवं  स्टाक  फूड
 ग्रेन्‍्स  का  उन  सब  का  उपयोग  करते  हुए  वह  अनाज  प्रभावित  इलाकों  को  उचित  दर  की  दुकानों  के
 माध्यम  से  पहुंचाया  ।  इसके  साथ  ही  हमने  वह  अनाज  एन०आर०ई०पी०  और  एल०एल०जी०ई०पी०
 योजनाओं  के  अंतगंत  मजदूर  वर्ग  के लोगों  को  काम  के  बदले  अनाज  योजना  में  दिलाया  जिसकी  वजह  से
 यह  2-3  वर्षों  के  गम्भीर  संकट  का  हमारे  गांवों  के  लोगों  को आभास  नहीं  हुआ  ।  इसके  अलावा  पिछले
 तीन  वर्षों  में  इन  सब  कठिनाइयों  के  बावजूद  हमारे  देश  की  आथिक  नीति  डगमगाई  नहीं  और  देश  के
 औद्योगिक  उत्पादन  की  विकास  दर  में  भी  बराबर  बढ़ावा  आता  रहा  और  आज  करीब  9.7  प्रतिशत

 हमारें  देश  की  औद्योगिक  विकास  की  दर  पहुंच  चुकी  है  जो  कि  आज  से  8-9  वर्ष  पहले  जनता  पार्टी  के
 शासनकाल  में  घटकर  1.7  के  करीब  पहुंच  गई  स्वर्गीण  प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  जी  ने  1980  के  बाद
 देश  को  आत्मनिर्भर  बनाने  को  दिशा  में  कई  कदम  उठाये--वह  चाहे  रक्षा  का  क्षेत्र  चाहे  पेट्रोलियम
 उत्पादन  का  क्षेत्र  चाहे  अनाज  उत्पादन  का  चाहे  लघु  ओर  मध्यम  उद्योगों  ओर  चाहे  पब्लिक
 सेक्टर  के  उद्योगों  को  अपने  पंरों  पर  खड़ा  करने  की  बात  आज  हम  बड़े  फर्य  के  साथ  कह  सकते
 हैं  कि  हमारे  देश  का  औद्योगिक  कृषि  के  उत्पादन  की  हमारे  देश  का  आधथिक  ढांचा  जो
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 कि  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  जी  के  समय  से  ही  एक  सही  दिशा  में  आजादी  के  बाद  से  ही  चलाने  के
 लिये  तवार  हुआ  था  ।  पंचवर्षीय  बोजनाओं  के  माध्यम  से  और  इसके  बाद  योजनाबंद्ध  विकास  का  रास्ता
 जो  हमारे  देंश  ने  अपतांया  और  इंदिरा  जी  ने  देश  को  आत्मनिभरं  बनाने  की  दिशा  में  ज्ो  ठोस  प्रयास

 आज  यही  कारण  है  कि  हमारी  सरकार  जो  हमारे  नौजवान  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी
 के  नेतृत्व  में  सफलता  से  कैयं  कर  रही  इन  ठोस  आधथिक  मुद्दों  नीतियों  पर  सफलता  से  उन  सभी
 योजनाओं  को  अमली  जामा  पहना  रही  है  जो  देश  के  राष्ट्रनिर्माताओं  नै  आजादी  के  बाद  इस  देश  के  लिये

 सुनिश्चित  की  थीं  |  हमें  इस  साल  के  बजट  में  यह  बांत  भी  विशेष  रूप  से  देखने  को  मिली  है  कि  ग्रामीर्ण
 इलाकों  में  जो  पेयजल  का  संकट  था  उसको  भी  युद्ध  स्तर  पर  हमारी  सरकार  के  प्रयासों  से  हल  किया

 ”  गया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  करीब  एक  लाख  62  हजार  गावों  में  शुद्ध  पेवजल  की  व्यवस्था
 करने  का  संक्रल्प  हमारी  सरकार  ने  लिया  1987-88  के  बजट  वित्तीय  वर्ष  पूरा  होने  तक
 करीब  एक  लाख  गांवो  में  पीने  के  पानी  के  संकट  को  दूर  किया  गया  है  और  उसके  साथ-साथ  इस  साल
 के  बजट  में  जो  प्रावधान  रखा  है  वह  करीब  430  करोड़  रुपया  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  और  स्वच्छता
 अभियान  के  लिये  है  जो  इस  बात  को  दर्शाता  है  कि  गांव  के  गरीब  से  गरीब  व्यक्ति  देश  के  दूरदराज
 के  इलाके  में  शुद्ध  पेयजल  की  व्यवस्था  के  लिये  हमारी  सरकार  और  हमारे  सभी  सम्बन्धित  विभागों  के
 लोग  कितने  चितित  हैं  और  इसको  हमारे  केन्द्रीय  बजट  में  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  हुई

 इसी  तरह  से  हमारे  वित्त  विभाग  ने  और  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  अपने  भाषण  में  इस  साल  का
 बजट  प्रस्तुत  करते  हुए  लघु  उद्योगों  को  और  एक्सपोर्ट  ओरिएण्टेड  इण्डस्ट्रीज  के  लिये  जो  विंशेष  छूट
 दी  करों  में  राहत  दी  है  उनको  अन्य  5  वर्षों  के  लिये  अन्य  इंसेंटिब्ज  दिये  गये  हम  समझते  हैं  कि

 इस  तरह  के  प्रावधानों  से  और  नियम  को  सरल  बनाकर  हमारे  उद्यमियों  को  अधिक  सुविधा  देनें  से उसका

 सका  रात्मक  प्रभाव  हमारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  पर  देश  के  औद्योगिक  उत्पादन  पर  पंडेगा  और
 उससे  दं  श  का  औद्योगिक  उत्पादन  बढ़ेगा  और  उससे  हम  अपने  यहां  उत्पादित  चीजों  को  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  ठीक  समय  ठीक  दामों  पर  सुलभ  करवा  उसके  साथ  साथ  देश  में  रोजगार  के
 साधन  भी  बढ़ेंगे  और  देश  का  पूंजी  निवेश  गेर  उत्पादन  वाले  क्षेत्र  में  लगने
 के  बजाय  ऐसे  क्षेत्र  में  अधिक  आकर्षित  होगा  जिसका  परिणाम  उत्पादन  के  रूप  में  और  हायर
 बिटी  के  रूप  में  हमारे  देश  को  मिलेगा  ।  वित्त  मंत्री  जी  के  निश्च्ति  रूप  से  इन  प्रयासों  की  मैं  सराहनों
 करना  कि  उन्होंने  अपने  इस  बजट  में  और  इस  वित्त  विधेथ्रक  में  लघु  उद्योगों  को  और  जो
 निर्वातीन्मख  उद्योम  हैं  उनको  विशेष  प्राथमिकता  दी  उनकी  कठिनाइयों  का  ध्यांन  रखा  है  और  अगले

 5  वर्षों  के  लिये  अधिक  छूट  इसमें  उन्होंने  घोषित  की  है  ।  है

 जहां  तक  हंमारे  प्रधान  मंत्री  जी  नें  मेद्रास  के अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  के  अधिवेशन  में

 गरीबी  बेकारी  हटाओ  का  नारा  दियां  उसका  सवाल  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आज  के

 समय  की  सबसे  बड़ी  कठिनाई  और  समस्या  की  ओर  हमारे  नेता  आदरणीय  राजीव  जी  का  ध्यान  गया  है
 और  उन्होंने  हाल  ही  में  हुए  इस  अ  धिवेशन  में  इस  नारे  को  नारे  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  एक  संकल्प  के  रूप  मेँ

 देश  की  जनता  के  सामने  रखा  अब  हम  यह  चाहेंगे  कि  वित्त  ग्रामीण  बिंभाग  उद्योग

 और  खादी  ग्रामोद्योग  और  रोजगार  से  सम्बन्धित  अन्य  जितने  मंत्रालय  हैं  वह  सभी  लीग  मिलकर  एक

 ऐसी  एकीकृत  इण्टीग्रेटेड  प्रोजेक्ट  वह  तैयार  करें  जिससे  हम  इस  आह्वान  इस  संकल्प  को

 सही  रूप  में  योजना  एक  योजनाबद्ध  कार्यक्रम  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाकर  देश  के

 नौजवानों  क ेसाममे  और  देश  के  नागरिकों  के  सामने  रख  कैयोंकि  जो  आज  देश  में  शिक्षित

 बेरोजगारों  की  संख्या  है  वह  करीब  1  करोड़  20  लाश  से  ऊपर  उससे  कम  नहीं  मेंरी  ऐसी
 मान्यता  है  कि  सरकार  मे  विभिन्‍न  योजनाएं  बनाई  हैं-आई०  आरण०  डी०  पी०  की  योजना
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 प्रताप  मान्‌  शर्मा  |

 एन०आर०ई०पी०  और  आर०एल०ई०जी ०पी०  की  योजना  ट्राइसम  स्वरोजगार  की  योजना
 और  भी  अन्य  खादी  ग्रामोद्योग  की  योजनाएं  परन्तु  इन  खब  को  किसी  ही  विन्डो  से

 या  किसी  एक  ही  योजना  के  अन्तगंत  संचालित  करने  का  प्रावधान  नहीं  यदि  इन  स्वरोजगार
 योजनाओं  की  एक  ही  विन्डो  से  सब  सुविधाएं  हमारे  शिक्षित  बेरोजगारों  को  मिल  चाहे  वह  शहरी
 क्षेत्र  का  चाहे  ग्रामीण  क्षेत्र  का  इसके  साथ  ही  साथ  उसको  उपयुक्त  प्रशिक्षण  भी  दिया  जा

 चाहे  आई०टी  ०आई०  में  चाहे  ट्राइसम  में  दें  या  विभिन्‍न  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आप  लागू  कर  के
 प्रशिक्षण  दें  तो निश्चित  रूप  से  इन  ही  योजनाओं  के  अन्तगंत  हम  कम  से  कम  10  लाख  बेरोजगार
 नौजवानों  को  प्रति  वर्ष  रोजगार  के  साधन  दे  सकते  हैं  ।  इतना  स्कोप  इस  वित्तीय  बजट  में  और  इस
 विधेयक  के  अन्तगंत  जो  प्रावधान  उनमें  देखने  को  मिलता

 मैं  आपका  ध्यान  और  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  जो
 आई०  आर०  डी०  पी०  के  कार्य  क्रम  हैं  इसमें  गरीबी  की  सीमा  से  नीचे  जो  लोग  रहते  जिनका  सर्वेक्षण
 प्रत्येक  गांव-गांव  में  हमने  कर  लिया  उनको  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के  माध्यम  से  बहुत  कम  ब्याज  दर  पर
 ऋण  सुलभ  कराते  जिससे  वे  अपने  सिंचाई  के  साधन  बना  सकते  बेलग।ड़ी  ले  सकते  गाय-भैंस
 पाल  सकते  हैं  या  गांव  में  कोई  भी  कुटीर  और  लघु  उद्योग  लगा  सकते  हैं  ।  इसमें  जो  सबसे  बड़ी  अड़चन
 है  वह  है  भ्रष्टाचार  यह  देखने  में  आता  है  कि  उसमें  जो  सबसीडी  का  पार्ट  है  उसमें  ही  पूरी  हे
 फेरी  होती  वहां  के  राज्य  शासन  या  स्थानीय  संस्था  के  माध्यम  से  डी०  आर ०  ए०  के  अन्तगंत
 बेनिफिशरों  को  सबसे  अधिक  कठिनाई  आती  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  हम  सबसिडी  के  काम्पोनेन्ट
 को  देने  की  आई०  आर०  डी०  पी०  का  ऋण  जो  मिलता  यरीबी  की  सीमा  से  नीचे  रहने
 वाले  लोगों  वह  ब्याज  मृक्‍त  ऋण दे  इंट्रेस्ट  तो  यह  चीज  भ्रष्टाचार  को  खत्म  करेगी
 और  बेनिफशरीज  जो  चक्कर  लगाते  हैं  बेंकों  क ेऔर  दफ्तरों  20-25  चकक्‍करों  के  बाद  उन्हें  ऋण
 मिल  पाता  तो  वह  प्रक्रिया  भी  खत्म  हो  जायेगी  ।  और  इसमें  पूरा  आ्थिक  व्यय  उतना  ही  पड़ता

 यदि  हम  तीन  हजार  का  ऋण  किसी  को  दे  रहे  हैं  तो उसका  एक  यानी  1  हजार  रुपया
 हम  उसे  अनुदान  के  रूप  में  देते  हैं  और  वह  भी  उसे  6  महीने  या  साल  भर  के  बाद  मिलता  है  और  5  साल
 में  उसके  द्वारा  3  हजार  रुपये  की  वापसी  की  जाती  जो  उसकी  ब्याज  की  दर  है  उसे  कुछ  इस  तरह
 से  रखा  गया  है  9  या  10  कि  उसे  पांच  साल  में  तीन  हजार  रुपये  वापस  करने  पड़ते
 लिए  यदि  हम  पहले  ही  उसे  ब्याज  मुक्त  ऋण  के  रूप  में  तीन  हजार  रुपये  दे  दें  तो बात  वही  होगी  लेकिन
 उससे  भ्रष्टाचार  समाप्त  हो  जायेगा  और  सबसीडी  के  काम्पोनेन्ट  का  जो  मिस-यूटिलाईजेशन  होता  है
 और  जो  अन्य  कठिनाइयां  उसको  होती  हैं  कि समय  पर  पैसा  मिल  नहीं  पाता  वह  चीज  भी  खत्म  हो
 जायेगी  ।  बेनिफिशरी  को  सीधे  राष्ट्रीयक्ृत  बेँकों  से  कर्जा  मिल

 सभापति  मैं  आपका  ध्यान  विशेष  रूप  से  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा
 कि  हमारी  सरकार  ने  आई०  आर०  डी०  एन०  आर०ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  ग्रामीण
 विकास  के  लिये  जो  वृहद  योजनायें  चालू  कर  रखी  हैं  और  इस  साल  के  बजट  में  2,200  करोड़  रुपये  का
 प्रावधान  किया  है  यदि  इसका  सही  उपथोग  होता  समय  १र  जरूरतमन्द  को  मदद  मिलती  है  तो  इससे
 हमारी  सरकार  की  क्रेडिबिलिटी  भी  बढ़ती  है  और  रोजगार  के  साधन  भी  सुलभ  होते  हमारे  नेता
 आदरणीय  श्री  राजीव  गांधी  ने  जो  वायदा  देश  के  गरीबों  से  किया  है  वह  सिर्फ  नारा  ही  नहीं  एक
 कार्य-संकल्प  है  हमारे  नेता  का और  उसको  हम  ग्रामीण  अंचलों  में  देखने  को  पाते  मैं  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों
 के  बारे  में  जरूर  कहना  चाहता  हूं  मंत्री  जी  यहां  से  कहीं  निकल  गये  हैं  लेकिन  मैं  चाहूंगा  मेरी
 भावनाओं  को  उन  तक  दिया  प्रोसीडिग्ज  के  माध्यम  से  वे  निश्चित  रूप  से  इस  पर  गोर
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 करते  हैं  और  इसमें  कोई  दो  मत  नहीं  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  गांवों  में  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहे  हैं  उसका
 फायदा  भी  ग्रामीण  अथंव्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  में  मिला  है  परन्तु  उसका  सही  समय  पर  संमुचित
 लाभ  किसान  को  और  जरूरतमन्द  को  मिल  जाये--इस  व्यवस्था  को  अभी  ठीक  करना  जो  भी

 हमारे  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं  गांवों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  की  शाखायें  गांवों  में  हैं  या सहकारी
 बँकों  की  शाखायें  गाँवों  में  उन  पर  जिला  स्तर  पर  इस  तरह  का  एक  नियंत्रण  होना  एक
 मानिर्टारंग  कमेटी  बननी  चाहिए  जिससे  कि  उनकी  कार्य-प्रणाली  पर  नियंत्रण  रखा  जा  जो
 मोनिर्टारिेंग  कमेटी  वह  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  को-आडिनेशन  कमेटी  होती  लेकिन  उसमें
 निधि  नहीं  न  एम्पीज  होते  हैं भऔौर  न  एम०  एल०  एज०  होते  ब्रांच  मेनेजर  और  कलेक्टर
 उसके  अध्यक्ष  होते  मेरा  सुझाव  है  कि जिला  लैवल  पर  इस  डी०  एल०  सी»  सी०  कमेटी  में  संसद
 सदस्य  विधायक  जनप्रतिनिधि  हों  और  को-आपरेटिव  बैंक  के  अध्यक्ष  हों--इनको  मैम्बर  बना
 कर  वहां  की  काये-प्रणली  और  उनके  लक्ष्य  को  सुनिश्चित  करना  घैसे  तो  ये  बंक  अपने  उस
 जिले  का  लीड-बक  होता  वह  बैंक  तीन  साल  का  एक्शन  प्लान  बना  लेता  एक्शन  प्लान  में  बेंक
 के  अधिकारी  ही  अपना  लक्ष्य  निर्धारित  कर  लेते  हैं  और  प्राथमिकता  निर्धारित  कर  लेते  लेकिन
 किसानों  के  नुमाइ  दे  नहीं  होते  जनप्रतिनिधियों  को  नहीं  बुलाया  वह  एक्शन  प्लान  उस
 विशेष  जिले  के  लिये  बना  है  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  वहां  के  कृषकों  के  जो  जनप्रतिनिधिगण  हैं
 और  जो  इलेक्टेड-बाडीज  के  लोग  उनको  एक्शन  प्लान  बनाने  में  क्‍यों  नहीं  जोड़ा  जाता  जब  तक

 हम  इस  प्लानिंग  का  डिसेन्ट्रलाइजेशन  नहीं  तब  तक  कुछ  नहीं  होगा  ।  हमारे  नेता  राजीव  गांधी
 जी  ने  भी  कहा  है  कि  हमें  जिला  स्तर  पर  योजना  प्रणाली  को  लागू  करना  चाहे  प्रशासन  में

 चाहे  हमारी  योजनाओं  को  लागू  करने  में  मेरा  सुझाव  है  कि  बकों  की  वकिग  कार्य-प्रणाली  में  भी

 एक्शन  प्लान  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  आने  वाले  समय  में  इस  ओर  ध्यान  देंगे  और
 इस  कायं-प्रणाली  में  सुधार  करेंगे  और  राष्ट्रीयक्रंत  बैंकों  को  सक्षम  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हूं  ।

 श्रो  केयूर  भूषण  :  आदरणीय  सभापति  मैं  वित्त  विधेषक  का  समर्थन  करने
 के  लिये  खड़ा  हुआ  यह  विधेयक  बजट  के  उद्देश्यों  को  किस  तरीके  से  पूरा  करें  और  सही  रूप  देने  के
 लिये  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मैं  इसे  अपनी  समझ  के  मुतांबिक  वित्त  किस  तरीके  से  आ  सके  और  अभी
 जिस  तरीके  से  बताया  गया  है  कि  कहां-कहां  चोरियां  होती  ठीक  से  व्यवस्था  हम  वहां  तक  नहीं  पहुंचा
 पाते  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  हम  सही  व्यक्ति  को  माध्यम  नहीं  बना  रहे  यह  सही  वर्क  कौन  करता
 है  ?  मुझे  पूर्ण  बिग्वास  है  कि  वह  देश  का  किसान  हो  सकता  अगर  किसानों  को  आप  माध्यम
 तो  वह  आपको  सिद्ध  करके  बता  देगा  कि  किस  ईमानदारी  के  साथ  वह  संग्रह  करता  है  और  उपयोग  भी
 किस  तरीके  से  करता  मेरा  इससे  अभिप्राय  यह  है  कि  आपने  जिस  तरीके  से  अभी  किसानों  की
 तरफ  ध्यान  दिया  उसके  लिये  मैं  पहले  आपको  बधाई  देना  चाहता  मैं  बधाई  देना  चाहता  हमारे
 नेतृत्व  वर्ग  जिसने  गांधी  जी  के  बाद  दूसरा  गांधी  पैदा  किया  जिसने  किसानों  की  तरफ  ध्यान  दिया

 है  ।  हमारी  सारी  अब  उधर  जा  रही  आपने  उसके  लिए  अर्थ  रखा  मगर  माध्यम  किसान
 को  नहीं  चुना  आपको  माध्यम  किसान  को  ही  चुनना  जैसा  अभी  बताया  गया  कि  बैंकों  के
 माध्यम  से  हम  किसानों  तक  पहुंचाते  अब  उस  बैंक  का  विकेन्द्रीकरण  करना  मैं  कहना  चाहता
 हूं  कि  आप  सीधे  गांव  की  पंचायत  को  यह  अधिकार  गाँव  पंचायत  सक्षम  वह  बैंकिंग  का  भी  काम
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 अपने  गांव  के  लिए  पूरा  करे  और  उस  पर  विश्वास  करिए  !  गांव  के  किसान  को  जानकारी  रहती  है  कि

 कोन  किसान  कैसे  उपयोग  करेगा  और  किस  तरह  से  वापस  इसमें  किसान  भागीदार  आज

 बिल्कुल  विपरीत  होता  जिसे  पंसे  की  जरूरत  जिसके  लिये  हम  पहुंचा  रहे  उसकी  पूरे  ढांचे  में

 भागीदारी  नहीं  होती  तो  उन्हें  भागीदार  बनाया

 आप  उद्योगों  के  लिए  कुछ  कर  रहे  हैं  और  हमें  बहुत  प्रसन्‍त्रता  है  कि  आप  उद्योय  ब्रढ़ा  रहे  हैं  मगर

 उद्योग  बढ़ाने  का  लक्ष्य  भ्री  जब  आपने  किसात्त  को  सना  तो  क्रिसात  के  आधार  का  उद्योग  बनाइए  ।

 कृषि  पर  आधघ्रारित  जब  तक  उद्योग  नहीं  तो  किसान  को  ल्परध  नहीं  होगा  ।.  आप  उद्योग़  किस

 लिए  कर  रहे  उद्योम  देश  की  पूंजी  बढ़ाने  के  लिये  करते  साथ्च  ही  साथ  जंसा  हमार  नारा

 ब्वेरोजगाटी  दूर  करने  तो  बेरोजगारी  दूर  करते  के  लिये  भी  उद्योष  करते  बेरोजगारी  आप  किस

 की  दूर  करना  चाहते  उन्हीं  लोगों  जो  80  प्रतिशत  गांवों  के  अन्दर  रहते  योजनाओं

 के  बाद  भी  वे  शहरों  में  दिखाई  दे  रहे  ग्मंबों  में  जो  बेरोजगार  गांव  के  किसान  का  बच्चा  सांव

 का  पढ़ा-लिखा  नौजवान  वह  गांव  छोड़कर  जाता  गरीब  गांब्र  छोड़कर  जाता  अकुशल
 छर  गांव  छोड़कर  जाता  है  और  शिक्षित  मांव  छोड़कर  जाता  है.और  चला  आता  है  शहर  के  अन्दर  ।
 आप  उनको  गांव  में  ही  रोजगार  देने  का  प्रयत्न  क्‍यों  नहीं  गाँवों  में  रोजगार  देते  आप  उद्योग

 ढहां  ताकि  वहां  जो  बेरोजमार  उनको  रोजगार  मिल  सके  |  वहां  का  जो  उत्पादन  ब्रह
 उत्पादन  बढ़  सके  ।

 का

 on  eee  --

 आपने  अभी-अभी  घोषणा  की  है  कि  हम  बेरोजगारी  दूर  बेरोजगारी  आप  निश्चित  ही
 दूर  कर  सकते  जिस  दिन  आप  यह  संकल्प  करें  कि  गांव  को  हम  मजबूत  बनायेंगे  और  गांव  में
 गार  देंगे  और  मांव  की  वस्तुओं  को  हम  आगे  उद्योग  आप  शहरों  में  लगाते  तो  गांव  के  लोगों
 को  क्‍या  मिलता  कच्चे  माल  की  पैदावार  करने  वाले  गांव  आप  वहीं  के  वहीं  उसका  उपयोग  होने

 अगर  वह  कपास  पैदा  करता  तो  उसी  क्षेत्र  के  तहसील  के  अन्दर  आप  का  रखाना
 लगाएं  और  उसमें  किसान  को  भागीदार  फिर  आप  कपास के  दामों  के  सम्बन्ध  में  किसो  किसान
 को  झगड़ा  करते  नहीं  कपास  का  दाम  उसी  किसान  का  बेटा  तय  करेगा  और  उसका  बेटा  ही
 कारखाने  के  अन्दर  कास  करता  तो  इससे  गांव  की  बेरोजगारी  दूर  होगी  और  किसान  की  हालत
 सुधरेक़ी  ।  किसान  को  अपती  बस्तु  को  कीमत  तय  करने  का  अवसर  दीजिए  ।  आज  व्यापारी  और  कपड़ा
 मिल  अपत्नी  चीजों  के  दाम  तग्र  करता  है  ओर  जो  टेक्स  साबुन  के  ऊपर  आप  लबाते  वह  टेक्‍्स  भी

 ब्रह  नहीं  देता  वह  टेक्स  भ्री  खरीददार  देता  है और  वह  पूरी  तरह  से  बच  जाता  किसान  के  बेटे
 को  यह  काम  करने  किसान  ईसानदार  है  और  इतिहास  बताता  है  कि  किसान  कभी  बेईखान
 नहीं  रहा  ।  उसको  यह  काम  करने  अगर  वह  यह  काम  तो  टैक्स  की  चोरी  नहीं  होगी
 ढेक्स  की  चोरी  को  रोकने  वाला  जो  महकमा  वह  बन्द  करना  पड़ेगा  ।  आप  किसान  के  हित  में  यह

 आप  किसान  को  बदलने  का  कम  से  कम  सौका  किसान  का  जो  गन्ना  उसको

 शूकर  के  रूप  में  क्रदाने  इतना  ही  नहीं  पेय  पदार्थ  के  लिए  जो  विदेशों  में  फर्मों  को  ढूढ़  रहे
 उम्चक्े  बजाये  पेय  पदार्थ  यहीं  फर  बचके  सारी  चीजें  हममरे  पास  तो  यहीं  पर  उनको  बनने

 संतरे  की  फसल  हो  रही  तो  उसको  बोटलिंग  किसानों  को  करने  दीजिए  ।  टिमाटर  जो  हो
 रहा  उसका  सूप  बक्ताने  का  मौका  किसानों  को  दीजिए  ।

 5.00  भण०  प०

 जिद्ध  क्षेत्र  में  धान  होता  वह  धान  भी  उद्योद्रपतियों  के  हाथ  में  चला  जाता  उद्चेयपति

 '
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 घान  और  चावल  का  मिल  लगाता  उसके  बाद  उसका  मोड़ा  तेल  निकालने  के  लिए  न्लाह  जाता  है|
 उसका  तेल  बनने  के  बाद  वह  बाजार  में  बेचा  जाता  मगर  इस  सबका  किसान  को  वह  फायदा  नहीं

 आप  यह  सब  करने  का  मौका  किसान  को  दीजिए  कि  वह  अपने  क्षेत्र  के  अन्दर  तेल  तैयार
 आप  देखेंगे  कि  वह  सभी  प्रकार  के  तेल  तैयार  करके  आपको

 मैं  वो यह  तक  कहने  को  तेयार  हूं  कि  हर  चीज  भारत  के  अन्दर  तैयार  हो  सकती  है  ।  आपको  विदेशों
 से  चीजें  नहीं  मंग्मनी  लोग  विदेशों  से  चीजें  मंगाना  भूल  गुलाव  पैदा  करना  किसान

 जानता  उसको  यह  पढ़ा  करने  का  मौका  सारी  चीजे  यहां  पँदा  की  जा  सकती  लेकिन

 इसके  लिए  आपको  मन  बनाना  आप  कहते  हैं  कि  यह  किसान  का  बजट  लेकिन  आप  किसान
 को  विकास  करने  का  भी  मौका  दीजिए  ।

 ह॒

 आज  आप  उद्योगपततियों  को  माध्यम  बनाकर  ही  उद्योग  लगाना  चाहते  आप  उद्योगों  का
 बिकास  करने  का  काम  किसाल  पर  भी  छोड़िये  ।  आप  देखेंगे  कि  ऐसा  कोई  किसान  नहीं  होगा  जो
 चार  आज  किसान  भ्रष्टायार  के  कारण  पीड़ित  आप  हरेक  उद्योग  के  अन्दर  उनको
 घित्व  भागीदारी  आप  देखेंगे  कि  उन  उद्योगों  में  किसान  भ्रष्टाचार  नहों  करने

 जो  हमारी  परम्परागत  चीजें  हैं  आज  किसान  उनके  अधिकार  से  भी  वंचित  हो  रहा  बारिस
 के  पानी  को  बचाने  का  अधिकार  आप  किसान  को  आप  देखेंगे  कि  एक  बूंद  पानी  भी  बारिस
 का  बह  नहीं  जाने  देगा  |  हम  तालाब  बनाते  मांव-गांव  में  किसात  तालाब  बनाने  को  तैयार  अगर
 आप  यह  अधिकार  उसको  देंमे  तो  आप  देखेंगे  कि  गांव-मांव  में  सेकड़ों  तालाब  बन  जाएंगे  और  बारिस
 का  एक  बूंद  पानी  भी  बाहर  नहीं  जाएगा  ।  इससे  आप  बाढ़  और  सूखे  के  नुकसान  से  भी  बच
 भ्षकाल  से  बच  जाएंगे  ।

 वृक्षारोपण  का  काम  कभी  बहुत  पवित्र  माना  जाता  लोग  बाग-बगीचे  लगाते  आज  भी
 बाग-बगीचे  लगाने  की  बहुत  आवश्यकता  यह  काम  भो  आप  किसान  के  बेटे  को  वह
 गांव  में  हरियाली  पैदा  कर  आज  आप  वृक्षारोपण  पर  जो  खचं  कर  रहे  हैं  वहू  किसान  के  बेटे  के
 माध्यम  से  खर्च  आप  इससे  घबराइये  वनवासी  जो  होता  है  वह  बन  का  रक्षक  होता

 वह  वन  को  उजाड़ता  नहीं  आप  उ  सको  वन  लगाने  में  सहयोग  वृक्ष  लगाने  में  सहयोग
 जब  आप  उसको  बताइयेगा  कि  उस  वृक्ष  का  मालिक  वह  होगा  तो  वह  उस  वृक्ष  को  कटने  नहीं

 देगा  ।  जब  वनवासी  को  यह  मालूम  होगा  कि  इस  जंगल  का  मालिक  वह  है  तो  वह  उस  जंगल  से  झाड़  तक

 कटने  नहीं  देगा  ।

 आप  सड़कों  पर  वृक्ष  लगाते  लेकिन  उनसे  हमें  छाया  भी  नहीं  वेज्ञनिक  यह  कहते

 हैं  कि  शायद  उनसे  पानी  मिलने  में  भी  तकलीफ  होती  है  ।  आप  फलदार  वृक्ष  लगाइये  ।  कज्ञानिक  हमें
 बताते  हैं  कि  जंगलों  में  आप  वृक्षों  को  फलदार  वृश्षों  में  बदल  सकते  जब  वनकासी  को  यह  मालूम
 होगा  कि  फलदार  वृक्ष  उसके  हैं  और  उन  फलों  की  कोमत  उसे  मिल  सकती  है  तो  बह  उन  फलदार

 व॒क्षों  को  और  भी  आगे  बढ़ायेगा  |  आप  वनवासियों  पर  धरोस्ा  आप  वेक्लनिकों  को  सलाह
 से  वनवासियों  को  आगे

 आज  आप  बड़े-बड़े  उद्योगों  को  बढ़ाका  दे  रहे  हैं  और  उद्योगों  के  लिए  बड़े  बड़े  उद्योगपतियों  को

 चुन  रहे  मेरे  क्षेत्र  के  अन्दर  वो  सो  करोड़  रुपये
 से

 ऊपर  की  लागत  पर  एक  सीमेंट  का  कारत्कना

 लगा  ।  उसका  परिणाम  क्‍या  हुआ  ?  बहुत  बड़े-बड़े  कशानिक  उसमें  इतने  बड़े  कारखाने  में  अभी

 जवाब  मिला  है  कि  सिर्फ  300  लोगों  को  वहां  फर  काम  सिलक  इससे  क्या  लाभ  होगा  ।  किसके  लिए
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 केयूर

 नीति

 हम  ऐसे  उद्योगों  को  बढ़ावा  दे  रहे  क्या  बेरोजगारों  को  रोजगार  देना  हमारा  लक्ष्य  नहीं  तथा

 पूंजीपतियों  की  पूंजी  बढ़ाना  हमारा  लक्ष्य  अगर  वहां  के  लोगों  को  इन  उद्योगों  से  रोजगार  नहीं
 मिलता  है  तो  हमको  बड़े  लोगों  से  हटकर  छोटे  लोगों  की  तरफ  आना  छोटे  उद्योगों  की  तरफ
 आना  ताकि  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  ।  इस  सीमेंट  कारखाने  के  साथ  हमको  यह  भी  देखना

 ह'गा  कि  वहां  आस-पास  खड़ी  किसानों  को  फसल  बर्बाद  न  अगर  किसान  की  फसल  को  नुक्सान
 हुआ  तो  उसके  हृदय  से  कैसी  आवाज  इस  बारे  में  भी  आपकी  जिम्मेदारी  इसको  भी  देखना

 होगा  ।
 ह

 अन्त  में  इतना  ही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  मे ंअगर  आप  किसानों  को  लाभ  देना

 चाहते  हैं  तो  नदी-तालों  का  पानी  दूसरी  जगह  नहीं  जाना  बल्कि  किसान  के  खेत  में  पहुंचना
 अगर  किसान  को  आगे  बढ़ाना  है  तो  उसके  खेत  को  सिचित  करना  उसको  प्राथमिकता

 देनी  होगी  और  किसानों  पर  विश्वास  करना  हर  जगह  उसको  भागीदारी  देनी  यही  मेरा
 निवेदन  है  ।

 श्रो  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :  मुझे  इस  वित्त  विधेयक  पर  बोलने  का  मौका
 इसके  लिए  मैं  आभारी  हूं  ।  सभापति  मैं  ईस  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए

 खड़ा  हुआ  हूं  ।  इसके  द्वारा  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  देश  को  नई  दिशा  देने  की  कोशिश  की  हमारी
 आधिक  नीति  हमेशा  यही  रही  है  और  उन्होंने  अपने  भाषण  में  भी  यही  कहा  कि  हिन्दुस्तान  में
 वाद  को  और  मजबूत  करना  है  और  आगे  बढ़ाना  गोषण  रहित  समाज  की  स्थापना  हमको  करनी

 शोषण  रहित  समाज  व्यवस्था  के  लिए  अभी  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  मद्रास  में  घोषणा  की  है  कि
 बेकारी  हटने  से  हमारी  लाचारी  कम  हो  जाएगी  और  लोगों  आथिक  साधन  उपलब्ध  होंगे

 जिससे  सब  लोग  ठीक  से  जी  सकेंगे  ।  अभी  हमारे  कुछ  साथियों  ने  कहा  कि  किसान  के  बारे  में  अधिक
 ध्यान  देना  मैं  भी एक  दो  बातें  किसान  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  और  कुछ  सुझाव  भी  देना

 चाहूंगा  ।  जब  हमें  ग्रामीण  क्षेत्र  में  बेकारी  हटानी  है  तो  बहां  जितनी  आबादी  है  उम्रको  ध्यान  में  रखते

 हुये  काम  करना  होगा  ।  आज  जो  इन्डस्ट्रियल  एरियाज  दिखाये  जाते  वहां  पर  शहरों  के
 बगल  में  कारखाने  लगा  दिये  जाते  हैं  जिससे  बड़े  लोग  सारा  फायदा  सरकार  से  ले  लेते  हैं  और  वहां  के
 लोगों  को  रोजगार  भी  नहीं  शिलता  है  ।  इसलिए  शिक्षण  के  ढांचे  में  हमको  तेजी  से  परिवर्तन  करना

 प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  हैं  कि  डिग्री  से नौकरी  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  इससे  नौजवानों  को  नई
 दिशा  मिली  है  और  उनमें  भावना  जागी  है  कि  हमको  डिग्री  के  अलावा  शिक्षा  मिलेगी  तो  उससे  रोजगार
 मिलेगा  ।  इसलिए  शिक्षण  का  रोजगार  से  बहुत  सम्बन्ध  श्राज  हिन्दुस्तान  में  यह  होता  है  कि  जिस
 काम  के  लिये  आदमी  चाहिये  उस  काम  के  लिए  आदमी  नहीं  मिलता  है  और  बेरोजगारी  भी  बहुत  है  ।
 इसलिए  टेक्नीकल  मैनपावर  जब  तक  हिन्दुस्तान  में  नहीं  इन्टीग्रेटेड  अप्रोच  टेक्नीकल  मैन  पावर  के
 लिए  हिन्दुस्तान  में  नहीं  होगी  तब  तक  यह  समस्या  दिन-व-दिन  बढ़ती  ही  जाएगी  |  हमेशा  यह  बात

 कहता  हूं  और  इसको  दोहराना  चाहता  हूं  कि  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  लगाना  है  तो  वहां  पर  काम
 करने  वाले  किसान  ओर  मजदूर  को  इकट्ठा  करना  होगा  और  उसका  सहयोग  लेना  होगा  ।  हमारी  नीति
 इसके  लिए  बिल्कुल  साफ  लेकिन  राज्य  सरकार  को  जितना  दखल  देना  चाहिये  उतना  दखल  राज्य
 सरकार  नहीं  देती  इसलिए  मेरा  आग्रह  है  कि  केन्द्र  सरकार  को  इसके  लिए  आग्रह  करना  चाहिये  ।
 अगर  ग्रामीण  क्षेत्र  में  20  करोड़  का  उद्योग  लगाना  है  तो  उसके  लिए  किसान  को  जानकारी  नहीं  है
 क्योंकि  वह  प्रोफेशनल  तो  है  उसको  तो  खेती  करनी  आती  खेती  आप  उससे  करवा  लीजिये  ।
 इसलिए  अगर  आप  किसान  को  प्रोफेशनल  मैनजमेंट  की  मदद  दे  दें  और  उससे  काम  भी  ले  लें  लो  वह  काम
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 नहीं  झृग्गी-झोपड़ी  यहां  नहीं  शहर  में  समस्याएं  पैदा  नहीं  शहरों  की  आवाज
 पालियामेंट  और  असेम्बली  में  उसकी  आवाज  उठ  जाती  है  और  वहां  सुविधाएं  बढ़  जाती  लेकिन
 गांवों  में  कोई  अखबार  वाला  नहीं  रहता  उनको  कोई  चोट  नहीं  लगती  है  और  न  कोई  ऐसा  बड़ा
 आदमी  रहता  है  जिसके  कारण  वहां  की  समस्याएं  हल  हो  आज  भी  आप  देखें  कि  हमारे  विपक्षी
 दल  के  सदस्य  वाक-आउट  करके  चले  इनके  वाक-आउट  से  हिन्दुस्तान  का  भला  नहीं
 हिन्दुस्तान  की  समस्या  वे  समझ  नहीं  पाते  और  अगर  समझते  हैं  तो  उसके  लिए  सुझाव  दें  कि  हम  कैसे
 आगे  बढ़ें  ।  इस  दिशा  में  नहीं  खाली  प्रधान  मन्त्री  को  बदनाम  करने  का  षडयन्त्र  हाथ  में  रखते

 सिफ॑  भ्रष्टाचार  का  नारा  लगाकर  और  कुछ  भ  कुछ  बहाना  लेकर  देश  के  विकास  की  धारा  में  शामिल
 नहीं  होते  ।  आज  जो  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  चल  रही  उसमें  शामिल  होने  के  अलावा  उन्होंने  बाहर
 जाना  पसन्द  किया  यह  बड़े  दुःख  की  बात  हम  चाहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  का  विकास  हो  और
 बेरोजगारी  हटे  ।  मिसाल  के  तौर  पर  मैं  कहना  चाहूंगा  कि अगर  बीस  करोड़  का  भी  उद्योग  किसान  को
 सहकारी  आंदोलन  के  माध्यम  लगाना  हो  तो  मेरे  ख्याल  से  ज्यादा  से  ज्यादा  करोड़  इकट्ठा  करना  पड़ता
 है  और  बंक  ऋण  देती  है  ।  बाकी  पन्द्रह  परसेन्ट  र/ज्य  पन्द्रह  परसेन्ट  एन०  सी०  डी०  सी०  और
 साठ  परसेन्‍्ट  सेन्ट्रल  फाइनेंशिंग  इन्स्टीच्यूशन्स  लोन  देती  हैं  ।  इस  तरह  की  ह्कीम्स  हमारे  पास  राज्य
 सरकार  को  इस  पर  अधिक  से  अधिक  ध्यान  देना  हम  काफी  लोग  राजनीति  में  जुट  गए  और
 काफी  लोग  झगड़े  में  पड़  गये  आपस  के  व्यक्तिगत  संघर्ष  में  जुट  गये  हैं  और  गांवों  में  जगह-जगह
 राजनीति  के  कारण  विकास  दूर  होता  जा  रहा  गरीब  और  अमीर  को  दूरी  बढ़  रही  हम
 लोग  सिफं  झगड़े  में  दिलचस्पी  ले  रहे  हैं  । विकास  कौन  चुनाव  लड़ने  वाले  प्रतिनिधि  हों  या
 गांवों  में  काम  करने  वाला  कोई  अच्छा  इन्सान  तो  उनकी  मदद  करना  जरूरी  गांवों  में  उद्योग

 बढ़ेगा  तो  इन्फ्रास्ट्र  क्‍्चर  गांवों  में  जब  तक  इन्फ्रास्ट्रक्चर  नहीं  जब  तक  उद्योग  नहीं

 जाएंगे  तब  तक  बेरोजगारी  ऐसे  ही  चलती  रहेगी  ।  शहरों  में  आप  पाबन्दी  लगाने  की
 बात

 कर  र  हे
 ठीक  लेकिन  शहर  बढ़ते  रहेंगे  और  गन्दगी  बढ़ती  क्षेत्रीय  असंतुलन  के  बारे  में  भी

 सोचना
 जरूरी  झारखंड  और  बुन्देलखंड  की  बात  हो  रही  क्यों  हो  रही  है  मैं  यह  आग्रह  करूंगा  कि  क्षेत्रीय

 असन्तुलन  कम  करने  के  लिए  कोई  ऐसा  कमीशन  बना  दें  जो  अध्ययन  करे
 और  सुझाव  दे  जिससे

 पहए!ड़ी

 और  मैदानी  क्षेत्रों  का विकास  हो  सके  ।  हम  सभी  मांग  करते  हैं  कि  हमारे  चुनाव  हमारे  राज्य
 और  हमारे  पिछड़े  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  उद्योग  लगना  यह  कहा  जाता  है  कि  ज्यादा  उद्योग  नहीं  लग

 पाएंगे  ।  जो  लोकल  स्टेट  गवर्ंमेन्ट  है  उसका  भी  खुद  का  इनिशियेटिव  होना  जब  तक  खुद  का

 इनिशियेटिव  नहीं  होगा  तव  तक  पिछड़े  इलाके  आगे  कंसे  आएंगे  ;  बिहार  के  मजदूर  पंजाब
 में  जाकर

 काम  करते  लेकिन  बिहार  की  भूमि  बहुत  बढ़िया
 लेकिन

 वहां  ज्यादा
 पंदावार  क्‍यों  नहीं  होती  और

 ज्यादा  उद्योग  क्यों  नहीं  लगते  और  ज्यादा  काम  क्यों  नहीं  होता  ।  ऐसे  कई
 इलाके  हैं  ।

 अभी  हमारे  मध्य
 प्रदेश  के एक  भाई  ने  ठीक  लेकिन  ऐसा  लगता  है  कि

 हमारा
 कोई  कत्तंव्य  ही  नहीं  है  और  कोई

 दूसरा  हमारे  इलाके  से  बाहर  से  आये  और  पिछड़ापन  दूर  हमारी  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  ऐसा
 लगता  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  को  बैंक  के  माध्यम  से  या

 बजटरी  समोर्ट
 देकर  कुछ  कंसेशन  देकर

 स्कीम  बनाने  की  बात  को  सपोर्ट  करना  चाहिये  ।
 किसान  कोई

 प्रोफेशनल  नहीं  है  ।
 आई०डी०बी०आई०

 तथा  अन्य  बैंकों  में  उनकी  सहायता  के  लिए  और
 कंसलटेंसी

 होती  मैं
 समझता  शुरू  में  वह  पैसा

 नहीं  दे  जब  स्कीम  बन  जाए  ओर  पूरा  प्रोजेक्ट
 तेयार  हो  तो

 बाद
 में  पैसा

 लगाये
 तभी  कुछ

 काम  बनेगा  अन्यथा  हम  बात  करते  रहेंगे  और  बाद  में  कहेंगे  कि  कुछ  नहीं  यह  कंसे  करने

 वाला  कौन  अमरीका  का  विकास  रूस  का  विकास
 चीन

 का  विकास  हम  सब  लोग
 कहते  किसने  किया  उनका  हिन्दुस्तान  से  कोई  गया  था  ?  बिल्कुल  योग्य  आदमी  हमारे  यहां
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 के  वहां  जाते  क्योंकि  वह  ज्यादा  पैसा  देते  इसलिए  काम  करते  लेकिन  खुद  के  लोगों  का

 इनीशिएटिव  होने  के  कारण  वहां  विक्रास  होता  दूसरी  बात  मैं  यह  कहूंगा  कि  चोरी  काला  बाजारी

 तस्करी  हम  रेड  डालते  हैं  ।  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  जो  लोग  फेरा  में  जिनके  घरों  पर  छापे

 पड़ते  हैं  उनको  हम  कम्पनीज  का  संचालक  बना  देते  हैं  सरकारी  निगम  के  प्रमुख  बना  देंते  यह  मलत
 बात  गरीब  लोगों  के  दिल  में  शक  पैदा  होता  है  कि  इनको  क्‍यों  प्रमुख  बना  दिया  इसमें  सुधार
 करना  चाहिये  और  इसके  ऊपर  सख्त  कायंवाही  करनी  चाहिये  ।  पी०  वी०  सी०  के  प्लास्टिक  के

 लिए  आपने  कुछ  एक्‍्साइज  और  कस्टम  में  रिलीफ  दी  लेकिन  दाम  कम  होने  के  बजाये  बढ़  गये  हैं  ।

 इससे  किसान  को  फायदा  नहीं  हुआ  ।  यह  मेरा  अपना  अनुभव  सीमेंट  के  दाम  20  रुपये  टन  आपने

 एक्साइज  की  छूट  दे  लेकिन  सीमेंट  के  दाम  भी  बढ़  गये  किसान  को  कोई  फायदा  नहीं  हुआ
 बिल्डिस  को  छूट  दी  लेकिन  हाऊसिंग  के  लिए  क्‍या  स्कीम  हाऊसिंग  का  कैसे  फायदा  बह
 भी  आपको  देखना  होगा  ।  आपने  कहा  है  कि  खाद'*'मैं  हम  एक  हजार  रुपये  की  सबसिडी  दे  रहे
 मैं  कहूंगा  यह  सबसिडी  बन्द  कर  एक  हजार  रुपये  आप  इरीगेशन  भूमि  सिंचित  करने  के  लिए
 दें  ।  सबसिडी  यह  दिनों-दिन  बढ़  रही  इससे  हमारा  मोरल  भी  गिर  रहा  है  और  देश  का  विकास  भी
 रुक  रहा  आप  इसके  बजाय  ब्याज  मुक्त  ऋण  और  ज्यादा  से  ज्यादा  भूमि  सिचित  करने  की  तरफ
 ध्यान  दें  ।  आपने  पेपर  प्लांट  के लिए  एक्सांइज  में  300  रुपये  टन  की  रिलीक  दी  है  ।  लेकिन  जो  बगास
 बेस्ट  पेपर  प्लांट  ह ैउसकी  कीमत  कम  हो  जाती  है  वह  बाजार  में  प्रतिस्पर्दधा  नहीं  कर  सकता  |  मैं  चाहूंगा

 .  उसके  लिए  कुछ  न  कुछ  विशेष  सुविधा  होनी  इसकी  .00  प्रतिशत  एक्साइज  छूट  है  तो  भी
 महाराष्ट्र  में  जितने  यह  पेपर  प्लांट  है  वह  सब  बन्द  हैं  ।  एक  भी  काम  नहीं  कर  रहा  है'*-वहां  पर  इससे
 बेरोजगारी  बढ़  रही  जबकि  हम  रोजगार  निर्माण  के  लिये  कुछ  न  कुछ  चेष्टा  कर  रहे  हम  कुछ
 ऐसा  करें  जिससे  बगास  बेस्ड  पेपर  प्लांट  को  सहकारिता  आन्दोलन  के  माध्यम  से  बढ़ावा  ठीक
 है  आयात  के  लिए  कुछ  कस्टम  की  छूट  दी  जो  बगास  बेस्ड  पेपर  प्लांट  है  उसकी  छूट  अलग  जो
 खाली  ब्राड  बेस्ड  पेपर  प्लांट  है  उसकी  छूट  अलग  दोनों  की  एक  होने  के  कारण  प्राइस  में  प्रतिस्पर्दा
 नहीं  रहती  ।  हम  नान  कंवेशनल  रा  मेंटिरियल  के  लिए  पेपर  उद्योग  की  बात  कर  रहे  जब  तक  यह
 सुविधा  नहीं  होगी  ।  मेरे  ख्याल  से  बड़ी  मुश्किल  होगी  ।  एक्सपोर्ट  टूंड  डेफिसिट  को  बात  किसान
 जो  फल-वनस्पति  पैदा  करता  है  एक्सपोर्ट  करना  चाहता  है  लेकिन  हमारी  इसके  लिए  दीर्घकालीन  नीति
 नहीं  मैंने  संसद  में  एक  सवाल  भी  किया  था  कि  फ्रूट  और  वेजीटेबल  का  एनुअल  प्रोडक्शन  टार्गट
 कितना  मंत्री  जी  न ेकहा  कि  हम  उत्पादन  टार्गेट  नहीं  तय  करते  ।  जब  उत्पादन  का  लक्ष्य  नहीं
 होगा  तो  दीघंकालीन  नी  त  कैसे  होगी  और  दीघंकालीन  नीति  नहीं  होगी  तो  खरीदने  वाला  कैसे

 इंससे  दाम  तो  बढ़ेंगे  ही  ।  हिन्दुस्तान  में  कितनी  भी  फसल  पैदा  मार्केट  में  कुछ  न  कुछ  ठहराब
 रहता  है  लैकिन  विदेश  में  --

 [  भवुवाद  |
 निर्यात  को  समृचित  रूप  से  व्यवस्थित  करने  की  अपेक्षा  होती  हैं  और  इस  संबंध  में  पर्याप्त

 संधान  और  विकास  का  सहमोग  देना  चाहिये  ।

 |

 यह  वीधेकालीन  नीति  बनाने  से  इस  दिशा  में  काफी  काम  हो  सकता  जब  हम  कहते  हैं  कि
 मरीकी  की  रेखा  के  उपर  हम  लोगों  को  लागे  हैं  तो  यह  सही  बात  हम  मानते  हैं  लेकिन  हमारी  पर«
 केपिटा  फूड  कृंजम्प्शन  कम  क्‍यों  देश  में  विकाल  हम  मानते  लेकिन  हमें  गम्भी रता  से  सोचना
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 होगा
 कि  हमारी  गलती  कहां  हो  रही  है  और  उसको  कैसे  सुधारा  जा  सकता  है  जिसके  कारण  ह

 ज्यादा*से  ज्यादा  आगे  बढ़  सकें  और  हमारी  जहां-जहां  खराबी  है  उसको  ठीक  कर  सकें  लोग  बोल  रहे  थे
 वेस्टफुल  एक्सपेंडिचर  बन्द  होना  चाहिए  ।  हम  भी  मानते  आजकल  अखबारों  में  काफी  आ  रहा  है
 कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  वाई  फेसिज  तीन  साल  के  अन्दर  जीरो  बजटिंग  सिस्टम  अपनाने  जा  रही
 मैं  वित्त  मंत्री  जी  से जानना  चाहता  हूं  कि  आपने  क्‍या  वास्तव  में  जीरो  बजाटिग  सिस्टम  का  कन्संप्ट  कर
 लिया  है  या  आप  उसे  प्रेलिमिनरी  एडौप्ट  कब,से  कर  रहे  क्या  आपने  सभी  पड्लिक
 टेकिग्स  और  गवर्नमेंट  आ्गेनाइजेशन्स  में  जीरो  बजरटिंग  का  सिस्टम  लागू  करने  का  निश्चय  कर  लिया  है
 और  उस  दिशा  में  काम  हो  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि आप  इसे  स्पष्ट  करें  क्योंकि  मैंने  कई  लोगों  से  बात
 की  और  मुझे  इसके  बारे  में  भी  बताया  इसके  कारण  यदि  वेस्टफुल  एक्सपेंडीचर  बन्द  हो  जाता  है  तो
 मैं  इसे  पसन्द  हूं  परन्तु  इससे  बेरोजगारी  न  फैलने  हमें  यह  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  कि

 हमारा  देश  एक  वंल्फेयर  स्टेट  है  जिसमें  हमें  लोगों  की  सुविधाओं  को  प्राथमिकता  देनी  हम  हर  जगह
 काम्शियल  प्वाइट  ऑफ  व्यू  से  नहीं  सोच  सकते  ।  यदि  हमारी  सरकार  कामशियल  तरीके  से  काम  करने
 लगे  तो  उसे  कोई  समथंन  नहीं  देगा  ।  इसलिए  वित्त  मंत्री  जी  स्पष्ट  करें  कि  इस  सिस्टम  को  अपनाने  का
 क्या  असर  देश  की  आ्थिक  स्थिति  उससे  कंसे  मजबूत  होगी  और  लोगों  को  क्‍या  राहत  मिलेंगी  ।
 विकास  प्रक्रिया  में  यह  सिःटम  कहां  तक  लाभप्रद  रहेगा  ।

 हमारी  एन०  सी०  डी०  सी०  कोआपंरेटिव्ज  क ेलिए  अभी  जो  रकम  देती  उसके  लिए  स्टेट
 गवनंमेंट  से  साढ़े  ग्यारह  परसेंट  की  दर  से  ब्याज  लेती  लेकिन  आपने  पिछले  साल  शेअर  मार्केट  को

 स्टैबिलाइज  करने  के  लिए  एक  हजार  करोड़  रुपया  प्राइवेट  कंपनियों  में  कुछ  औद्योगिक  कंपनियों
 में  शेअर  खरीदने  में  लगाया  ।  उसका  यील्ड  सवा  दो  परसेन्ट  परन्तु  आप  किसानों  को  जो  पैसा
 देता  मैं  चाहता  हूं  कि  उन्हें  भी  कम  ब्याज  प्र  पैसा  परन्तु  आप  उसके  लिए  तैयार
 आपने  शेअर  मार्केट  को  स्टेविलाइज  करने  के  लिए  कुल  दो  हजार  करोड़  रुपया  इन्बेस्ट  किया  परन्तु
 उससे  आपको  मात्र  सवा  दो  परसेंट  यील्ड  मिली  ।  मैं  आपसे  जानना  चाहता  हूं  कि कोई  भी  कदम  उठाने
 से  पहले  आपको  सोचना  चाहिये  कि  हम  क्‍या  करने  जा  रहे  वह  कौन  सा  रास्ता  कितना  उचित

 इसके  जरिये  हम  जो  सहूुलियतें  देने  जा  रहे  उससे  कौन  लाभान्वित  उसका  क्‍या  ओचित्य
 जैसा  वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  हम  किसानों  को  कुछ  न  कुछ  सहूलियतें  दे  रहे  मैं  मानता  परन्तु
 इस  बारे  में  ज्यादा  इकौनोमिक्स  का  ज्ञान  न  रखने  के  मेरा  आपसे  एक  ही  सवाल  है  कि  जहां
 आपने  किसानों  के  उपयोग  में  आने  वाले  इन्सेक्टीसाइड्स  और  पैस्टीसाइड्स  पर  कस्टम  ड्यूटी  कंम  की

 आप  उस  छूट  को  हन्ड्रेंड  परसेंट  कर  दीजिये  तो  उससे  किसान  को  ज्यादा  लाभ  यदि  आप  दो
 परसेंट  या  पांच  परसेंट  एक्साइज  या  कस्टम  में  छूट  देते  हैं  तो उसका  पूरा  लाभ  किसानों  को  या

 भोक्ताओं  को  नहीं  मिल  पाता  ।  इससे  चीजों  के  दाम  घटने  की  बजाये  बढ़ते  ही  जाते  हैं  और  उनका  कोई
 प्रभाव  नहीं  दिखाई  देता  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  तरह  10  आइटम्स  पर  छूट  न  यदि  आप  5

 टम्स  पर  सेंटपरसेंट  छूट  दे  दें  तो  उसका  इम्पैक्ट  अच्छा  पड़ेगा  |  उससे  किसान  भी  यह  समझेगा  कि  हमें
 सरकार  की  ओर  से  राहत  उपभोक्ता  भी  समझेगा  कि  सरकार  ने  उसे  रिलीफ  कम  छूट  देने
 से  दामों  में  कमी  नहीं  आती  ।  *

 एक  बार  मैंने  पहले  भी  निवेदन  किया  था  कि  ड्राउड  रिलीफ  के  लिए  आपने  किसानों  से

 यूलिग  का  वायदा  किया  परन्तु  मैं  आपकी  जानकारी  में  लाना  चाहता  हूं  कि आर०बी०  आई०  ने  कुछ *
 समय  पूर्व  दाते  कमेटी  गठित  की  थी  और  उसके  बाद  तीन-चार  बार  रीशेडयूलिंग  का  काम  हो  चुका

 जहां  बार-बार  हमेशा  ड्राउट  की  सिचुएशन  बनी  रहती  है  ।  परन्तु  उस  रीशेड्यूलिंग  का  कोई  फायदा  नहीं
 निकला  ।  उससे  खाली  एलिजिबल  किसानों  को  भी  फंसा  मिलता  जिसका  20  परसेंट  बकाया
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 बाकी  किसी  को  नहीं  मिलता  ।

 इसके  अलावा  आपने  मिलियन  टन  खाद्यान्न  का  जो  लक्ष्य  रखा  मैं  चाहता  हूं  कि आप
 उस  पर  फिर  से  गम्भी  रतापूवंक  विचार  मैंने  स्वयं  प्रधानमंत्री  जी  से  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  की
 जब  तक  उस  घोषणा  के  तहत  सभी  किसानों  को  फायदा  नहीं  पहुंचेगा  तो  उसका  कोई  लाभ  नहीं  ।  मैंने
 नाबाड्ड  के  चेयरमंन  और  एम०  डी०  से  भी  चर्चा  की  थी  परतु  नावार्ड  के  सामने  भी  अब  एक  समस्या

 आ  रही  है  कि  प्रिसिपल  से  इन्टरेस्ट  दुगना  न  हो  जाये  ।  उसका  प्रभाव  हमारी  ग्रामीण  सहकारी  संस्थाओं
 पर  पड़  रहा  जब  बेंक  वाले  किसी  सोसायटी  को  ऋण  देते  हैं  तो उस  पर  पूरा  ब्याज  वसूल  करते

 हैं  ।  इस  कारण  बकों  को  तो  कोई  घाटा  नहीं  होता  परन्तु  सोसायटीज  का  नुकसान  हो  जाता  इसे
 आर०  बी०  आई०  के  डिप्टी  गवनंर  और  नाबार्ड  के  एम०  डी०  मान  चुके  इसलिए  मेरा  निवेदन  है
 कि  आप  समूची  नीति  पर  एक  बार  फिर  गहराई  से  विचार  कीजिए  ताकि  हमारे  कोआपरेटिव  आंदोलन
 को  किसी  तरह  का  धक्का  न  पहुंचने  पाए  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  फाइनेंस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  प्रदुंष्ल  रशीद  कॉबुली  :  जनाब  मैं  फायनेंस  मिनिस्ट्री  के  विल  का
 स्वागत  करता  लेकिन  मैं  चाहूंगा  कि  जो  पहाड़ी  क्षेत्र  क ेइलाके  उनकी  तरफ  सरकार  की  तंवज्जुह
 खासतौर  पर  जानी  मैं  खासतौर  से  जम्मू-काश्मीर  के  बारे  में  सरकार  की  तवज्जह  दिलाऊंगा

 कि'हमारे  यहां  अच्छी  प्लानिंग  और  ट्रांसपपोटेंशन  की  इस  क॒द्र  मुश्किलात  हैं  कि  जिनका

 जिके  मैं  कैसे  करूं  । अभी  तक  हम  एक  आल  वैदर  एक  पुख्ता  सड़क  श्रीमगर  को  या  कश्मीर

 को  मैहीं  दे  पाये  हैं  ।  अभी  तक  हम  केश्मीर  राज्य  को  देश  से  एक  पुख्ता  सड़क  के  जरिए  मिला  नहीं  पाये

 यह  बड़े  दुंख  की  बात

 हमारा  जो  नेशनल  श्रीनगर-जम्मू  हाइवे  वह  साल  भर  कारआमद  नहीं  है  और  कुछ
 महीनों  के  लिए  सर्दी  में  बफंबोरी  को  वजह  लैंडसलाइड  की  वजह  रास्ता  बन्द  हो  जाता  है  और
 मैं  ऑपको  क्या  बताऊं  कि  उसके  नंतीजे  में  जो  जो  माली  और  जो  अन्य  क्षेत्रों  में  मुश्किलात  पैदा

 हो  रही  मैं  उनको  बयां  नहीं  कर  सकता  मैं  आपको  बता  देना  चाहता  हूं  कि जब  तक  आप  पहाड़ी
 इलाकों  में  अच्छी  सड़क  और  अच्छा  ट्रांसपोर्ट  नहीं  तो उन  लोगों  के विकास  का  क्‍या  देखिए

 सिर्फ  एक  सड़क  थी  श्रीनगर  रावलपिडी  और  इसकी  वजह  से  सारा  पार्टीशन  से  पहले
 तिजा  कम्यनिकेशन  लाइन  आदि  सब  इसी  रोड़  के  जरिये  होता  था  ।  श्रीनगर  से  सारा

 फारेंस्ट  प्रोडक्शन  ओर  सारा  हैंडीक्राफ्ट  सिंफे  इसी  रास्ते  से  जाता  था  और  वहां  से  यूनाइटेड  इंडिया
 के  लिए  सारी  चीजें  भेजी  जाती  थीं।इस  रोड़  के  जरिये  सारी  चीजें  श्रीनगर  से  रावलपिंडी  और

 रावलॉपिडी  से  श्रीनंगर  पहुंच  जाती  थीं  और  वह  रोड  साल  भर  खुला  रहता  आल  वैंदर  रोड़  था
 और  उसमें  कोई  दिक्कत  नहीं  थी  ।  कया  आज  यह  हमारे  लिए  चेलेंज  नहीं  है  कि  40  साल  गुंजरने  के
 बाद  हमजम्मूं-कश्मीर  को  एक  परमानेंट  रोड  नहीं  दे  पाये  श्रीनगर-जम्मू  सड़क  की  जो  हालत  है
 मैं  बता  रहा  हूं  पेपस  में  तो  आप  पेढ़ते  ही  रहते  हैं  कितनी  मुश्रिलात  हजारों  लोग  रास्ते  में  पड़े  रहते

 दस-दंस  र्दिन  खाना  नहीं  मिलता  टूरिस्ट  वहां  जाने  से  खौफ  खाते  लेंडस्लाइंड  से  रोड
 ब्लॉक  हो  तो  हम  कहां  जाएं  |  इस  प्रंकांर  से  रास्ते  में  जो  उनकी  मुसीबतें  उनकी

 शा्भियां  उनेंकां  कोई  हँलेਂ  नैंही ंहै  ।  श्रोनिगंरं-जम्मू  रीड  पर  बहुत  पैसा  हमने  खर्च  किया  लेकिन  उस
 रोड से  कामਂ  नहीं  मैं  आपकी  यह  हंमारे  लिए  चेलेंज  है  किस  बीच में  हम  पुरानों
 रोड  के  मुकाबले एक  नई  रोड  नहीं  बना  पाये  ओजांर्द  कश्मीर  में  जो  संडंकें  उसंकें  लिएं  भी  वही
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 मश्किलात  वहां  की  सरकार  ने  सिल्क  रोड  को  मुजफ्फराबाद  से  पीोकिंग  सके  सिला  दिधा  और  हम
 अपने  यहां  रोड  को  पुख्ता  तक  नहीं  कर  पाये  और  उसकी  वजह  से  जो  हमारी  तरक्की  के  रास्ते  वे
 मह॒दृद  होकर  रह  गये  हैं  ओर  उसकी  वजह  से  जो  साइक्लौजिकल  टेंशन्स  पंदा  हो  रही  जो पोलिटिकल
 टेंशन्स  पैदा  हो  रही  व ेइसके  अलावा  हैं  ।

 मैं  आपसे  अर्ज  करूं  जब  मैं  लेजिस्लेटिव  असलैंबली  में  म॑म्बर  था  बराबर  11  वर्ष  तक  यह  आवाज
 उठाता  रहा  हूं  कि  हमको  एक  परमानेंट  श्रीनगर  को  इंडिया  से  मिलाने  के  लिये  दूसरा  सब्सटीट्यूट  रोड

 दिया  जाये  ।  इसके  लिये  हम  मुगल  रोड  का  नाम  लिया  करते  थे  ।  मुझे  बड़ी  खुशी  अभी  पिछले
 दिनों  राजेश  पायलट  साहब  जम्मू  गये  थे  और  उन्होंने  चीफ  मिनिस्टर  के  साथ  बात  की  थी  और  यह
 प्रपोजल  मान  लिया  है  कि  हमको  श्रीनगर  को  रेस्ट  आफ  दि  कंद्री  से मिलाने  के  लिये  एक  सब्सटीट्यूट
 रोड  के  तौर  पर  मृगल  रोड  को  मान  लेना  लेकिन  यह  बड़ी  गलत  बात  है  कि  प्लानिंग  की
 कमी  की  वजह  अब  तक  हम  उस  रोड  के  ऊपर  कोई  काम  नहीं  कर  पाये  एक  जमाना  था  जब

 हम  मुगल  रोड  की  बात  करते  तो ऐसा  लगता  था  कि  हम  यह  गलत  बात  कर  रहे  और  कहते  थे
 कि  ये  आर्मी  की  स्ट्रेटेजी  क ेखिलाफ  जा  रही  लेकिन  ऐसा  नहीं  मेरा  मानना  है  कि  जितनी  अच्छी
 सड़कें  उतना  ही  ज्यादा  मुल्क  का  प्रोटेक्शन  मुल्क  की  डिफेंस  लाइन  भी  मजबूत  होगी  क्योंकि
 उन  एरियाज  में  ज्यादा  से  ज्यादा  आपकी  फौज  आसानी  से  ले  जाई  जा  सकती  लाई  जा  सकती

 उस  एरिया  में  रस्ति  बनेंगे  और  कम्युनिकेशन  लाइन  को  कायम  रख  यह  सब  अपने  ही  देश  के

 हित  भें  तो  जा  रहा  लेकिन  हमने  ऐसी  बात  नहीं  इसलिये  मैं  आपसे  कहता  हूं  कि  यह  तो  श्रीनगर
 और  रेस्ट  भाफं  दिं  कंट्री  की  बात  है  ।

 आप  लद्दाख  आप  भदरवाह  किस्तवाड़  आप  उड़ी
 आप  उन  एरिंयाज  में  जाइये  जहां  फौज  अपनी  जान-जोथिम  में  डालकर  पूरे  देश  की  हिफाजत  कर  रही
 है  ।  वहाँ  आप  देखेंगे  कि  उन  इलाकों  के  लोगीं  की  हालत  सदी  से  भी  पीछे  अगर  आप  उस
 कश्मीरियों  की  हालत  जम्मू  के  डोगरों  की  हालत  लद्दाख  के  लद्दादियों  की  हालत  तो
 आपको  घड़ा  दुख  होगा  कि  आज  तक  उनमें  सड़कें  नहीं  उन  एरियाज  में  रास्ते  नहीं  हैं  और  उन  क्षेत्रों
 में  शीनगेर से  भी  वक्‍त  पर  हम  रसद  और  फूड  नहीं  पहुंचा  पाते  और  बाकी  जो  एसेन्शियन  कमोंडिटीज

 वह  हम  नहीं  पहुंचा  इसलिए  मैं  मिनिस्ट्री  से  चाहूंगा  कि  अगर  आप  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  डंवलप

 करना  चाहते  हैं  तो  आपको  यह  चेलेन्ज  कघूलਂ  करना  होगा  और  आपको  श्रीनगर  को  रेस्ट  आफ  दी  कन्द्री
 *

 के  साथ  जोड़ता  होगा  ।  आपने  मुग्ल  रोड  को  जो  बिल्कुल  स्टेट  के  पास  ही  छोड़  दिया  इससे
 काम

 नहीं  थोड़ी  मदद  आपको  अपने  तोर  पर  भी  करनी  उस  रोड  को  नेशनल  रोड  मानकर

 गवर्न॑मैंट  आफ  इंडिया  को  उसका  सारा  एक्सपेंस  बीअर  करना  चाहिए  और  उसके  लिये  सारी  टंक्नोलाजी

 और  इम्पुट  देने  की  मदद  करनी  पड़ेगी  ।  यह  भारत  का  मोस्ट  सैन्सिटिव  स्टेट  है  और  स्ट्रैंटेजिक  प्वाइन्ट

 इसकी  आप  इग्नोर  नहीं  कर  सकते  आपको  प्रायर्टी  पर  मृगल  रोड  को  बनाना  पड़ेगा  और  उसके

 डैबलपमैंट  का  साधन  करना

 मैं  आपसे  अर्ज  करूंगा  कि  पंजाब  की  सिचुएशन  की  वजह  से  वहां  बड़ी  मुश्किलात  हैं|  हमारे  यहां
 रोड  और  रेलवेज  के  जरिये  से  हजारों  लाखों  टूरिस्ट  अब  जाना  पसन्द  नहीं  वहां  जाने  से  घबराते

 हैं  किपंजाब  की  हालत  बहुत  खराब  उनके  लिये  ट्रेन  और  बस  से  जाना  मुश्किल  हो  गया  मैं  चाहूंगा
 कि  जम्मू-कश्मीर  की  जो  हमारी  बेसिक  लाइफ  लाइन  है  टूरिज्म  अगर  उसको  आप  डंवलप

 करना  चाहते  वहां  के  लोगों  की  तरक्की  देखना  चाहते  उनके  रोजगार  का  भी  सोचना  चाहते  हैं  तो

 आपको  इंडियन  एयर-लाइन्स  को  बताना  आपको  सब्सीडाइज्ड  रेट  पर  एयर-टिकिट  देनी

 टूरिस्ट्स  को  ज्यादा  से  ज्यादा  इंसेंटिव  देना  पड़ेगा  कि  अगर  वह  रोड्स  से  नहीं  जाना  चाहते  तो  एयर  से

 227.
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 भ्रन्दुल  रक्षोद  काबलो  ]

 जाएं  ।  मैं  आपसे  अर्ज  करूंगा  कि  इस  मामले  पर  आप  गौर  करें  ।

 जम्मू  और  काश्मीर  में  हैंडीक्राफ्ट  इतना  ज्यादा  हमारे  पास  सिल्क  फ़ूट्स  कालीन

 हम  उनको  और  डंवलप  करोड़ों  अरबों  रूपया  हमको  फारेन  एक्सचेंज  से  मिलेगा  जो  मुल्क  की
 तरक्की  के  लिए  काम  आंयेगा  ।  आपको  श्रीनगर  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बनाना  चाहिए  और  उसको

 वही  सुविधाएं  मिलनी  चाहिएं  जो  आपने  कलकत्ता  और  दिल्‍ली  को  दी  हुई  श्रीनगर

 को  भी  गल्फ  कंद्रीज  दूसरे  मुल्कों  से  मिलाने  के  लिये  डायरेक्ट  जहाजों  का  वहां  जाना  आना  मुमकिन
 बनाना  चाहिये  ताकि  हमारे  प्रोडक्ट्स  वहां  पर  जाएं  और  वहां  से  सामान  आ  जाये  और  टूरिस्ट्स  भा

 जाएं  ।

 मैं  बिजली  के  बारे  सें  अर्ज  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  यहां  पोर्टन्शियल  बहुत  10  हजार
 वाट  की  गारन्टी  हम  आपको  देते  हैं  लेकित  आंज  खुद  काश्मीर  में  हमें  अपने  बच्चों  की  तालीम  के  लिये  रात
 में  लाइट  नहीं  हमारे  आटिजन  बिजली  के  लिये  तरसते  हैं  ।

 आपने  पिछले  दिनों  दूरहस्ती  प्रोजेक्ट  और  सलाल  के  लिये  बहुत  कुछ  किया  ओर  उसमें  बड़ी

 कट्रीब्यूशन  की  ।  काश्मीर  में  पानी  का  इतना  जखीरा  है  और  नाले  इतने  बह  रहे  अगर  आप

 चाहें  तो  उसका  पोटेन्शियल  यूज  करंके  3,4  और  10  साल  में  10  हजार  मेगावाट  बिजली  ले  सकते  हैं  ।
 उससे  हमारे  लोगों  को  भी  फायदा  इंडस्ट्रीज  ड ेबलप  हो  जाएंगी  और  हमारे  लोगों  को  काम  मिलेगा
 और  हम  अपना  माल  दूसरे  कंट्रीज  को  एबड्रसपोर्ट  कर  सकते  हैं  और  हमें  स्टेट  की  डेवलपमैंट  के लिए  और
 पैसा  मिल  सकता  है  ।

 मैं  इंडस्ट्री  के  बारे  मे ंकहना  चाहता  हूं  कि  जम्मू-काश्मीर  में  खासतौर  से  काश्मीर  धाटी  तरक्की
 नहीं  कर  पा  रही  हमारे  यहां  इंडस्ट्री  डंवलप  नहीं  हो  रही  मैं  बड़े  अदब  के  साथ  कहना  चाहूंगा
 कि  आप  जे  ०  एड  के०  को  तरक्की  स्विटज  रलेंड  में  दूध  का  बहुत  उत्वादन  हो  रहा  है  चाकलेट  की  वहां
 इंडस्ट्री  वहां  मिठाइयों  की  चाकलेट  को  इतनी  प्रोडक्शन  हो  रही  है  कि  वह  सारी  दुनिया  को  सप्लाई
 कर  रहे  वहाँ  वाच  की  छोटो  और  बड़ी  इण्डस्ट्री  हैं  इसलिये  आपको  तमाम  स्माल  और  मीडिवम

 इण्डस्ट्रीज  की  टंकक्‍्नोलाजी  को  वहां  पर  लाना  पड़ेगा  ।

 मैं  आपसे  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  उस  इंडस्ट्री  को  डेवलप  करें  ।  इससे  हमारे  नौजवानों
 को  रोजगार  लाखों  की  तादाद  में  हमारे  नौजवान  बेकार  बैठे  हुए  हैं  जिससे  गम  व  गुस्सा
 पालिटिकल  टेंशन  पैदा  होता  रोजगार  मिलने  पर  हम  उस  टेंशन  पर  काबू  पा  मैं  यही  बातें
 आपसे  कहना  चाहता  हूं  ।

 ह

 मैं  उम्मीद  करता  हुं  कि  जम्मू  काश्मीर  के  विकांस  और  उसकी  तरक्की  के  लिये  गवनंमेंट  कोई
 नई  प्रपोजल  और  नई  प्लैनिंग  लेकर  आयेगी  और  उस  तरफ  तवज्जह  देगी  ।
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 श्री  रास  प्यारे  पच्िका  :  सभापति  महोदय  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी
 द्वारा  प्रस्तुत  फाइनांस  विस  का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  मैं  आज  बहुत  दुखी  हूं  ।
 आप  तो  जानते  हैं  कि इस  सदन  की  गरिमा  होती  है  और  आज  एक  ऐसी  अप्रत्याशित  घटना  घटो  जिशके
 खिये  पूृशथ्न॑ंतया  विरोध  पक्ष  उत्तरदायी  है  ।

 5.36  भ०  प०

 उपाध्यल  महोदय  पोठासोत

 हमारे  विरोधी  दल  के  कुछ  लोगों  ने  गृह  राज्य  मंत्री  पर  आरोप  सयाये  और  कहा  कि  आप  झूठ
 बोल  रहे  हैं  जबकि  यह  संसदीय  भाषा  नहीं  उसी  थौच  में  जब  हमारे  गृह  मंत्री  श्री  बूटा  सिंह  जी  आये
 तो  हम  लोगों  को  भावनाओं  पर  उन  बिरोध  पक्ष  वालों  ने  छींटाकशी  की  ।  सेकिन  हम  लोगों  ने  एक
 संसदीय  परम्परा  के  अनुसार  उसे  सहन  अन्त  में  एक  ऐसी  स्थिति  आई  कि  केवल  एक-दो  सदस्य

 नहीं  बल्कि  सभी  हमारे  गृह  राज्य  मंत्री  पर  आरोप  लगाते  रहे  और  कहते  रहे  यह  झूठ  बोल  रहे  इस
 ब्रकार  वातावरण  में  एक  तनाव  उत्पन्न  हो  उस  तनाव  को  समाप्त  करने  के  लिये  हंसी  का  एक
 फध्वारा  छोड़ा  गया  ।  हमारी  कल्याण  राज्य  मंत्री  ओ  यहां  सदन  में  उपस्थित  उनको  भी  याद  होवा *  कि  जब  हम  टसर  प्रदेश  असेम्बली  में  थे  तो  एक  हुकन  सिंह  बिशन  थे  ।  जब  भी  कभी  ऐसा  वातावरण

 होता  था  तो  वह  हंसी  का  फय्वारा  छोड़  देते  थे  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  हाजिर  जबाब  जब  उन्होंने
 देखा  कि  एक  तनाव  उत्पन्न  हो  रहा  है  तो  उन्होंने  उस  वातावरण  को  शान्स  करने  के  लिये  हूंसी  के  लहजे
 में  एक  हल्की  सी  बात  कह  दी  और  उस  बात  को  उन्होंने  बहुत  अधिक  तूल  दे  आज  जबकि  बह
 फाइनांस  बिल  आने  वाला  था  तो  उनको  ऐसे  समय  में  अबश्य  सदन  में  उपस्थित  होना  चाहिए  वा  ।  हमें
 तो  ऐसा  लगता  है  कि  विरोध  पक्ष  फाइनांस  बिल  पर  बोलने  के  लिये  अपने  आप  को  असमर्थ  पा  रहा  -

 देश  के  अयंशास्त्रियों  न ेबजट  के  सम्बन्ध  में  जो  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  थी  उसको  भी  देखते  हुए  उन्हें  अवश्य
 उपस्थित  होना  चाहिए  था  ।  इसके  लिये  इस  देश  की  साधारण  जनता  इन्हें  कभी  क्षमा  नहीं  करेगी  ।

 इस  सदन  में  सभी  माननीय  सदस्यों  को  बोलने  का  अधिकार  अगर  कोई  हमारी  सरकार  के  विस्दध
 और  एक  वरिष्ठ  मंत्री  के  विरुद्ध  कोई  बलत  आरोप  लगाये  तो  यह  उनवो  शोभा  नहीं  देवा  इस  सबके

 बावजूद  भी  हमने  उस  तरह  की  बात  नहीं  की  ।  लेकिन  प्रधान  मंत्री  जी  न ेसमय  को  भोर  उन्होंने  ..
 सनाव  को  कम  करने  के  लिये  ऐसी  बात  कही  ।  मैं  तो  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  आज  इस  फाइनांस

 बिल  पर  कुछ  बोलने  के  लिये  उनके  पास  महीं  हम  फाइनांस  बिल  इसलिये  लाते  हैं  कि  जो  प्रपोजल्स

 हैं  उनको  हम  असली-जामा  पहना  मुझे  याद  है  कि  जब  इस  बर्ष  बजट  प्रश्हुत  किया  जा  रहा  था
 विरोध  पक्ष  की  तरफ  से  कोई  छींकता  था  और  कोई  दूसरी  तरह  की  बोली  बालता  था  ।  लेकिन  हमारे

 अवित्त  मंत्री  जी  ज॑मे-जैसे  बजट  पढ़ते  जाते  थे  वेसे-वंसे  हतप्रभ  होते  जाते  थे  ।

 आज  हमें  फाइनांस  बिल  के  उन्हीं  प्रस्तावों  पर  बोलना  है  जिसको  कि  हम  अमली-जामा  पहना
 सके  ।  हमने  अभी  जो  ऐतिहासिक  प्रस्ताव  ए०  आई०  सी०  सी  द्वारा  मद्रास  में  पास  किया  इससे  वह
 और  ज्यादा  हतप्रभ  हो  गये  ।  क्योंकि  प्रधान  मंत्री  न ेकहा  कि  हम  देश  की  गरीबी  हटाने  का  संकल्प  तो
 लिये  हुए  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  गांधी  ने  ही  इस  कार्यक्रम  को  चलाया  जो  महत्वपूर्ण  बात

 उन्होंने  कह  दी  कि  लाखों-लाखों  और  करोड़ों  नौजवानों  के  जो  वेकारी  के  शिकार  कि  हम
 गरीबी  हटायेंगे  और  बेकारी  भी  इसको  सुनकर  उन्होंने  कहा  कि  यह  तो  सारे  देश  में  राजीव  जी
 के  रांत्रेस  के  मवनेमैंट  के  प्रति  दूसरी  फिजा  हो  गई  ।  यही  वहीं  राजीव  जी  ने  यह  कहा  है  कि
 प्लान्गि  द.प्रेशन  प्रदेश  सरकारों  और  केन्द्र  सरकार  को  कि  फिर  से  एक  एश्थन  प्लान  पवादे  कि
 किस  तरह  से  बेकारी  दूर  हो  ।  उन्होंने  यह  बताने  के  लिए  निर्देश  दिये  यहाँ  तह  ए३०जर०ई  ०पी  ०
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 राम  प्यारे  ]

 और  झार०  एल०  ई०  जी०  पी»  में  भी  उन्होंने  एक  रचनात्मक  और  भ्यवह्वारिक  रुख  अपनाने  के  लिए

 कहा  इससे  निश्चित  रूप  से  गरीबी  दूर  हुई  है  और  जहाँ  52-53  परसेण्ट  लोग  हमारे  गरीबी  की

 रेखा  के  नीचे  आज  सरकार  के  सतत  अवासों  के  गरीबी  उन्मूलन  के  कार्यक्रम  क्रियान्बित  करने

 के  कारण  हम  32  परसेष्ट  पर  आ  गये  हैं  लेकिन  हम  इससे  संतोष  नहीं  हमने  एक  क्रान्तिकारी

 ओर  ऐतिहासिक  प्रस्ताव  पास  किया  कि  हम  बेरोजगारों  को  रोजगार  देंगे  ओर  इसको  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  हमले  कार्मक्रम  बताने  का  भी  निर्ण  व  कर  लिया  यही  नहीं  प्रधान  मंत्री  जी  ने  एक  बात  और

 कही  जो  सब्रसे  महत्वयू्णं  बात है  कि  हम  देश  को  समृद्ध  चाहते  देश  उन्नति  करे  और  उन्नति  कर

 रहा  वह  तो  करे  ही  लेकिन  सारे  इन्फ्रास्ट्रक्चर  क्षेत्र  की  जो  इंडस्ट्रीज  उनमें  उत्तरोत्तर  विकास  कर

 ही  रहे  हैं  और  यह  क्या  कम  जाश्चयं  की  वात  है  कि  शताब्दी  का  सबसे  बड़ा  सूखा  पड़ा  देश  के  35

 मैट्रोलोजिकल  डिवीजंस  में  से  21  में  सुझ्या  है  ओर  पूर्वांचल  के  जितने  राज्य  वंगाल

 उन  तमाम  में  अप्रत्याशित  बाढ़  ओर  यही  नहीं  इसके  अतिरिक्त  कई  जगह  पर  अन्य  प्राकृतिक  आपदायें
 आईं  उसके  बावजूद  हमने  देश  की  जनता  को  और  दुनिया  को  दिखा  दिया  कि  जो  इष्डस्ट्रियल  उत्पादन

 हुआ  है  वह  16  परसेण्ट  हुआ  है  और  औसत  8  से  ऊपर  करने  जा  रहे  अगस्त  और  सितम्बर

 एक  तरह  से  लीन  मंथ्स  होते  हैं  लेकिन  हमने  इसमें  16  परसेण्ट  यही  नहीं  बल्कि  हमने  सिद्ध  कर

 दिया  कि  जो  अप्रत्याशित  सूखा  था  और  रा  मेटीरियल  भी  इस  सूखे  के  बहुत  प्रभावित  हुआ  था

 लेकिन  उस  हालत  में  भी  हमने  यह  सिद्ध  किया  कि  1977  से  1980  का  जो  समय  था  उस  मामूली  सूखा

 कुछ  हिस्सों  में  था  तो  भी  इष्डस्ट्रियल  उत्पादन  4  परसेण्ट  नीचे  चला  गया  था  लेकिन  हमने  इसके
 उल्टा  सिद्ध  -

 यही  नहीं  कृषि  में  भी  आप  देखें  तो  हम  केबल  7  ओर  10  परसेन्‍्ट  के  बीच  में  कम  उत्पादन
 करने  जा  रहे  हमारी  सारी  मशीनरी ने  प्रधान  मंत्री  की  देख-रेख  में  सिंचाई  की  स्वाद  की

 सुविधाएं  और  कृधि  की  अन्य  सुविधाएं  ऐसी  बढ़ाई  कि  केवल  7  से  10  मिलियत  टन  तक  ही  कम
 दन  हो  रहा  है  जो  एक  उपलब्धि  हे  ।  जबकि  उस  समय  कृषि  के  उत्पादन  में  17  प्रतिशत  गिरावट  आ

 यई  जनता  पार्टी  के  राज  की  तो  हकीकत  यह  है  |  हमारी  उपलब्धियां  हो  रही  इसको  हमारे
 जिरोभी  दल  इस  नजरिये  से  देखते  जान  लें  और  आज  जबकि  हम  नये-नये  कार्यक्रम  लेने  जा  रहे  हैं

 विरोधी  दलों  को  रचनात्मक  सुझाव  भी  देने  चाहिए  थ  लेकिन  वह  यहां  नहीं

 एक  बात  महगाई  की  मंहगाई  है  लेकिन  मंहमाई  क्‍यों  हुई  क्योंकि  अग्रत्याशित  सूखा  है
 प्राकृतिक  कटठिनाइयां  डवलपिग़  इकोनोमी  में  स्वाभाविक  सा  है  कि  मंहगाई  बढ़ती  है  लेकिन  आप
 देखें  कि  मंहगाई  को  किस  प्रकार  हमारी  सरकार  ने  अपने  कार्यक्रमों  के  द्वारा  कम  करने  का  प्रयास  कियः
 आप  आंकंडे  देखिये  ।  समय  जनता  राज  के  समर  21.5  परसेण्ट  इंफ्लेशन  हो  गया  था  और
 दुनिया  के  दुनिया  के  बहुत  से  देश  आश्चयं  में  पड़  गये  थे  कि  भारतब्ष  में  कौन  सी  शक्ति
 है  कि  सारी  जगह  इंफ्लेशन  बढ़ता  जाता  है  ।  अपने  इंफ्लेशन  को  इस  साल  रोकने  के  लिये  आप  देखें  कि
 प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  अब  थोड़ा  परिवतंन  हुआ  स्वाभाविक  है  कि  सूखा  है  तो  इंफ्लेशन  बढ़
 सकता  है  लेकिन  प्रधान  मंत्री  की  बात  सही  थी  कि  मार्च  तक  हम  दो  अंकों  से  अधिक  नहीं  बढ़ने  देंगे

 हमः  तर  इंफ्लेशन  रेट  9.8  परसेन्ट  अब  हम  बढ़  सकते  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  कहां
 कहते  हैं  नहीं  बढ़  सकते  कठिनाइयां  बढ़  सकती  हैं  लेकिन  हमने  किस  तरह  से  दबा  कर  रखा
 उससे  दुनिया  के  लोग  आश्च्रं-दकछित  रह  आप  राष्ट्रीय  आय  को  जहां  जनता  राज
 राष्ट्रीय  स7ल  आय  जो  होती  उसमे  4.7  प्रतिशत  की  गिरावट  आई  हमारी  इतनी  कठिनाइयों
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 के  बाद  भी  डेढ़  और  दो  परसेन्ट  के  आप-पास  हम  अपनी  आमदनी  भी  बढ़ाने  जा  रहे  तो  आज  हमारी
 जो  एकोनामी  जो  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  है  उसमें  एक  लचीलापन  कठिनाइयों  को  बरदाशत  करने
 की  एक  शक्ति  उसमें  आ  गई

 जहां  तक  महंगाई  की  बात  मंहगाई  केवल  केन्द्रीय  सरकार  को  कोसने  से  ही  दूर  नहीं  होगी  ।
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  हमारा  पूति  विभाग  आज  मैं  उसका  डाटा  देख  रहा  आपको  आश्चर्य
 होगा  ।  जानकर  कि  एक  तरफ  जो  हमारी  विरोधी  सरकार  हैं  राज्यों  चांहे  बंगाल  की  आंध्र  की
 है  या  कर्माटक  की  है  और  हमारी  कांग्रेस  की  भी  कुछ  हैं  जो  यह  कहती  हैं  कि  केन्द्र  हमारे  लिये
 आवश्यकतानुसार  आवन्टन  नहीं  करता  चाहे  वह  गेहूं  चीनी  हो  या  अन्य  सामान  हो  परन्सु  आपको
 जानकर  दु:ख  होगा  कि  राज्य  सरकारों  ने  कभी  भी  समय से  केन्द्र  द्वारा  आवंटित  उपभोक्‍ता  सामान  को
 सहीं  उठाया  ।  इससे  मंहगाई  यही  केन्द्र  ने  कुछ  गाइड  लाइन्स  भी  राज्यों  को  दे  रखी
 आखिरकार  यहां  हम  जो  बेठ  हैं  तो  केन्द्र  की  भी  कुछ  सिमिटेशंस  कुछ  सीमायें  है  उनको  भी  देखना
 पड़ेगा  |  क्या  मंहगाई  का  सारा  का  सारा  भार  आप  केन्द्र  पर  ही  लादना  चाहते  लेकिन  जो
 राज्य  सरकारें  हैं  उनकी  भी  कुछ  जिम्मेदारी  राशन  की  दुकानों  का  खोलना  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का
 काम  है  ?  इंदिरा  जी  ने  14  सूत्री  कार्यक्रम  दिया  था  जिसमें  दो  हजार  यूनिट्स  पर  एक  राशन  की  दुकान
 खोलने  की  बात  कही  थी  ।  इंदिरा  जी  जब  थीं  तब  उन्होंने  कहा  वा  कि  राशन-कार्ड  होने  चाहिए  लेकिन
 अगर  आज  राज्य  सरकारें  अपने  क्षेत्र  मे ंजनता  को  राशन-काड  मोहैया  नहीं  करा  रही  हैं  और  केन्द्र  ह्वारा
 आवयंटित  उपभोक़्ता  सामग्री  को  नहीं  उठा  रहा  है  और  केन्द्र  द्वारा  बनाये  गये  कानूनों  को  अपने  क्षेत्र  में
 कडाई  से  पालन  नहीं  करा  रही  होडं  स्मगलसं  प्राफिटीयसे  को  अगर  राज्य  सरकारें

 नहीं  रोक  रही  हैं  तो  राजीव  जी  को  हम  कया  उलाहना  दें  ?  केन्द्र  सरकार  का  भी  कुछ  काम  हम
 गाइडलाइंस  देते  कानून  बमाते  हैं  और  कुछ  बिषयों  पर  राज्य  सरकारों  को  भी  कानून  बनाने  का  हक
 है  ।  आज  जावश्यकता  इस  बात  की  है  कि  हम  सही  परिप्रेक्ष्य  में  वतंमान  परिस्थिति  को  समझें  ।  क्‍या
 विरोधी  दल  यहां  केन्द्र  में  ही आकर  आवाज  उठायेंगे  ?  मैं  पूछना  चाहता  हूं  बंगाल  की  सरकार  आंध्र
 प्रदेश  की  सरकार  से  कि  उन्होंने  मंहगाई  को  कम  करने  के  जनता  की  कठिनाइयों  को  कम  करने
 के  केन्द्र  द्वारा  जो  गाइड-लाइंस  बनाई  गई  हैं  उसका  पालन  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  है  ?
 मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  मंहग्राई  के  बारे  में  हम  केवल  केन्द्रीय  सरकार  पर  ही  दबाव  डालें
 तो  यह  बात  एक  पक्षीय  आज  केन्द्रीय  सरकार  कितनी  चिम्तित  है  ?  कल  इसी  सदन  में  पूर्ति
 मंत्रीने  कहा  कि  अगर  आवश्यकता  पड़ेगी  तो  हम  10  लाख  टन  बाहर  से  हमारे  पास
 95  लाख  €न  यानि  1  करोड़  टन  में  भी  5  लाख  टन  कम  ग्रलला  बफर  स्टाक  में  रह  गया  जब  अकाल

 शुरू  हुआ  था  तब  23  मिलियन  टन  था  लेकिन  आज  इतना  कम  है  और  सरकार  कितनी  चिंतित  है  ।
 लेकिन  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  के  प्रयासों  स ेरबी  की  फसल  अच्छी  हुई  है  और  एक  करोड़  टन  का
 प्रोक्मोरमैल्ट  का  लक्ष्य  हमारा  पूरा  हो  जायेगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  बाहर  से  हमें  अन्न  मंगाना  नहीं
 पड़ेगा  क्योंकि  हमारी  सरकार  बड़ी  दूरदर्शी  उसने  सोचा  कि  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  हमारे  देश  के
 व्यापारी  नाजायज  फायदा  उठाना  कमी  को  देखते  हुए  होडिग  शुरू  कर  दें  इसलिये  कल  ही  मंत्री
 जी  ने  कह  दिया  कि  अगर  जरूरत  पड़ेगी  तो  हम  बाहर  से  गल्‍्ला  मंगायेंगे  ।  इसलिये  देश  की  जनता  को

 बिल्कुल  भी  चिन्ता  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  कोई  भूखों  मरेगा  ।  जब  तक  हमारे  राजीव  जी
 जैसे  नौजवान  समय  को  समझने  वाले  दूरदर्शी  प्रधान  मंत्री  निश्चित  रूप  से  इस  देश  की  जनता  भृश्ों
 नहीं  मरने  )

 दो-तीन  बातें  और  कहना  चाहता  हूं  ।  अभी  तो  मैं  भूमिका  में  ही  था  ।  यह  बात  सही  है  कि  क
 कभी  हम  एकदम  आवाज  करते  हैं  कि  जो  पब्लिक  सेक्टर  है  उसको  हम  पसन्द  नहीं  प्राइवेट  सेक्टर
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 को  पसन्द  मैं  आपको  साफ  बताना  चाहता  हूं  कि आज  कल  के  जमाने  में  पब्लिक  प्राइवेट
 ज्वाइंट  सैक्टर  और  को-आपरेटिव  सेक्टर  का  कोई  महत्व  नहीं  क्‍योंकि  सारा  पंसा  हमारे

 पांजा  जी  यानि  गवनेमेंट  एक्सचकर  से  जाता  है  ।  आप  देखें--प्राइवेट  इंडस्ट्रीज  में  90  परसेंट  पैसा  देश
 के  बैंकों  का होता  इसलिए  इसका  कोई  महत्त्व  नहीं  लेकिन  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  हम
 उनके  कामकाज  में  सुधार  जो  ईंफ्रास्ट्रक्चरल  क्षेत्र  उनमें  तीन  वर्षों  के अन्दर  हमने  आशातीत
 सफलता  प्राप्त  की  आप  रेल  को  इस्पात  को  पावर  को  पावर  सेक्टर  में  पानी  न
 बरसने  के  बावजूद  भी  16  परसेंट  की  वृद्धि  की  कोयले के  क्षेत्र  में  भी  जो  हमने  टारगेट  रखा

 उससे  आगे  तेल  का  जिसमें  पंट्रोलियम  वर्गरह  आते  यह  अभी  तो  हमें  बाहर  से  मंगाना

 पड़  रह  रहा  लेकिन  इसमें  जो  टारगेट  फिक्स  किये  उससे  आगे  चले  जा  रहे  लेकिन  कुछ  क्षेत्र

 ऐसे  जिनमें  सुधार  करने  की  जरूरत  इसलिए  ,  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि आप
 आटोनोमी  दीजिए  पब्लिक  सेक्टर  लेकिन  आपको  उस  पर  कन्ट्रोल  करना  बहुत  जरूरी  अभी

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  जो  पब्लिक  सेक्टर  के  मैनेजसं  जो  एग्जिक्यूटिव्ज  वे
 महाराजाओं  की  तरह  अपना  जीवन  बिताना  चाहते  अभी  एक  पब्लिक  सेक्टर  के  बारे  में  चर्चा  हो
 रही  थी  ।  आप  सुनकर  आशएचये  करेंगे  कि  कोई  भी  एग्जिक्यूटिव  साइट  पर  नहीं  रहता  कोई  दिल्‍ली

 रहता  है  तो  कोई  कलकत्ता  रहता  डिवीसी  का  बिजली  का  उत्पादन  39  परसेंट  जिसमें
 जसम  ओर  बिहार  आते  जबकि  देश  का  उत्पादन  60  परसेंट  यदि  इसमें  बंगाल  को  जोड़  पता
 नहीं  कहां  की  सरकार  तो  वह  55  परसेंट  रह  जाता  लेकिन  उसमें  डी०वी८सी०  भी  प्रभावित
 है  ।  मैं  वहां  का  पी  ०एल  ०एफ०  देख  रहा  था  तो  पाया  कि  वह  39  परसेंट  इसकी  छानबीन  की  तो
 पता  चला  कि  सी०एम०डी०  दिल्‍ली  में  रहता  और  कुछ  लोग  कलकत्ता  में  रहते  जबकि  उनको
 अपने  क्षेत्रों  मे ंहोना  चाहिए  ।  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  पालियामेंट  के  प्रति  सभी  उत्तरदाई

 लेकिन  हो  क्या  रहा  ओटोनोमी  इसलिये  लेते  ताकि  वे  नेपोटिज्म  फंला  सके  ।  अपने  भाई-भतीजों
 को  नौकरी  दिलवा  सकें  ।  लखपति  हैं  तो  करोड़पति  हो  जायें  ।  इस  पर  आपको  कंट्रोल  क  रने  की
 कता  है  इसलिए  आज  आवश्यकता  है  कि  उसमें  अच्छे  एग्जिक्यूटिव्स  जितने  भी  आपके  200-250
 संस्थान  उन  सभी  में  आप  अच्छे  लोगों  कंगे  नियुक्त  करें  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि अब  समय  आ  गया
 है  कि आप.जो  सोशियल  वकर  पार्टी  के जो  अनुभवी  नेता  उनको  आप  सी  ०एम  ०  डी ०  फिर
 देखिए  कि  रिजल्ट  क्या  होता  आप  यह  न  सोचें  कि  ब्यूरोक्रेट्स  ही  संभाल  सकते  अभी  एक
 आई०ए०एस०  के  बारे  में  बतायाजा  चुका  मैं  आपसे  मांग  करता  जो  स्थान  खाली  जो
 स्थान  रिवत  उन  स्थानों  को  आप  पार्टी  के  अनुभवी  नेताओं  से  अगर  एक  व्यक्ति  देश  का  अच्छा
 मंत्री  हो

 सकता
 तो  वह  एक  अच्छा  सी०एम०डी०  भी  हो  सकता  है  और  अच्छा  प्रशासनिक  भी  हो

 सकता  है  ।  इसलिए  मैं  आपसे  मांग  करता  हूं  कि  आपके  पास  हजारों-हजार  पोलिटिकल  एक्सपीरियेंस
 लोग  जो  आपकी  आइडियोलोजी  में  विश्वास  करने  वाले  आदमी  उनको  नियुक्त  करें  ।  पब्लिक
 सेक्टर  को  क्योंकि  इसमें  आपका  80  हजार  करोड़  रुपया  लगा

 अभी  भारत  बन्द  के  बारे  में  बात  हो  रही  थी  ।

 _  भ्रनुवाद  ]

 .  उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  समाष्त
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 राम  प्यारे  पनिका  :  कल  पांच  मिनठ  बोल  लेंगे  ।  अभी  तो  हम  एक  ही  सैक्टर  पर
 बोले

 [  प्रमुवाव  ]

 उपक्षक्ष  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 ]

 शो  राम  प्यारे  पनिका  :  अनुशासन  की  बात  इसलिये  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  वढ्धि  चन्द्र  जेत  :  उपाध्यक्ष  मैं  वित्त  विधेयक  1988  का  जो  सदन  में
 प्रस्तुत  किया  गया  उसका  समर्थन  करता

 यह  बजट  जो  प्रस्तुत  हुआ  उसकी  प्रशंसा  तो  हमने  पहले  की  यह  विशाल  बजट  किसानों
 के  मजदूरों  के  मध्यम  श्रेणी  के  लिए  बहुत  ही  लाभदायक  बजट  जो  घाटे  का  बजट
 प्रस्तुत  क्रिया  गया  वह  7,484  करोड़  रुपये  का  प्रश्न  यह  होता  है  कि  हम  बराबर  घाटे  का
 बजट  क्यों  प्रस्तुत  कर  रहे  घाटे  का  बजट  भ्रस्तुत  करने  के  सिवा  हमारे  पास  और  वित्त  मंत्री  जी
 के  पास  कोई  आल्टरनेटिव  नहीं  अगर  धाटे  का  बजट  प्रस्तुत  न  तो  टैक्‍स  लगाने  अगर
 घाटे  का  बजट  न  पेश  तो  टैक्स  लगाने  के  साथ-साथ  हमारा  प्लान  उसको  कट  करना  पड़ता  ।

 हम  प्लान  को  भी  कट  नहीं  करना  चाहते  हैं  और  टैक्स  भी  नहीं  लगाना  चाहते  तो  कोई  आल्टरनेटिव

 नहीं  हो  सकता  था  सिवाय  इसके  कि  घाटे  का  बजट  प्रस्तुत  करें  ।  अब  स्थिति  यह  है  कि  घाटे  का  जो
 बजट  प्रस्तुत  किया  उस  घाटे  के  बजट  में  यह  स्थिति  होनी  चाहिये  कि  घाटे  की  स्थिति  को  हम  दूसरे
 साधनों  से  नियंत्रण  कर  सकें  ।  हमारा  नान-प्लान  एक्सपैंडीचर  अनप्रोडक्टिव  एक्सपेंडीचर  उस  में
 जितनी  कमी  की  जा  सकती  उसका  हमें  प्रयास  करना  अभी  मैं  जानकारी  प्राप्त  कर  रहा
 था  कि  हमारा  नान-प्लान  एक्सपेंडीचर  बढ़  रहा  है  और  वह  18  परसेंट  प्रति  वर्ष  के  हिसाब  से  बढ

 रहा  इस  प्रकार  यह  तो  नान-प्लान  एक्सपेंडीचर  बढ़  रहा  उस  को  हमें  कम  करने  की  आवश्यकता

 है  और  उसके  लिये  जरूरी  है  कि  हम  ने  प्रशासन  में  जो  खर्चे  बहुत  बढ़ा  दिये  उन  में  कटोती  की  जाए  ।
 विशेष  रूप  से  मैं  यह  देख  रहा  हूं  कि  कार  इन  का  दुरुपयोग  होता  है  ।  मैंने  दिल्ली  में  भी  देखा

 है  और  राज्यों  में  भी  देखा  जितने  भी  कलक्टसे  उनके  पास  कार  जितने  भी  सुपरिटेंडिंग
 नियसं  उनके  पास  कार  हैं  और  जितने  भी  बड़े  बड़े  अधिकारी  उनके  पास  कार  हैं  और वे  कारें  -

 उन  के  घरों  में  रहती  हैं  उनका  वे  दुरुपयोग  करते  मेरा  कहना  यह  है  कि  जितनी  भी  गाड़ियां
 उनकी  पूल  के  अन्तगंत  व्यवस्था  होनी  डिपार्टमेंट्स  में  पूल  की  व्यवस्था  पूरी  तरह  से  होनी

 चाहिए  ।  इसी  प्रकार  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वार्टंस  पर  पूल  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  से  जो
 प्रोडक्टिव  एक्सपेंडीचर  उसमें  कमी  की  जा  सकती

 एक  बात  और  कहना  चाहुंगा  ।  हमारे  जो  राज्य  उनको  हमने  स्पेशल  कंटेगिरी  स्टेट्स  और
 नान-स्पेशल  कैटेगिरी  स्टेट्स  दो  भागों  में  विभाजित  किया  स्पेशल  कैटेगिरी  स्टेट्स  में  हिमाचल
 प्रदेश  आसाम  आता  जम्मू  व  काश्मीर  आता  नागालैंड  आता  है  और  सिक्किम  आता  है  और  ये

 जो  स्पेशल  कैटेगिरी  स्टेट्स  इनको  सेन्‍्ट्रल  गवनं  मेंट  विशेष  तौर  पर  स्पेशल  एसिसटेंस  देती  है  ।  दूसरी
 जो  नान-स्पेशल  कैटेगिरी  स्टेट्स  उन  में  राजस्थान  आता  पहाड़ी  क्षेत्र  की  जो  स्टेह्स  उनको

 स्पेशल  कैटेगिरी  स्टेट्स  में  ल ेलिया  है  परन्तु  जो  डढेजर्ट  एरिया  वाली  स्टेट्स  उन  को  उस  में  नहीं
 हिन्दुस्तान  में  अगर  डंजर्ट  कहीं  पर  तो  वह  राजस्थान  में  है और  जो  राजस्थान  का  क्षेत्रफल
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 उसका  55  पर  सेंट  एरिया  डजर्ट  एरिया  है  और  उसके  साथ-साथ  25  पर  संन्‍्ट  एश्या  पहाड़ी

 एरिया  उदयपुर  डिवीजन  जो  वह  पहाड़ी  क्षेत्र  इस  तरह  से  हमारा  80  पर  सैष्ट  एरिया
 रेगिस्तानी  क्षेत्र  है  या  पहाड़ी  क्षेत्र  है  या  आदिवासी  क्षेत्र  में  वह  आता  20  प्रतिशत  क्षेत्र  द्वी  ऐसा

 जो  सैमी-डेजट्ट  एरिया  और  प्लेन  में  आता  तो  मेरी  आप  से  रिक्वेस्ट  है  कि  इस  डैजर्ट  एरिया
 जिस  में  आदिवासी  क्षेत्र  भी  आपको  स्पेशल  कैटेगिरी  स्टेट्स  में  लेमा  चाहिए  ।  इनक्ले  अन्दर

 जो  सड़कों  का  निर्माण  होता  दूसरे  क्षेत्रों  के  मुकाबले  में  ज्यादा  खचं  आता  है  क्योंकि  माइज्रेज  भौर

 किलोमीटर  वह  तीन  गुना  होता  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  हल  करते  का  यदि  प्रयास  किया

 जाता  है  तो  यू०पी०  के  12  गांव  और  हमारे  बाड़मेर  जिले  का  एक  गांव  बराबर  जो  खर्चा  वहां
 12  गांवों  में  होगा  उतना  खर्चा  हमारे  एक  गांव  में  विद्यतीफरण  के  लिये  लाइन  डालने  पर  भी

 हमारे  यहां  तिगुना-चोगुना  ख्च  होता  है  क्योंकि  लोंग  लाइन  डालती  होती  इसलिये  हमारे  यहां  पीने
 के  पासी  के  लिये  अधिक  राशि  की  आव्रश्यकता  होती  विद्वत्रीकरण  के  लिये  अधिक  राशि  की

 आवश्यकता  होती  सड़कों  के  निर्माण  के  लिये  अधिक  राशि  की  आवश्यकता  होती

 कहने  का  अर्थ  यह  हैं  कि  राजस्थान  को  स्पेशल  केटेगरी  स्टेट्स  के  अन्कगेंत  लाया  जाया

 राजस्थान  की  स्थिति  धित्तीय  दृष्टि  से  इतनी  मजबूत  नहीं  है  और  न  कह  मजबूत  हो  सकती  है  क्योंकि
 उसका  क्षेत्रफल  बहुत  बड़ा  वहां  आदिवासी  ओर  रेगिस्तानी  क्षेत्र  उन  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के
 लिये  जब  तक  राजस्थान  को  स्पेशल  कंटेगरी  क्षेत्र  के  अंतगत  नहीं  लाया  जाता  तब  तक  उनका  विकास

 नहीं  हों  सकता  ।
 ह

 ]
 उपानश्रल  बहोकय  :  जैत  आप  कपता  भाषण  कल  जासे  रस  सकते  सभा  अब  कल

 1.1.00  बजे  म०पू०  पर  पुनः  समबेत  होने  के  लिये  स्कग्रित  होती

 6.01  म०घष  ७०

 तह्पक््यात्‌  लोक  सजा  सुसवार  26  1988/8  1910  Bs: विन्यवासिनी
 के  ग्यारह  बने  म०बू  ०
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